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 मंत्रगਂ  के  स्थान_पर  मँत्रा
 लय  के

 राज्य  मंत्रीਂ

 शीर्षक्ष  में  से  शब्द  निकाल  दपेजिये  ।

 शीर्षक  में  के_स्थान_पर_"जीवाणुपु क्तਂ

 भवਂ  वे_स्थान_पर  न॑त्रीਂ

 और  वे_स्थान_पह  से  हैघਂ

 पढ़िये  ।

 के  स्थान_पद

 नਂ के स्थान_पर मेंਂ मंत्रਂ के स्थान पर मंत्रीਂ पढ़िये | के चार्ल्सਂ



 सस्करण में  सम्मिलित  मूल  अंग्रेजी  कार्यवाही  और  हिन्दी  संस्करण  में  पम्मिलित  मूल  हिन्दी
 का्यंवाद्यी  द्वी  प्रामाणिक  मानी  जायेगी  ।  उनका  अनुवाद  प्रामाणिक  नहीं  माना  जायेगा  ।]
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 विषय  पृष्ठ

 प्रश्नों  के  मोखिक  उत्तर  1--23

 प्रश्न  संख्या  :  से  5

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  23--205

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  :  6  से  20  23--34

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  :  1  से  6,  8  से  35,  37  से  43,  45  से  87,  34--205
 89 से  115,  117  से  126  और  128  से  184

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र  205--207

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  207

 रेल  अभिसमय  समिति  208

 प्रतिवेदन

 दिप्रम  377  के  अधोन  मामले  208--212

 खान  और  खनिज  और  अधिनियम  की  प्रथम

 अनुसूची  में  केवल  परमाणु  खनिज  और  बहुमूल्य  धातुओं  को  सम्मिलित
 किए  जाने  के  लिए  उसमें  संशोधन  किए  जाने  की  मांग

 डा०  क्ृपासिन्धु  भोई  208

 केरल  के  पालघाट  जिले  में  इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोन्न  केन्द्र  स्थापित  किए
 जाने  की  मांग

 श्री  वी०  एस०  विजयराघवन  208

 बिहार  में  1988  में  आए  भूकम्प  से  हुए  नुकसान  का  सही
 मूल्यांकन  करने  के  लिए  वहां  एक  अन्य  केन्द्रीय  दल  भेजा  जाना

 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  209

 +किसी  सदस्य  के  नाम  पर  अंकित  +  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  उस  प्रश्न  को  सभा  में
 उसी  ने  पूछा

 (i)



 (४)

 विषय  पृष्ठ

 उड़ीसा  से  लोह  अयस्क  का  निर्यात  बढ़ाए  जाने  के  लिए  दक्षिण
 कोरिया  के  हवा  न्डाइ  कारपोरेशन  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  किए  जाने
 तथा  कार्यान्वित  किए  जाने  तथा  पारादीप  पत्तन  का  विकास  किए
 जाने  की  मांग

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  209

 इटावा-कोटा  मार्ग  को  मुरैना  और  श्योपुर  कलां  होते  हुए  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  से  जोड़े  जाने  की  मांग

 श्री  कम्मोदीलाल  जाटव  210

 मूंगफली  के  बीज  का  बड़ी  मात्रा  में  उत्पादन  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय
 अध-शुल्क  क्षेत्र  फसल  अनुसन्धान  संस्थान  को  पर्याप्त  घनराशि  दिए
 जाने  की  आवश्यकता

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  210

 सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल  तथा  असम  राइफल्‍स  के
 कामिकों  के  वेतन  और  भक्तों  में  समानता  लाए  जाने की  मांग

 श्री  बसुदेव  आचार्य  211

 पृथक  राज्यों  की  मांग  करने  और  उसके  लिए  आन्दोलन  करने  वाले
 दलों  के  साथ  केन्द्र  सरकार  द्वारा  विचार-विमर्श  किए  जाने  की  मांग

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  211

 प्रत्यक्ष  कर  विधि  विधेयक

 विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  एस०  बी०  चग्हाण  212

 श्री  बी०  बी०  रमैया  217

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  220

 श्री  एन०  टोम्बी  सिंह  222

 श्री  अमल  दत्ता  224

 श्री  शरद  दिघे  227

 श्री  मुरली  देवरा  229

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  230

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  232



 श्री  एच०  एम०  पटेल

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास

 श्री  शांताराम  नायक

 श्री  विजय  एन०  पाटिल

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 भोपाल  गैस  त्रासदी  के  पीड़ितों  को  मुआवजे  के  भुगतान  के  सम्बन्ध  में

 भारत  सरकार  और  यूनियन  कार्बाइड  के  बीच  हुए  समझौते  से  उत्पन्न  स्थिति

 प्रो०  मधु  दण्डवते

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह

 श्री  वी०  शोभनाद्रीश्वर  राव

 श्री  के०  एन०  प्रधान

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी

 कार्य  संत्रणा  समिति

 प्रतिवेदन

 (४)
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 महोदय  पीठासोन

 श्री  बालकवि  बरागी  :  शाहबुद्दीत  साहब  को  बधाई  दे  दो  न  मालूम  ये  कौन  से  दल  के  नेता

 हो  गए  हैं  ।  .

 ]
 डा०  वसा  सामनन्‍्स  :  हम  दोनों  एक  पार्टी  बना  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  तो  आपकी  संख्या  ग्यारह  हो  जाएगी  ।

 प्रश्नों  के  मोँखिक  उत्तर

 ग्रासीण  क्षेत्रों  में  अस्पताल  खोलने  सम्बन्धी  मानवष्ड

 +  |.  श्री  सेयद  शाहबुद्ीन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 व्किः  .

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  क्षेत्र  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अस्पताल  खोलने
 सम्बन्धी  मानदण्ड  क्या

 इस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किस  प्रकार  की  तथा  कितनी  सहायता  प्रदान
 की  गई  ह

 अब  तक  राज्य-वार  कितने  अस्पताल  खोलने  के  लिए  मंजूरी  दी  कितनों
 का  निर्माण  किया  गया  और  कितने  चल  रहे

 राज्य-वार  ऐसे  कितने  अस्पतालीं  का  निर्माण  तो  किया  गया  लेकिन  अभी  तक

 चालू  नहीं  किए |
 राज्य-वार  ऐसे  कितने  अस्पताल  निर्माणाधीन  और

 राज्य-वार  ऐसे  कितने  अस्पताल  खोलने  का  भ्रस्ताव  विचासधीन  है  ?



 मौखिक  उत्तर  22  1989

 बस्त्र  मंत्रो  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राम  निवास  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 सातवीं  योजना  में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सामुदायिक  स्वास्थ्य  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  और  उप-केन्द्र  ोलने  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जाना  स्वीकृत  मानदण्डों  के  अनुसार
 ग्रामीण  अस्पतालों  को  खोलने  का  प्रस्ताव  है  जिन्हें  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  कहा  जाता  है  जिनमें  विशेष

 सुविधाएं  होंगी  और  इन्हें  ब्लाक  स्तर  के  मौजूदा  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का
 दर्जा  बढ़कर  बनाया

 जाएगा  ।  प्रत्येक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  लगभग  1  लाख  से  1.20  लाख  ग्रामीण  आबादी को  काय
 शल्य  बाल  चिकित्सा  और  प्रसूति  और  स्त्री  रोगों  के  सम्बन्ध  में  विशेषज्ञ  सेवाएं

 प्रदान  करेगा  ।  प्रत्येक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  चार  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के
 लिए  रेफरल  केन्द्र  के

 रूप  में  कार्य  करेगा  और  इसमें  अन्तरंग  दाखिले  के  लिए  30  पलंग  होंगे  और  साथ  ही  इसमें  एक्सरे  और
 प्रयोगशाला  सुविधाएं  भी  होंगी  ।

 ग्रामीण  अस्पतालों/सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थापना  का  दायित्व  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र
 सरकारों  का  है  ।  इसके  लिए  योजना  आयोਂ  द्वारा  वाधिक  योजना  पर  विचार-विमर्श  के  दौरान  हुई  चर्चा
 के  आधार  पर  घनराशि  का  आवंटन  किया  जाता  है  |  योजना  आयोग  द्वारा  आवंटित  घन  राज्यक्षत्र  के

 स्यूनतरम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आता

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थापना  मौजूदा  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाकर  की
 जा  रहौ  इसमें  अतिरिक्त  जनणक्ति  की  अतिरिक्त  कक्षों  का  निर्माण  और  अतिरिक्त
 उपकरणों  आदि  की  आपूर्ति  शामिल  है  ।  1989  तक  मंजूर  किए  गए  तथा  स्थापित  किए  गए
 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  विवरण  संलग्न  उपबन्ध  में  दिया  गया  है  ।

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  भवनों  के  निर्माण  के  बारे  में  अलग  से  सूचना  एकत्र  नहीं  की  जा
 रही

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  1989-90  के  राज्यवार  वार्षिक  लक्ष्यों  को  अभी  ह
 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 क्रम  राज्य  1988-89  तक  1989  तक
 सं०  स्वीकृत  उपलब्धि

 1  2  3  4

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  86  46
 2.  अरूणाचल  प्रदेश  6  5
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 |  दि
 3  1910  मौखिक  उत्तरे

 1  2  3  4

 3.  असम  ऋण  49

 4.  बिहार  97  78

 5.  दमण  व  द्वीव  5  4

 6.  गुजरात  129  105

 .  हरियाणा  42  32

 f  हिमाचल  प्रदेश  32  32

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  28  27

 10.  कर्नाटक  115  126

 11.  केरल  54  29

 12.  मध्य  प्रदेश  135  115

 13.  महाराष्ट्र  277  277

 14.  मणिपुर  12  9

 15.  मेघालय  5  3

 16.  मिजोरम  5  4

 17.  नागालेंड  4  3

 18.  उड़ीसा  109  83

 19.  पंजाब  54  44

 20.  राजस्थान  91  86

 21.  सिक्किम  2  0

 22.  तमिलनाडु  96  -  72

 23.  त्रिपुरा  9  8

 24.  उत्तर  प्रदेश  179  i42

 25.  पश्चिम  बंगाल  111

 26.  पांडिचेरी

 27.  अण्डमान  व  निकोवार  द्वीप  समूह  2  1

 28.  चण्डीगढ़  1

 29.  दादरा  व  नागर  हवेली  0  0

 30.  दिल्‍ली  01  “  01

 31.  लक्षद्वीप  1  .



 अैलिल  उतर
 22  योजना

 श्री  सैप्रद  शाहबहीन  :  अध्यक्ष  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  कार्यक्रम  सातवीं  योजना

 के  अन्तगंत  शुरू  किया  गया  था  |  हम  सातवीं  योजना  का  चौथा  वर्ष  समाप्त  करने  वाले  हैं  ।  सरकार  ,

 द्वारा  दिए  गए  आंकड़ों  के  मुताबिक  जनवरी  यह  तक  की  उपलब्धि  सम्पूर्ण  अर्थात्‌  लगभग  को

 यहां  पर  यह  मानदण्ड  दिया  गया  है  कि  प्रत्येक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  लगभग  स्थापित  लाख  से  लाख  20

 हजार  ग्रामीण  जनसंख्या  की  सेवा  करेगा  ।  इस  मानदण्ड  के  अनुसार  सारी  ग्रामीण  जनसंख्या  के  लिए  हमें
 लगभग  600  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  जरूरत  अभी  तक  कागजों  के  मुताबिक  तो  उपलब्धि

 इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  सम्पूर्ण  ग्रामीण  जनसंख्या  को  इसके
 अन्तगंद  लाने  के  लिए  लक्षित  वर्ष  कौन  सा  है  तथा  एक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थापित  करने  पर  एक
 बार  में  कितनी  अनुमानित  लागत  आती  है  तथा  ऐसे  प्रत्येक  केन्द्र  पर  बाद  में  हर  वर्ष  अनुमाचित  कितना
 खर्च  आता

 क्री  राम  निवास  मिर्धा  :  हमारी  ग्राम्मीण  स्वास्थ्य  सेवा  गठन  इस  प्रकार  है  कि  इसमें
 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  हैं  और  इसके  नीचे  कुछ  उप-केन्द्र

 स्थिति  यह  है  कि  ग्रामीण  स्वास्थ्य  निम्नतस  ब्रावश्यकता  कार्यक्रम  का  एक  भाग  राज्य
 सरकारें  अन्य  निम्नतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  आवन्टन  सहित  अन्य  मुद्दों  पर  चर्चा  करने  हेतु  आती

 तथा  ग्रामीण  स्वास्थ्य  भी  इसमें  सम्मिलित  है  ।  इसलिए  माननीय  सदस्य  ने  जिन  कमियों  का  उल्लेख
 किया  है  वे  इसलिए  हैं  क्योंकि  राज्य  सरकारों  ने  वार्षिक  योजनाओं  के  अन्तर्गत  जो  आश्वाः  न  दिए  थे
 उन्हें  पूरा  नहीं  किया  |  लक्ष्य  पूरा  न  करने  का  कारण  यह  है  कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आवंटन  बे

 बावजूद
 यह  आवंटित  राशि  भी  खर्च  नहीं  हो  पाती  है  ।  समस्या  तो  प्राथमिकता  की  अर्थात्‌  राज्य  सरकारों
 को  ग्रामीण  स्वास्थ्य  सेवा  को  प्राथमिकता  देनी  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  इस  प्रकार  की  कमी  तब
 तक  रहेगी  जब  तक  कि  बुनियादी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होता  है  ।

 क्री  संयद  शाहबुद्दीत  :  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  के  एक  भाग  का  भी  उत्तर  नहीं  दिया  मैं  दायित्व  के
 आबंटन  के  लिए  नहीं  कह  रहा  हूं  ।

 मैंने  यह  प्रश्न  किया  है  :  सम्पूर्ण  ग्रामीण  जनसंख्या  को  इस  सेवा  के  अन्तर्गत  लाने  हेतु
 प्रस्ताविक  लक्ष्य  वर्ष  कया  हैं  ?  मैंने  पूछा  है  प्रत्येक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  पर  एक  बार  और  फिर  हर  .
 बर्ष  होने  वाला  अनुमानित  व्यय  कितना  इससे  हमें  आवश्यक  संसाधनों  का  अनुमान  हो

 क्री  राम  निवास  मिर्घा  :  कितनी  आवश्यकता  है  इसके  लिए  मुझे  नोटिस  की  जरूरत  लेकिन  .
 सदस्य  के  प्रश्न  का  मूल  भाव  यहे  है  :  ग्रामीण  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थापना  में  कमी  क्‍यों  हुई  इसका
 उत्तर  मैंने  दिया  है  ।

 इसके  लिए  एक  बार  कितनी  राशि  खर्च  करनी  होगी  तथा  बाद  में  हर  वर्ष  कितना  व्यय  करना
 होगा  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह्‌  भी  राज्य  के  आवंटनों  से  आना  इसके  लिए  भवन
 उनके  द्वारा ही  प्रदान  किए  जाने  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराए  गए  कुछ
 कममंचारी  तथा  प्रशिक्षण  सुविधाएं  तो  इसका  बहुत  कम  हिस्सा  है  |  वस्तुतः  समस्या  यह  है  कि  राज्य
 सरकारों  को  अपने  द्वारा  किए  जा  रहे  कार्य  से  कहीं  अधिक  करना  चाहिए  |

 4

 है

 d

 id
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 पा जहां तक  आंकड़ों  का  सम्बन्ध  मैं  निश्चित  रूप  से  माननीय  सदस्य  को  इस  बारे  में  बताऊंगा  ।

 श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  सम्पूर्ण  ग्रामीण  जनसंख्या  को  इसके
 अन्तगंत  लाने  के  लिए  और  तीन  या  चार  पंचवर्षीय  योजनाएं  लग  जाएंगी  हजार  में  से  पन्द्रह  सौ
 को  इस  पंचवर्षीय  योजना  में  मंज्री  दी

 अध्यक्ष  भहोदय  :  धेयंपूरवक  कार्य  करने  से सफलता  मिलती  है  ।

 श्री  संयद  शाहबुद्दीन  :  मेरा  दूसरा  यह  प्रश्न  है  कि आमतौर  पर  समय  में  देरी  होती  है  यह  मैंने

 बुनियादी  ढांचे  के  निर्माण  और  फ़िर  उस  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  को  चालू  करने  के  बीच  अपने  व्यक्तिगत
 सम्पर्क  से  देखा  है  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  दो  अस्पतालों  का  बाकायदा  एक  के  बाद  एक  दो  मुख्यमंत्रियों
 द्वारा  उद्धाटन  किया  गया  और  दोनों  ही  लगभग  बन्द  पड़े  एक  तो  आउट-डोर  डिस्पेंसरी  के  रूप  में
 चल  रहा  है  जिसमें  एक  डाक्टर  है  तथा  कोई  विशेषज्ञ  नहीं  है  जबकि  दूसरा  एकदम  बन्द  पड़ी  मैं
 जानना  चाहूंगा  कि  इन  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  पूर्णतया  चालू  करने  के  लिए  क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने
 प्रत्येक  राज्य  की  उपलब्धि  के  स्तर  की  निगरानी  का  प्रयास  किया  है  मैं  उनसे  यह  बताने  का  अनुरोध
 करूंगा  कि  उदाहरण  के  लिए  इन  1464  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  से कितने  केन्द्र  आज  पूर्ण  रूप  से  चालू  हैं  ।

 श्री  राम  निवास  श्रिर्धा  :  महोदय  बिहार  की  स्थिति  को  माननीय  सदस्य

 हरी  संयद  शाहब॒दीन  :  बिहार  अथवाद  नहीं  है  ।  यह  सारे  देश  में  ही  ऐसा  होगा  ।

 श्री  राम  निवास  मिर्घा  :  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  उन्हें  संयुक्त  राष्ट्र  से  विशेष  आवंटन

 किया  गया  था  जिसका  कुछ  भाग  उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  में  भी  इस्तेमाल  किया  बिहार  के

 16.5  करोड़  की  लागत  संयुक्त  राष्ट्र  के  धन  से  एक  परियोजना  को  मंजूरी  दी  गई  और  वित्तीय
 लागत  तथा  व्यय  किए  गए  ।  फिर  भी  14  करोड़  से  कम  धनराशि  का  उपयोग  किया  यह  सच  है
 कि  अनेक  भवतों  का  निर्माण  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  भी  नहीं  हुआ  है  और  इसका  कारण  यह  है  कि

 जैसा  कि  राज्य  सरकार  ने  हमें  बताया  है  ऐसे  दूरदराज  के  इलाके  हैं  जहां  निर्माण  की  एजेंसियों  ने  अपेक्षित

 कार्य  निष्पादन  नहीं  किया  ।  इसलिए  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  हुआ  तथा  इन  केन्द्रों  क ेलिए  भवन  तंयार

 नहीं  हुए  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  ऐसे  कुछ  अवसर  हो  सकते  हैं  जब  उपकरण  नहीं  होते  और

 बहुत  कम  कर्मचारी  होते  हैं  ।  हम  इस  पर  लगातार  निगरानी  रख  रहे  हैं  ओर  हमें  उपलब्ध  संस्थाओं  के

 माध्यम  से  हम  हर  राज्य  से  निजी  तथा  सामूहिक  रूप  से  भी  चर्चा  करते  हम  उनसे  आग्रह  करते  हैं
 कि  बुनियादी  ढ़ांचा  अर्थात  विशेषज्ञ  चिकित्सा  अर्ध-चिकित्सा  कर्मचा  दवाएं  इत्यादि  प्रदान
 की  जाएं  तथा  इसके  लिए  वाषिक  योजनाओं  में  धनराशि  भी  आवंटित  की  जानी  यह  अत्यधिक

 महत्वपूर्ण  इस  ग्रामीण  स्वास्थ्य  सेवा  क ेलिए  धनराशि  वाधिक  योजनाओं  में  दी  गई  है  ।

 लेकिन  फिर  भी  मैं  समझता  हूं  कि  निम्तनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  प्राथमिकता  की  कमी  के

 कारण  अथवा  राज्यों  की  किन्हीं  अन्य  व्यस्तताओं  के  कारण  स्वास्थ्य  की  उपेक्षा  की  जाती  है  ।

 श्री  संयद  शाहब॒द्देन  :  पुनः  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  इनमें  से  कितने  कायें  कर

 रहे

 श्री  राम  निवास  मिर्घा  :  आपको  यह  बताना  मेरे  लिए  संभव  नहीं है  ।  हम  सूचना  प्राप्त  कर

 रहे  वे  कहते  हैं  कि  ये  कार्य  कर  रहे  लेकिन  फिरਂ  हमने  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद
 द्वारा  एक  सर्वेक्षण  करवाया था  तथा  परिणाम  संतोषजनक  नहीं थे  ।  यह  ठीक  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  लगातार  व्यवधान  मत

 ओ  गिरधारी  लाल  व्यास  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  मत्री
 जी  से  पूछना  चाहता  जेसाकि

 उन्होंने  सवाल  के  जवाब  में  अपने  स्टेटमैंट  में  दिया  है

 अनुवाद  ]  |
 स्वीकृत  मानदण्डों  के  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केद्ध  के  रूप  में  प्रामीन  अस्पताल  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  है  जिनमें  विद्यमान  खण्ड  स्तर  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केद्धों  का  स्तर  ऊंचा  करके  विशेषज्ञ

 सुविधाएं  दी  प्रत्येक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  शल्य  बाल  प्रसूति
 तथा  स्त्री  रोगों  के  सम्बन्ध  में  विशेषज्ञों  को  सेवाएं  प्रदान  करेगा  तथा  लगभग  1  लाख  से  1.20  लाख
 तक  की  ग्रामीण  जनसंख्या  की  सेवा  करेगा  ।

 जब  उन्होंने  यह  स्टेटमैंट  दिया  है  तो  मैं  सारे  राजस्थान  की  जानकारी  चाहता  हूं

 राजस्थान  की  आबादी  4  करोड़  है  और  इस  पर  आपने  91  रंफरल  हस्पताल  मंजर  किये  हैं  और
 उसमें  से  86  ओपन  हुए  हैं  ।  पोपूलेशन  के  हिसाब  से  340  हस्पताल  खुलने  चाहिए  लेकिन  आपने  केवल
 91  मंजूर  किये  बकाया  यों  के  थों  ही  पड़े  हुए  91  जो  आपने  खोले  हैं  उनमें  भी  जो  फंसिलिटीज
 आपने  अपने  स्टेटमैंट  में  दी  वह  वहां  एवेलेबल  नहीं  बिल्डिग  कहीं  नहीं  बनी  है

 और  दूसरी  सुविधाएं
 उपलब्ध  नहीं  हो  पा  रही  हैं  ।  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  एनुअल  प्लान  में  सारी  बातें  देते  हैं
 तो  स्टेट  गवर्नमैंट  क्यों  नहीं  खोलती  है  और  फंसिलिटीज  क्‍यों  नहीं  प्रोवाइड  की  जाती  हैं  ?

 थरो  राम  निवास  सिर्धा  :  श्रीमन्‌  राजस्थान  में  91  सेक्शन  किये  गये  थे  जिसमें  से  86  आज  काम
 कर  रहे  हैं  ।  दूसरे  राज्यों  के मुकाबले  यह  स्थिति  काफी  ठोक  लगती  मैं  फिर  स्पेशलिस्ट  की  बात
 दोहराना  चाहूंगा  ओर  यह  जानकारी  देना  चाहूंगा  कि  अभी  जो  सेंटर  मंजूर  हुए  हैं  उनके  लिए  कुल  5700
 स्पैशलिस्ट  की  आवश्यकता  है  |  हमारे  पास  जून  1981  के  जो  आंकड़े  आये

 हैं
 उनके  अनुसार  केवल  425

 स्पैशलिस्ट  वहां  मौजदा  थे  ।  मैं  मानता  हूं  कि  नसिस  और  बिल्डिग  वगरह  की  कर्मी  है
 ।  हम

 समय  पर  राज्य  सरकारों  को  कहते  रहते  उनसे  सम्पर्क  करते  हैं  और  मॉनिर्टारिंग  भी  करते  हैं  ।  हम  इस
 बात  पर  खास  जोर  देते  हैं  कि  जो  सालान  प्लान  में  राशि  स्वीकृत  हुई  है  उसको  तो  इम्पलीमेंट  करें  ।

 ]

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी
 :  वक्‍तव्य  के  अनुसार  अस्पतालों  की  अनुमोदित  संख्या  जनसंख्या  पर

 आधारित  नहीं  है  ।  इन  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  राज्यवार  अनुमोदन  करने  का  मानडण्ड  क्‍या  हैं  ?

 कुछ  राज्यों  ने  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  हैं  और  कुछ  राज्यों  ने  नहीं  किये  इस  लक्ष्य  के  पूरे  न  करने  के
 कया  कारण  हैं  ?  क्या  इसके  लिए  योजना  आयोग  का  आवंटन  उत्तरदायी  है  ?  अथवा  क्या  राज्य  सरकारों
 ने  अपना  कार्य  पूरा  नहीं  किया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।
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 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  ज॑साकि  मैंने  पहले  यह  स्पष्ट  करने  का  प्रयास  किया  प्रक्रिया  है
 कि  राज्य  सरकारें  अपनी  वाधिक  योजना  के  लिए  चर्चा  करने  हेतु  योजना  आयोग  के  पास  आत्ती  हैं  ।  अन्य

 बातों  के  अलावा  निम्नतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  पर  चर्चा  होती  है  तथा  ग्रमीण  स्वास्थ्य  सेवा  निम्नतम

 आवश्यकता  कार्यक्रम  का  एक  भाग  है  जिसमें  जल  सड़कें  तथा  इस  प्रकार  के  मुद्दे  शामिल  हैं  ।  जिन

 आंकड़ों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ये  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  की  सहमति  से  मन्जूर  होते  हैं  तथा  इसमें

 यह  भी  होता  है  कि  वे  इतने  केन्द्र  एक  विशेष  वर्ष  के  दौरान  स्थापित  वे  इसे  करने  में  विभिन्‍न

 कारणों  से  सफल  नहीं  हुए  हैं  और  इसका  सबसे  महत्वपूर्ण  कारण  यह  है  कि  उनको  एक  विशेष  क्षेत्र  के
 तु  दी  गई  धनराशि  का  इस  उद्देश्य  के  लिए  इस्तेमाल  नहीं  किया  गया  है  लेकिन  किसी इस  उद्देश्य  हेतु  द॑

 अन्य  उद्देश्य
 के  लिए  इस  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  गन्दो  बस्तियों  का  सुधार

 +2.  श्री  अनिल  बस
 :

 श्री  अजित  कमार  साहा

 क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  गन्दी  बस्तियों  के  सुधार  हेतु  वर्ष  1987-88  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य
 प्राप्त  कर  लिया  गया  था

 यदि  न  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रो  मोहसिना  :  1987-88  के  दौरान  वित्तीय  और
 वास्तविक  निष्पादन  इस  प्रकार  था

 वित्तीय  परिव्यय  :  850.00  लाख  रुपए

 व्यय  ः  733.44  लाख  रुपए

 वास्तविक  :

 लक्ष्य  2.83  लाख

 की

 उपलब्धि

 भोगियों  की  2.45  लाख

 और  यह  कमी  मलिनबस्ती  सुधार  कार्यक्रमों  नामतः  विभिन्‍न  सुविधाओं  के
 निर्माण  के  लिए  कुछ  मामलों  में  उनके  वास  के  विन्यास  परिवतंन  में  मलिनबस्ती  निवासियों  से
 मलिनबस्ती  निवासियों  के  लिए  स्थाई  सुविधाओं  के  प्रावधान  के  प्रति  पास-पड़ौस  के  क्षेत्रों  के  निवासियों
 द्वारा  विरोध  और  सुधार  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिए  मलिनबस्ती  विकास  अभिकरणों  के  प्राधिकारियों

 का  7
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 के  प्रवेश  के  बारे  में  र्भा  प्रधारक  अभि  क्रणों  का  कभी  क्रभी  आरदष  ग  क्रे  कार्यन्वियन  में  वर्ष-प्रतिवर्ष

 महंसूस  की  जांचे  वाली  समस्याओं  के  कारण

 श्रौ  अनिल  बसु  :  दिल्‍ली  देश  की  राजधानी  होने  के  कारण  इसे  योजना  आयोग  के  साथ-साथ

 केन्द्रीय  सरकार  से  भी  धनराशि  आबंटित  को  जाती  है  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  दिल्ली  क  स्थिति  बहुत

 गम्भीर  हो  गयी  है|  हाल  ही  में  किए  गए  मूल्यांकन  के  अनुसार  सन्‌  2000  तक  दिल्ली  के  70  प्रतिशत

 लोग  गन्दी  बस्तियों  में  रहेंगे  ।  यदि  ऐसी  समस्या  है  और  सभा  ने  गन्दी  बस्तियों  के  सुधार  हेतु  अधिनियम

 बनाया  है  टो  आश्चयं  की  बात  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीव  योजना  के  दौरान  गन्दी  बस्ती  निवासियों  की

 सेवाओं  में  सुधार  हेतु  केन्द्र  सरकार  का  योगदान  नगष्य  दक्षिण  दिल्ली  की  टीकरी  पुनर्वास  कालोनी

 के  निवासियों  को  पीने  का  पानी  तथा  मल  निकास  की  सुविधाएं  नहीं  त्रिलोकपुरी  तथा  अन्य
 जे०  जे०  कालोनियों  में  कूड़ा-कचरा  हटाने  जैसी  उन्नत  सुविधाओं  की  भी  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  है

 संघ  राज्य  क्षेत्र  में  सम्बन्धित  प्राधिकरण  को  घनराशि  दे  दी  गयी  है  ।  महोदय  जवाब  में  कहा  गया  है  कि
 वर्ष  1987-88  के  दौरान  वित्तीय  तथा  भौतिक  उपलब्धि  लक्ष्य  से  कम  रही  है  इसके  बड़े  आश्चयंजनक
 कारण  बताए  गए  हैं  ।  इसके  कारण  बताए  गए  हैं

 कि  अनुमति  नहीं  दी  गयी  है  अथवा  जमीन  उपलब्ध
 नहीं  है  ।  यदि  ऐसी  समस्या  है  तो  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  सच  है
 कि  शहरी  पर्यावरण  विकास  योजना  के  लिए  दी  गयी  घनराशि  का  अन्य  कार्यों  के  लिए  उपयोग  किया

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  घनराशि  का  दूसरे  कार्यों  पर  व्यय  करने  के  क्या  कारण  क्या
 यह  भी  सच  है  कि  खर्च  दिखाने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  प्राधिकरण  ने  निश्चय  किया  था'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  वक्तव्य  दे  रहे  हैं  ?

 श्री  अनिल  बसु  :  जी  मैं  अपना  अनुपूरक  प्रश्न  पूछ  रहा  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिए  ।

 क्रो  अनिल  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्यः  यह  सच  है  कि  शहरी  पर्यावरण  विकास  योजना
 की  धनराशि  को  कुछ  दूसरी  योजनाओं  पर  व्यय  किया  गया  है  !

 शलीमती  मोहसिना  किदवई  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  एक  ही  वक्‍त  में  पूरी  चीजें  समझना
 चाहते  सवाल  इसमें  स्‍लम  एरियाज  का  है  लेकिन  रीसैटिलमेंट  कालोनीज  को  भी  वह  बात  पूछ  रहे  हैं
 और  स्लम  बस्तियों  की  भी  पंछ  रहे  मैं  उनकी  इन्फार्मेशन  के  लिए  बताना  हें**

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  उनको  पता  है  कि  वह  क्या  पूछ  रहे  हैं  ?

 श्रोमती  सोहसिना  किदवई  :  शायद  उन्हें  यह  पता  नहीं  कि  क्‍या  पूछना  आखिरी  बात
 उन्होंने  यह  कही  कि  इसका  पैसा  किसी  दूसरे  काम  में  खर्च  किया  गया  ।  यह  बिल्कुल  गलत  बात  किसी

 दूसरे  काम  में  पैसा  खर्च  नहीं  किया  गया  है  ।

 दिल्ली  में  दो  तरह  के  स्लम्स  हैं  ।  एक  तो  वा  टी  के  स्‍्लम्स  हैं  जिनकी  कि  एक  एक्ट  के

 हा

 जैसाकि  आप  जानते  स्‍लम  एक्ट  1956  में  बना  था  और  उस  वक्‍त  यह  था
 कि  स्‍्लम  क्लियरेंस  होना  उठाकर  उन्हें  दूसरी  जगह  बसाना  चाहिए  ।  उसके  तहत  रीसँटिलमेंट



 3  1910  मौखिक  उत्तर

 -  कालोनीज  उनको  जगह  दी  किसी  को  80  किसी  को  45  गज  और  किसी  को  25  गज  ।

 दूसरे  स्लम्स  वह  हैं  जो  कि  झुग्गी  झोपड़ी  कहलाती  जिन्होंने  जमीनों  के
 ऊपर  आकर  एम्क्रोचर्मण्ट  किया

 हुआ  है  ।  वह  बस  जाते  हैं
 तो  उसके  बाद  हम  उनको  फैसिलिटीज  देते  इन  दो  तरह  के  स्लम्स  को

 प्लान  से  पैसा  मिलता  है  और  उसको  खर्च  किया  जाता  अगर  आप  देखें  तो  कोई  इतना  बड़ा  शार्ट
 फॉल  नहीं  वाल्ड  सिटी  में  अनलिमिटेड  काम  है  क्‍योंकि  हां  पर  इतना  कन्जेशन  है  कि  हम  उनको  जो

 सारी  सुविधा  देना  चाहते  वह  दे  चुके  हैं  जेसे  लाइट  पेवमेंट्स  पानी  इन  सारी  चीजों  की
 व्यवस्था  है  ।  जो  लैट्रीन  बाथरूम्स  उनके  लिए  दिल्‍ली  अथॉरिटीज  ने  कहा  है  कि  जो  बहुत  पुराने  हो
 गए  हैं  उनको  फिर  से  हम  बनायें  ।  वह  काम  भी  हमने  शुरू  किया

 झुग्गी  झोंपड़ियों  में  उससे  ज्यादा  परेशानियां  हैं  क्योंकि  वे  बढ़ती  जा  रही  इस  वक्‍त  मैं  आपसे
 कह  सकती  हूं  कि  हर  झुग्गी  झोंपड़ी  के  लिए  हम  पानी  दे  रहे  हैं  जो उनकी  सबसे  बेसिक  नीड  है  ।  अब

 सरकार  की  यह  योजना  है  कि  उनको  क्लियरेंस  न  करके  एन्वायरमेंटल  इम्प्रवमेंट  आफ  दि  अबंन  स्लम्स

 करें  ।  उसके  तहत  हमने  जो  योजनायें  बनाई  उनमें  पीने  का  ड्रेनेज  आदि  सारी  चीजों

 की  व्यवस्था  करनी  है  और  वह  हम  पूरी  तरह  से  कर  रहे  जो  पैसा  हमें  इसमें  प्लान  से  मिलता

 इसी  में  खर्च  होता  इन  दोनों  तरह  के  स्लम्स  किसी  दूसरी  चीज  में  उसका  पैसा  खर्च  नहीं  हो  रहा
 सरकार  का  मकसद  यह  है  कि  किसी  सूरत  में  हम  इन  गरीब  लोगों  को  वह  सुविधा  दें  जिसके  वह

 मुस्तह॒क  हैं  और  जिनकी  उनको  जरूरत  है  ।

 |

 क्री  अनिल  बस  :  विगत  वर्ष  की  महामारी  के  बाद  जिसमें  लगभग  1200  ब्यक्तियों  की  मृत्यु
 हो  गयी  क्या  सरकार  ने  गन्दी  झुग्गी  झोंपड़ियों  तथा  पुर्नंवास  कालोनियों  में  किए  गए  कार्य
 का  पुनरीक्षण  और  मूल्यांकन  किया  ?  यदि  हां  तो  उस  मूल्यांकन  और  पुनरीक्षण  का  क्‍या  परिणाम  निकला

 तथा  क्‍या  सरकार  ने  उस  पुनरीक्षण  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  अध्यक्ष  बदकिस्मती  से  जो  बीमारी  फैली  उसके  बाद  प्राइम
 मिनिस्टर  साहब  भी  वहां  गए  थे  और  उसकी  पूरी  तरह  से  देखरेख  की  जा  रही  जो  वाटर  बाण्ड

 डिसीजेज  उनकी  सबसे  बड़ी  नीड  तो  यह  है  कि  साफ  ड्रिकिग  वाटर  उनको  पहुंचाया  जाय  ।  पानी  की
 ड़ी  में  कहीं  हम  टेंकर  के  जरिए  पानी  पहुंचा  रहे  कहीं  म्युनिसिपल  बोर्ड

 हे  हैं  उनको  पीने  के  पानी  की  दिक्कत  नहीं  है  ।

 ]
 श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  उसी  रेब्यू  के  बाद  ये  सारी  चीजें  आयेंगी  ।  अपने  आप  कंसे  आ

 जायेंगी  ।
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 ]
 दिल्ली  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  जऔर  अनेके  ऐसी  एजेंसिया ंहैं  जो  इस  कार्यक्रम  का

 निरीक्षण  करे  रही  हैं  ।

 उसमें  जो  कच्ची  गलियां  हैं  उनकों  पकका  करने  की  बात  कह  दी  गई  लाइट्स  की  बात  कह
 दी  गई  है  !  ये  काम  कहीं  तो  शुरू  भी  हो  चुके  हैं  और  उम्मीद  है  कि  थोड़े  दिनों  में  तरह  से  लागू

 हो  जायेंगे  ।

 श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  अध्यक्ष  में  मंत्री  जी  को  मुबारकबाद  देना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली
 की  गन्दी  बस्तियों  झग्गी-झोंपड़ियों  में  बहुत  काम  किए  गए  लोगों  को  सहूलियतें  दी  गई  हैं  और
 इसके  लिए  वे  मुबांरकबांद  को  मुस्तहक  हैं  ।  लेकिन  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं
 दिल्लीं  के  लिए  जा  सलम  क्लियरेंस  को  स्कीम  थी  जो  आपने  कहां  कि  चाल  उसको  रोक  दिया  गया

 जिने  लोगों  से  आपने  वायदा  करके  1982  में  उठाया  यह  कह  कर  उनके  मकान  तोड़े  थे  कि
 हंम॑  आपको  वॉपिंस  लाकर  यहां  क्वार्ट्स  में  वह  वायदा  खिलाफी  आपने  की  उनकों  आपने
 ओऑज  तर्क  नहीं  बसोया  ।  वें  आज  भी  बेंघर  मिन्टो-रोड  पर  पड़े  हुए  इस  बात  का  मुझे  दुःख  है  ।

 आपने
 बीयेंदी  किया  था  कि  हँम  एंक  महीने  में  उसे  पूरा  करेंगे  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  स्‍लम  क्लियरेंस  या  स्‍्लम  इम्प्रवमेंट  का  मतलब  यह  नहीं  है  कि  जो  डी०डी०
 ए०  के  अन्तर्गत  आपने  प्रापर्टी  ली  है  उसी  में  आप  काम  करें  और  वही  सलम  वक्‍स  माने  सस्‍लम
 प्रापर्टी  वह  है  जहां  पांच-पांच  सौ  लोग  एक  मकान  में  जानवरों  की  तश्ह  से  रहते  जिनके  घरों  में  सूरज
 की  रोशनी  तक  नहीं  जाती  उनमें  काम  करने  के  लिए  इन्दिरा  जी  ने  एक  स्कीम  बनाई  थी  लेकिन

 बंहीं  काम  नहीं  हो  रहा  है  ।  ये  डी०डी  ०ए०  बालों  ने  खुद  ही  अपनी  एक  स्कीम  बना  दी  और  उसके  तहत
 काम  करने  तो  मैं  आपसे  जानना  चाहता  हें  कया  आप  उन  लोगों  को  दोबारा  वहां  पर  जल्दी
 बसायेंगे  ।  और  दूसरे  जो  उन्होंने  स्कीम  तब्दील  कर  दी  है  बिला  वजह  अपने  आपको  भौ  यह  नहीं
 मालूम  तो  क्या  आप  उसको  ठीक  करायेंगे  ?  १<ना  कया  होगा  कि  जैसे  कमला  नेहरू  नामक  पाकेट
 को  बने  हुए  33  साल  हो  गए  लेकिन  उसकी  सर्विसेज  कार  पोरेशन  को  ट्रांसफर  नहीं  हुई  हैं  ।  इसी  तरह
 से  लाला  लाजपत  राय  नामक  मार्कट  जो  संबसे  बड़ी  दिल्‍ली  की  मार्केट  उसकी  भी  यही  हालत
 मैं  जाननां  चाहता  हूं  कि  इसके  बारे  में  आप  कोई  मीटिंग  बुलाकर  फैसला  करवायेंगे  और  जो  स्कीम  में
 तंब्दीली  को  गई  उसको  ठीक  करायेंगे  ।

 झ्ीमतो  मोहसिना  किदवबंई  :  अध्यक्ष  जय  प्रकाश  जी  को  वह  कांस्टीटुएन्सी  है  इसलिए
 उनको  भी  मालूम  है  और  मुझे  भी  मालूम  है  ।  अभी  थोड़े  दिन  पहले  आपसे  बातचीत  हो  चुकी  जिन
 लोगों  का  आप  तजकिरा  कर  रहे  हैं  जिससे  वायदा  किया  था  कि  हम  उनको  वहीं  पर  बसायेंगे  तो  हम
 अभी  तक  उस  वायदे  पर  कायम  हम  उन्हें  बसायेंगे  लेकिन  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसायटीज  के  जरिए
 से  ।  यह  आपसे  बात  हुई  मिन्‍्टो  रोड  और  माता  सुन्दरी  रोड  पंर  लोग  बसे  हुए  आप  या  तो  उन
 कटराज  की  बात  कर  रहे  हैं  जो  वाल्ड  सिटी  में  है  और  जो  बहुत  पुरानी  हालत  में  हैं  । जो  आप  स्लम्स
 की  बात  कर  रहे  अगर  आप  उनको  आइडेंटिफाइ  करके  दीजिए  तो  हम  देखें  कि  आप  उसमें  क्या  कमी
 बंता  रहे  हैं  और  उसको  हंम  दूर  जहां  तक  स्लम  क्लियरेंस  की  बात  है  तो  अब  नहीं  हैं  ।  यह  तो  आप
 बहुत  पहले  की  बात  कर  रहे
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 श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  आपका  वामगदा  सस्कार  का-वामदा  है  ।

 अग्ैसत्ती  मोह॒सिना  किदवई  :  कायदे  पर  हम  आज  भी  कायम  हम
 उनको-बुलायेंगे  ।

 श्री  खुर्शीद  आलम  खां  :  मन्‍्त्री  महोदथ  ने  शाहजहांबाद  का  उल्लेख  किया

 बाद  60,000  लोगों  के  लिए  बनाया  गया  था  जहां  आज  700  हजार  से  अधिक  लोग  रह  रहे  हैं  ।  इस  फऋ़ूर
 में  सैकड़ों  कटरे  है  ।  मैं  मन्‍्त्री  मद़ोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  ने  उन  लोगों  को  आवश्यक
 धाएं  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  जो  इन  कटरों  में  रह  रहे  हैं  ?  इन  कटरों  मे  जीवन  अवमानवीय  है  ।

 उन्हें  आवश्यक  आवासीय  सुविधा  प्रदान  करने  में  कितना  समय  लगेग्रा  ?  इस  सम्बन्ध  में  शुरूआत  कब  की

 जाएगी  ?

 श्रीमती  मोहसिमसा  किदवई  ;  अध्यक्ष  जो  गवनेमेंट  के  कटराज  आलम  साहब  सही  फरमा

 रहे  हैं  कि  वहां  जो  बहुत  डेंजरस  हों  उनके  बारे  में  कह  दिया  जाए  कि  यह  बहुत  डेंज-रस  यहां  लोग

 नहीं रह  सकते  ।  मैंने  आर्ड्स  कर  दिए  हैं  कि  माता  सुन्दरी  लेन  पर  जो  जगह  है  बहां  जो  पुराने
 कटराज  हैं  गवनमेंट  उनके  लोगों  को  ले  जाकर  वसाया  तब  इनमें  एक-करके  जो  भी  कमी  होगी

 वह  पूरी की
 हालांकि  इतनी  बड़ी  तादात  में  कटरे  कुछ  गबर्नमेंट  के  पास  कुछ  प्राइबेट

 ल  जो  गवनंमेंट  के  हैं  उनके  लिए  हमते  यह  स्क्रीम  बनाई  है  दिल्ली  के  लोगों  लिए  कि लेकिन  फिल
 लेन  या  रोड  पर  जो  जगह  है  वह  उनको  रिजवं  कर  दी  जाए  ओर  उनको  वहां  पर  बसाया

 क्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  मैं  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  से  दरख्नास्त  करूंगा  कि  वे  हमें  एसेम्बली  दे
 हम  अपने  फँसले  खुद  कर  लेंगे  ।

 बी
 ०

 तुलसीख्यम  :  अध्यक्ष  जय  प्रकाश  जी  ने  मन्‍्त्री  महोदय  को  सिंगल  बधाई.दी  मैं

 उनको  डबल  बधाई  देता  चाहता  हूं  |  इन्होंने  वायदा  निकाला  और  फिर  उनको  नहीं  बसाया  ।

 उसके  लिए  उन्होंने  बधाई  दी  और  उसके  पीछे  इतना  सारा  कहा  ।  यह  कौन  सी  बधाई  है  जय  प्रकाश

 आप  इसको  वापिस  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  काम  नहीं  कर  रहे  काम  कर  रहे  लेकिन  वहां  जो

 गरीब  लोग  वसे  हुए  उनको  निकाला  है  ओर  उनकी  रिपोर्ट  वर्ग रह  मंगवाई  है  ।  जो  रिलीफ  दिए
 क्या  रिपोर्ट  आई  है  और  आप  क्‍या  करने  जा  रहे  हैं  ।  जल्दी  से  जल्दी  कुछ  करने  के  बिए  कोशिश

 कर  रहे  हैं
 या  नहीं  कर  रहे  अगर  कर  रहे  हैं  तो  फिर  जयप्रकाश  जी  से  कहूंगा  कि  बे  आपको  फिर

 बधाई  देंगे  और  अगर  नद्दीं  कर  तो  बधाई  बापिस  ले  लीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ये  लेने  देने  के  चक्कर  में  पड़ता  चाहते  हैं  ।

 क्षीमती  सोहसिना  किदवई  :  मैं  यही  कहना  चाहती  हूं  कि  जय  प्रकाश  जो  जिन  लोगों-की  बात  कर

 रहे  वे  बहुत  बड़ी  संख्या  में  हटाए  गए  थे  और  बहुत  बड़ी  तादात  में  बसा  दिया  गया  था  और  थोड़े
 लोग  बाकी  हैं  ।  आप  यह  बताइए  कि  इतने  लोग  बाकी  जिनको  बसाने  का  मसला  तुलसीराम  जी
 आप  दिल्‍ली  को  घम  फिरकर  देखकर  समझ  लीजिए  और  फिर  आप  अपनी  बात  कहिए  |  यह  उनकी

 कांस्टीट्यूऐंसी  उनको  मालूम  है  कि  मैं  क्या  कर  रही  हूँ  और  उन्हें  मालूम  है  कि  वे  क्या  कर  रहे  हैं  ।

 11



 मौखिक  उत्तरं
 ‘  22  1989

 रा  9०  9 90क्‍ल्‍हझऋ््ऊलऔमग__फि:टििाएणएहतएथएथएोएएए

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  हैदराबादी  आंख  से  देख  रहे  हैं  ।

 झ्री  बालकवि  बेरागी  :  अध्यक्ष  व ेजानना  चाहते  थे  कि  आप  आंध्र  का  मलबा  कब  साफ

 कर  रहे  हैं  ।

 «चीनी  उद्योग  मजूरी  बोर्ड  को  रिपोर्ट

 न
 *3.  श्रो  जी०  एस०  बासवराज  :

 -  श्री  इन्रजोत  गुप्त  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  इंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  उद्योग  के  कामगारों  ने  चीनी  उद्योग  सम्बन्धी  तृतीय  मजूरी  बोर्ड  द्वारा  सरकार

 को  हाल ही  में  प्रस्तुत  रिपोर्ट  में  उनकी  मांगों  के  रदृद  किए  जाने  पर  अपना  विरोध  प्रकट  किया

 यदि  तो  कामगार  की  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इन  पर  विचार  किया

 यदि  तो  इनमें  कौन  सी  मांगें  सरकार  ने  स्वीकार  की

 इनमें  से  कितनी  मांगे  रहू  की  गई  हैं  ओर  उसका  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मजूरी  पुनरीक्षण  तथा  अन्य  सम्बद्ध  मामलों  के  हल  के  लिए
 गारों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बातचीत  करने  का  है  ?

 |

 है
 भ्रम  मंत्रों

 बिन्देशवरी
 :  मजदूरी  बोर्ड  रिपोर्ट  के  प्रस्तुत  किए  जाने  से  पहले

 यह  मान कर  कि  मांगों  को  रह  के  चीनी
 कर्म

 ष्टोय  सर
 केवल

 ह्‌
 मान  कर  |  क

 मांगों  गे  रद्द  र  दिया  गया
 चीनी  कर्मकार  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति

 ने  14-1-1989  को  अपना  वक्‍तव्य  देकर  अपनी  मांगें  को  रहू  करने  के  विरुद्ध  अपना  विरोध  प्रकट  किया

 दूसरी  चीनी  मजदूरी  बोर्ड  ने  अब  31-1-1989  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 चीनी  कमंकार  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  की  प्रमुख  मांगें  न्यूनतम  मंहगाई  भत्ते
 की  गारन्टी  शुदा  न्यूनतम  प्रतिधा  रक  फ्रिज  आदि  के  सम्बन्ध  में  हैं  । हट

 से  केन्द्रीय  सरकार  ने  चीनी  मजदूरी  बोर्ड  की  रिपोर्ट  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  तथा
 केन्द्रीय  मन्त्रालयों  को  उनके  विचार  जानने  के  लिए  भेज  दी  जिसके  प्राप्त  होने  पर  ही  केन्द्रीय  सरकार
 इस  मामले  में  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंच  सकती  है  ।

 ह

 श्री  जी०  एस०  बासवराण्‌  :  विगत  अनेक  वर्षों  से  उद्योग  के  कामगारों
 गें घबराण्‌  :  अनेक  वर्षों  से  उ  कामगारों  की मांगें

 विचाराधीन  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  मजूरी  बोडड  ने  चीनी  उद्योग  के  कामगारों  की
 द्वितीय  अन्तरिम  सहायता  के  भुगतान  समेत  अनेक  मांगों  को  रहू  कर  दिया
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 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करके  मजूरी  बोर्ड  से  चीनी  उद्योग  के  कामयारों

 को  अन्तरिम  सहायता  देने  के  लिए  क्‍यों  नहीं  कहा  ?

 श्री  बिन्देशवरी  ढुबे  :  यह  सच  नहीं  है  कि  मजूरी  आयोग  ने  अनेक  मांगों  को  रह  कर  दिया  है  ।

 सभी  माँगों  के  मंजूर  न  किए  जाने  का  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  उन्हें  रह  समझा  जाए  ।  उन्हे  ने  अपने  समक्ष

 प्रस्तुत  यूनियनों  की  माँगों  पर  विचार  किया  है  ।  उन्होंने  अनेक  मामलों  के  सम्बन्ध  में  अनुकूल  निर्णय

 दिये  हैं  ।  इसलिए  मांगों  को  रद्द  करने  का  प्रश्न  हो  नहीं हीं  उठता

 श्री  जो  ०  एस०  बासवराजू  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  चीनी  उद्योग  के

 कामगारों  ने  माँग  की  है  कि  सरकार  को  चीनी  कामगारों  की  मांगों  को  तय  करने  के  लिए  तृतीय  मजूरी
 बो्  की  सम्पूर्ण  रिपोर्ट  को  रह  करके  सरकार  के  प्रतिनिधियों  तथा  नियोजकों  का  एक  नया  त्रिपक्षीय

 तंत्र  गठित  करना  चाहिए  यदि  हां  तो  क्या  सरकार  इस  मांग  पर  विचार  कर  रही  है  अथवा  नहीं  ।

 मांग  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  ऐसी  मांगें

 तो  इससे  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  होगी  ।  आथश्िरकार  मजूरी  बोड्ं  में  नियोजकों  ओर

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिश्चि  थे  ।  इसकी  अध्यक्षता  एक  विधिवेत्ता  ने  की  सभी  ने  अपने  विचार  व्यक्त

 किये  ।  उन्होंने  उपभोक्ताओं  की  बातें  सुनी  हैं  ।  उन्होंने  कामगारों  तथा  नियजकों  के
 निधिथों  की  बातें  सुनी  हैं  तथा  सम्पूर्ण  समस्या  का  गहराई  से  अध्ययन  किया  है  और  इसके  परिणामों  का

 भी  अध्ययन  किया  यदि  इससे  सन्‍्तोष  नहीं  है  तो  मेरे  ख्याल  से  नयी  त्रिपक्षीय  कमेटी  के  गठन  से

 कामगारों  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  होगी  ।  इसमें  अनावश्यक  रूप  से  अधिक  समय  लगेगा  तथा  इस  बाते

 की  गारंटी  नहीं  दी  जा  सकती  है  कि  उसमें  मर्तक्य  होगा  ।

 क्री  रामस्वरूप  राम  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि

 उन्होंने  जो  चालू  मिलें  उनके  वर्क्स  की  डिमान्ड्स  के  एक्सेप्टेनस्स  और  रिजेक्शन  की  बात  कही  लेकिन

 देश  में  ऐसी  भी  बहुत  सो  शूगर  मिल्स  जो  प्रोडक्शन  ओरियेन्टेड  हैं  पर  उनको  बन्द  करके  रखा  गया

 उन  मिलों  के  जो  वक्कंसे  वे  भी  मंत्रालय  के  तह॒त  में  आते  हैं  और  उसके  द्वारा  उनकी  देखरेख  होती

 है  |  इसी  कन्टेक्स्ट  में  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  बिहार  में  जो  गोरारू  शूगर  मिल  है

 और  जिसमें  1500  वर्कंस  काम  करते  वह  दो  साल  से  बन्द  पड़ी  हुई  है  और  उसके  वर्क्स  ने  अपनी

 डिमान्डस  के  लिए  कई  बार  प्रदर्शन  कई  बार  धरने  दिए  गए  ओर  डेमोक्रेंसी  के  प्रोसेस  से  लड़ाई

 लडी  गई  ।  चालू  मिल्स  के  वर्कंस  के  लिए  तो  आपने  कहा  है  लेकिन  जो  बन्द  मिलें  पड़ी  हुई  उनके

 लिए  कुछ  नहीं  किया  श्रम  मंत्रालय  उनके  इल्ट्रेस्ट्स  को  भी  देखता  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जो  से

 जानना  चाहूंगा  कि  जो  क्लोज्ड  मिल्स  हैं  और  जिनमें  बहुत  ज्यादा  वर्कर्स  उनकी  देखरेख  के  लिए  भी

 आपने  कोई  कमेटी  बनाई  है  ताकि  उनके  इल्ट्रेस्ट्स  को  सेफगार्ड  किब्रा  जा  सके

 श्रो  बिन्देशवरो  दुबे  :  अध्यक्ष  जों  मूल  प्रश्न  उससे  यह  सप्  लीमेन्टरी  उठता  नहीं  है

 लेकिन  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  गवनंमेंट  ने  बोर्ड  जरूर  बनाया  है  सिक  मिल्स  के  नेशनल

 नेन्शियल  एण्ड  रिकन्सट्रक्शन  बोर  और  वह  सिक  मिल्स  के  बारे  में  विचार  करता  है  ।
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 श्री  बसदेव  आचार्य  :  चीनी  मिलों  के  कामगार  अपनी  कुछ  मांगों  के  लिए  बहुत  दिनों  स ेआन्दोलन

 कर  रहे  हैं  ।  सरकार  ने  चीनी  मिलों  के  कामगारों  के  लिए  तृतीय  मजूरी  बोर्ड  का  गठन  किया  इस  बोर्ड

 ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  दी  कामयारों  की  कया  मांगें  हैं  तथा  इस  मजूरी  बोर्ड  की  क्या

 सिफारिश  राष्ट्रीय  चीनी  कामगारों  की  समन्‍्क्य  समित्ति  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  क्यों  सह
 कर  दिया  उसने  भी  कहा  है  कि  मजूरी  बोडड  ने  कामगारों  की  प्रमुख  मांगें  नहीं  स्वीकार  की  हैं  । उनकी
 मांगों  को  रद्द  किये  जाने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  इस  मुद्दे  को  मंत्रीपूर्ण  ढंग  से  तय  करने  के

 लिए  कामगारों  और  निथजकों  से  त्रिपक्षीय  विचार-विमर्श  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 छत्रे  दुबे  :  मैंने  पहले  ही  बता  दिया  कि  मजूरी  बोर्ड  ने  कामगारों  की  सिफ़ारिशें  रह
 नहीं  की  उसने  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  ।  यह  हो  सकता  है  कि  सब  मांगें  स्वीकार  नहीं  की  है  परन्तु  उसने

 मज्री  में  वृद्धि  करने  की  सिफारिश  की  है  तथा  उसने  प्रतिधारण  भले  में  भी  वृद्धि  करने  की  स्रिफारिश  की
 उसने  सहंगाई  भत्ते  क ेलिए  एक  नया  फार्मूला  बनाया  उसने  उपयुक्तता  नीति  में  वद्धि  की  भी

 सिफारिश  की  है  ।  इसलिए  यह  नेहीं  कहा  जा  सकता  कि
 उसने  उनकी  मांगें  रह  कर  दी  हैं  ।  परन्तु  यदि

 आप  मुझसे  सभी  सिफारिशें  बताने  के  लिए  कहें  तो  इसमें  अधिक  समय  लगेगा  ।  यह  तुत  रिपोर्ट  है  ।
 मैंने  कहा  है  कि  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  विचार  प्राप्त  होने  के  बाद  सरकार  इन  सिफारिशों  को  लागू
 करने  के  लिए  अन्तिम  निर्णय  लेगी  ।  जब  तक  सरकार  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लेगी  तब  तक  सिफारिशों  को
 बताने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  क्योंकि  परिहाय  बिवाद  पैदा  हो  सकते  हैं  ।

 *

 क्री  राम  नगोना  सिश्र  :  मानयीय  अध्यक्ष  यह  चीनी  मिलों  के  मजदूरों  से  सम्बन्धित  मामला

 है  ।  चीनी  मिलों  में  गन्ना  बोने  वाले  किसान  अपनी  बैलगाड़ी  ले  करके  मार्च  के  महीने  बरसात  में

 हजारों  की  संख्या  में  जाते  हैं  ।  वहां  गाड़ीवान  जाते  बेल  जाते  हैं  ।  चूंकि  मजदूरों  का  संगठन  है  इसलिए
 उनकी  मांग  आ  जाती  है  ।  किसानों  का  कोई  संगठन  इसलिए  उनके  बारे  यहां  मांग  नहीं  आ
 पाती  ।  किसान  मा  के  महीने  जाड़े  में  बेल  ले  करके  ग्राड़ीवान  मिलों  पर  ज़ाते  वहां  उनके
 रहने  के  लिए  कोई  शेड  नहीं  जबकि  नियम  यह  है  कि  वहां  मिल  वाले  गाड़ीवानों  के  ब॑लों  के
 लिये  शेड  बनवाएं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  इस  नियम  का  पालन-करवायेंगे  और  उनके
 लिये  शेड  बनवायंगे  ?

 री  बिन्देशवरी  दुबे  :  जेसा  कि  मैंने  निवेदन  किया  है  कि  फैक्टरी  एक्ट  या  दूसरे  एक्ट  में  जो
 प्रोबीजन  हैं  उसके  एनफोर्समेंट  की  मशीनरी  स्टेट  गबनेमेंट  के  पास  है  ।  उनके  इम्पलीमेन्टेशन  की
 दारी  भी  स्टेट  गवनमेंट  की  है  कि  वह  बहां  शेड  बनवाए  ।  मुझे  इस  बात  से  तो  सिम्पेथी  है  लेकिन  जहां
 तक  शूगर  मिल  से  संबंधित  प्रोवीजस  के  पालन  का  सवाल  है  उसके  लिए  स्टेट  गवर्नंमेंट  को

 हम  यहां  से  उनको  एन्फोर्स  नहीं  कर  सकते-हैं  ।  जहां  तक  वेज  बोर्ड  का  सवाल  उसमें  किसानों
 के  इन्ट्रेस्ट  को  ध्यान  में  रखा  है  ।

 ओर  राम  नगोीना  मिश्र  :
 ये  एक्ट  सैन्‍्द्रल  गवन॑मेंट  के  आप  स्टेट  गवर्नमेंट  से  इसका  पालय

 करवाएं  ।
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 के  रोगियों  को  संख्या  में  बद्ध

 ना
 +4.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :

 श्री  बलवन्त  सिंह  रामुवालिया

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  को  यंह  जीनकारी  है  कि  2  1989  के  हिन्दुस्तान  में

 प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार  गत  तीन  महीनों  में  एड्स  से  प्रभावित  रोगियों  की  संख्या  में  भारी  वृद्धि

 हुई
 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  और  कितने  रोगियों  की  जांच  की  गई  है  तथा  एड्स

 से  पूरी  तरह  प्रभावित  कितने  रोगियों  का  पता  लगा

 क्या  देश  में  रक्‍्त-दाताओं  तथा  गर्भवती  महिलाओं  को  एड्स  से  विशेष  रूप  से  प्रभावित

 पाया  गया

 क्‍या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  ने  एड्स  के  रोगियों  के  समुचित  उपचार  हैतु
 कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  रोग  को  फंलने  से  रोकने  तथा  इस  रोग  के  बारे  में  लोगों  को  जानकारी  देने

 के  लिए  सरंकार  को  क्‍या  कर्दम  उठानें  का  विचार  है  ?

 अस्त्र  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  राम  निवास  :  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विदरण

 भारत  में  एंच०आई०वौ०  संक्रमण  की  जांच  अक्तूर्बर  1985  में  शुरू  की
 गई  थी  31

 1989  की  स्थिति  के  अनुसार  अधिक  खतरे  वाले  समूहों  के  2,09,825  व्यक्ति  अर्थात्‌  रक्त
 इतर्रलिगकामी  असंयमी  पुरुषों  और  वेश्याओं  की  स्क्रीनिंग  की  गई  थी  और  उनमें  से  764  को

 एच०  आई०  बी०  सीरो  पाजिटिव  पाया  गया  था  जिनमें  18  भारतीयों  और  11  विदेशियों  को
 मिलाकर  29  व्यक्ति  एड्स  रोग  से  ग्रस्त  थे  ।

 मार्च  1987  से  31-1-1989  989  तक  समाप्त  अवधि  में  स्क्रीन  किए  गए  अधिक  खतरे  वाले  समूहों
 के  व्यक्तियों  की  संख्या  एच०आई०वी०  सीरो  पाजिटिव  व्यक्तियों  की  संख्या  और  पूर्ण  रूप  से  एड्स  रोग
 से  ग्रस्त  ब्यक्तियों  की  संख्या  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  अनुबंध  के  रूप  में  संलग्न  हैं  ।

 31-1-89  तक  पता  चले  एच०आई०वबी०  सीरो  पाजिटिव  व्यक्तियों  में  से  68  रक्‍त  दाता  ये
 और  9  गर्भवती  महिलाएं  एच०आई०वी०  सीरो  पाजिटिव  अधिकतर  व्यक्ति  दो  अधिक  खतरे  वाले

 समूहां  के  थे  अर्थात्‌  असंयंमी  पुरुष  (197)  और  असंबमी  महिलाएं  (310)

 भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  को  एच०  आई०  वी०  संक्रमण की  नियराने  आयोजित
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 करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  इसके  अलावा  परिषद  विषाणु  वियोजन  पर  भी  अनुसंधान  कर

 रही

 भारत  में  एड्स  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  कार्यों  की  योजना  बनाई

 है  ना  ‘

 --  एच  ०आईश०वी०  संक्रमण  का  पता  लगाने  के  लिए  निगरानी  करना  ।

 --  रक्‍ताधान  के  लिए  प्रयुक्त  रक्त  का  परीक्षण  और  रक्त  उत्पादों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करना  ।

 --  महानगरों  में  स्वास्थ्य  जांच  और  परामर्श  के  लिए  क्लिनिकों  की  स्थापना  करना  ।

 --  मेडिकल  कालेजों/जिला  अस्पतालों  में  एस०टी०डी  ०  क्लिनिकों  को  सुदृढ़  करना  ।

 --  सुनिर्धारित  प्रमुख  अस्पतालों  में  एड्स  के  रोगियों  के  उपचार  के  लिए  चिकित्सा  संबंधी

 सुविधाओं  का  विकास  करना  ।

 ---  रोगी  की  चिकित्सा  में  चिकित्सा/अधं-चिकित्सा  कार्भिकों  को  प्रशिक्षित  करना  ।

 --  निम्नलिखित  स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्य  कलापों  को  गहन  करना  :--

 ---  आम  जनता  में  इस  रोग  के  प्रति  जागरुकता  बढ़ाने  के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  देना  ।

 --  स्कूलों  और  कालेजों  में  स्वास्थ्य  शिक्षा  ।

 _.  अधिक  खतरे  वाले  समूहों  तथा  एच०आई०बी०  संक्रमण  वाले  व्यक्तियों  को  शिक्षा  व
 *  परामझश्श  देना  ।

 अनुबंध

 अप्रैल  1986  से  31-1-1989  तक  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  दौरान  जाँच  किए
 गए  उच्च  खतरे  वाले  एच०आई०बो०  सोरो  पाजिटिव  और  पूर्ण

 रूप  से  प्रस्त  एड्स  के  रोगियों  को  संख्या

 श्रेणी  1986  987  1988  1988  1989  संचयी
 अप्रैल  अप्रैल  अप्रैल  अक्तूबर  जनवरी

 1  2  3  ।  5  6.  97

 जांच  किए  गए  रोगियों  3027  34,866  65,366  63,317  43,259*  2,09,8
 की  संख्या

 एच०आई०बी ०  पाजिटिव  10  99  196  227  232*  764
 वाले  रोंगियों  की  संख्या
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 हि

 दर  3.3
 °

 2.8  3.0  2.8  5.4*  3.6

 प्रति  एक  हजार  व्यक्तियों  के  कि

 छि  एच०आई  ०वी०  सीरो
 जट्टिव  व्यक्तियों  की  संख्या  ]

 से  ग्रस्त  एड्स  के  0  9.  11  5  4*  29

 +पपिछले  तीन  मास  के  दौरान  एड्स  के  रोगियों  की  संख्या  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है
 रानी  के  कार्य  को  तेज  करने  के  कारण  जांच  किए  गए  व्यक्तियों  और  सीरो-पाजिटिव  व्यक्तियों  और

 पता  लगाए  गए  एड्स  के  रोगियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  है  उच्च  खतरे  वाले  ग्रुपों  जैसे  एस०टी०डी०

 ।
 क्लीनिकों  में  आने  वाली  वेश्याओं  और  रोगियों  की  बहुत  बड़ी  संख्या  का  सीरो-पाजिटिव  होने  का  पता

 [  लगा  ।

 ह  क्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  माननीय  अध्यक्ष  इस  बीमारी  के  बारे  में  कानून  1985  में

 बना  था  और  जून  1986  में  इस  सदन  में  जानकारी  हासिल  हुई  थी  जिसको  लेकर  इस  सदन  में  गंभीर

 चिता  व्यक्त  की  गयी  उस  वक्‍त  सरकार  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  इसकी  रोकथाम  के  लिए  पूरे
 उपाय  किए  जायेंगे  आज  परिस्थिति  यह  है  कि  करीब  दो  लाख  केसिज  स्क्रीनिंग  किए  गए  हैं  और

 के  सात,सौ  केसिज  डिटेक्ट  हुए  ज्यों-ज्यों  दवा  की  त्यों-त्यों  मर्जें  बढ़ता  गया  ।  1985  में  एक  केस
 डिटेक्ट  हुआ  था  और  आज  सात  सौ  केसिज  यह  देश  के  सामने  गंभीर  चिता  का  विषय  मैं  यह
 जानना  चाहूंगा  कि  इन  ढाई  तीन  वर्षों  में  इसकी  रोकथाम  के  लिए  क्या-क्या  कारगर  उपाय  किए

 जिससे  कि  यह  बीमारी  न  बढ़  सके  ?  आपकी  आगे  इसके  लिए  क्‍या  प्लेनिंग  आपने  प्रश्न  का  जो
 जवाब  दिया  उससे  स्पष्ट  नहीं  होता  ।  उससे  ऐसा  महसूस  होता  है  कि  इन  ढाई-तीन  वर्षों  में  सरकार  की
 ओर  से  जोरदार  प्रयास  नहीं  किए  गए  जिससे  कि  यह  बीमारी  रोकी  जा  सके  और  पनपे  नहीं  ।

 ]

 श्री  राम  निवास  मिर्घा  :  जहां  तक  रोग  का  सम्बन्ध  है  उसका  पता  लगाने  और  उसके
 बाद  में  आगे  की  जाने  वाली  कार्यवाही  के  बारे  में  सरकार  बहुत  चिन्तित  1986  में  जिसका
 नीय  सदस्य  ने  जिक्र  किया  हमने  बहुत  से  कदम  उठाए  हैं  जिनके  बारे  में  मैंने  अपने  उत्तर  में  बताया
 है  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  एड्स  से  ग्रस्त  “764  व्यक्ति  थे
 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था|  जांच  के  फलस्वरूप  एच०  आई०  वी०  पाजिटिवं  के  764  मामले

 एड्स  से  ग्रस्त  व्यक्तियों  के  थे  ।  मैंने  अपने  वक्तव्य  में  बताया  है  कि  29  व्यंक्ति  एड्स  से  पूर्णतया  ग्रस्त  ,
 थे  ।  सरकार  ने  बहुत  से  कदम  उठाए  हैं  उनमें  से  एक  यह  है  कि  हमने  पूरे  देश  में  40  निगरानी  केन्द्र
 खोले  हैं  जहां  एड्स  ग्रस्त  व्यक्ति  पर  जांच  करा  सकते  इस  रोम  के  रोगियों  की  संख्या  में  जांच

 करने  और  निगरा  नी  केन्द्र  खोलने  के  कारण  वृद्धि  हुई  है  अप्रैल  1986  तक  3,027  व्यक्तियों  की  जांच
 की  गई  तथा  जनवरी  1989  तक  43,259  एड्स  के  रोगियों  की  जांच  की  गई  ।  जांच  के  कारण
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 22  1989

 बहुतः  से  मामलों  का  पता  चला  था  |  लेकिन  इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि  रोग  फैल  रहा  है  ।
 हमने

 निगरानी  *

 स्तर  पर  काफी  कदम  उठाए  हमने  एक  बड़ा  ट्रेनिंग  कार्यक्रम  शुरू  किया  हमते  विश्व  स्वास्थ्य

 संगर्ठनਂ  योजना  के  अधीन  डाक्टर  और  नर्सों  को  भेजा  वह  ट्रेनिंग  लेकर  अब  दूसरे  लोगों  कौ  प्रशिक्षण

 दे  रहे  हैं  ।  वे  अब  बहुत  से  लोगों  को  ट्रेनिंग  दे  रहे  निगरानी  केन्द्रों  में  इंस  समय  आवश्यक  आयातित

 किट्स  हैं  ।  हम  भी  विदेशों  में  किट्स  निर्माताओं  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  ताकि  हम  स्वयं  इसे  अपने  देश

 में  बना  सकें  ।  हम  अपने  देश  में  निगरानी  बढ़ा  रहे  हैं  जो  कि  एक  आवश्यक  बात

 दूसरी  बात  यह  है  कि  देश  में  एक  स्रोत  रक्‍त  बैंक  और  व्यावसायिक  रक्‍्तदाता  तथा  अन्य
 लोग  हैं  जो  वहाँ  रक्त  दान  करते  हम  इन  रक्त  बैंकों  के  कार्यकरण  को  नियमित  करने  को

 गम्भीर  प्रयास  कर  रहे  उदाहरण  के  लिए  हमने  बम्बई  और  मद्रास  में  इसे  आवश्यक  बना  दिया  है
 कि  प्रत्येक  रक्‍तदोतां  जो  रक्त  देने  के  लिए  आता  है  उनकी  जांच  की  जानी  चांहिए  कि  क्‍या  उनका  रक्त

 एंच०आई०्वी०  पॉजिटिव  है  याँ  नहीं  तथा  वहुत  से  कदम  उठाए  गए  हैं  जिससे  कि  जहां  से  रोग  की  ;
 शुरूआत  हो  सकंती  उसका  पहले  हीं  पता  चल  जाए  और  रोकथाम  कौ  जा  सके  ।  प्

 श्री  बनवारोलाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  200000  केसेस  का
 स्क्रीनिंग  किया  गया  लेकिन  इससे  यह  पता  नहीं  लगता  कि  इतने  बड़े  भारत  देश  में  कहां  पर  बीमारी
 को  प्रैकोर्प  अंधिक  किन  प्रॉतोंਂ  में  येह  बीमारी  अधिक॑  इसके  लिए  क्या  मंत्री  महोंदय  राज्यवार
 जानकारी

 लो  शाम  विवस  चिर्ा  :  मैंने  बताया  है  कि  अभी  40  सेंटर्स  खोले  गए  उनकी  लिस्ट  में
 मीननीय  सदस्य  को  भेज  दूंगा  । इसके  अलाबा  ओर  खोलने  की  कोशिश  भी  की  जा  रही  कहां
 पर  कितेन्नी  बौमारी  यह  कहना  अभी  संभव  नहीं  अभी  तो  हम  सेंट्स  बनाने  में  लगे  हुए  इसके
 बोद  हमे  कह  सक्षेगे  कि  किन  क्षेत्रों  में  यह  बीमारी  मौजूद

 श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  आए-दिन  एक-दो  समाचारपत्रों  और  पत्रिकाओं  में
 के  बारे  में  समाचार  आते  रहते  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  समलिगकामी

 विधियों  के  माध्यम  से  फैला  अब  देश  में  समलिग  कामुकता  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  है  और  यह  एक
 अपराध  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  इस  रोग  से  पीड़ित  लोग  जो  स्वैच्छिक  रूप  से  इस

 रोग  के  बारे  में  बताना  चाहते  उनके  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठाना  चाहती  है  ?

 आ  रोम  निवास  सिर्धा  :  मांननीय  सदस्य  की  टिप्पंणी  यह  हैं  कि  समरलिंग  कामी  एक  बहुत  ही
 खतरनाक  ग्रंप  है  ।  यह  ग्रुप  भोरत  कीं  अंपेक्षा  विदेशी  में  अधिंक  हमारे  देश  में  अन्य  अधिक  खतरनाक

 ग्रंप  हैं  जो  सपलिंगंकांमी  से  अधिक  खतरनाक  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लेखित  समस्या  के  प्रति  हम
 संर्खेत  हैं  ।  हंम  इस  पहलू  पर  एक  कानून  बनाने  का  भी  प्रयास  कंर  रहे  हैं  जिसमें  माननीय  सदस्य  के  सुझाव
 को  ध्योंने  में  रक्षा  जाएगा  ।  धि

 शी  सुरेश  कुरूप  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  यह  मालूम  है  कि  दो
 दवाइयों  जिनका  नाम  विनोबुलिन  और  डरगम्लोब  जिसे  भारत  सिस्टमूस  एण्ड  वेक्सीन  लिमिटेड  द्वारा
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 में  कोई  जांच  की  है  कि  इसे  बनाने  की  प्रक्रिया  में  यह  मुख्य  दोष  कैसे  आ  गया  और  अगर  तो
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अर  राम  निवास  सिर्घा  :  मानतीय  सदस्य  ने  एड्स  से  ज़िन  का  पता  कला  है
 उनका  तथा  कुछ  दवाइयों  का  जिक्र  किया  है  और  आल  इंडिया  इस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  सांइस  में  एक

 ऐसी  दवाई  का  परीक्षण  किया  गया  था  और  यह  पाया  ग्रय्गा  था  कि  इस  दवाई  में  एड्स  बाइरस  था  ।
 इस  दवाई  की  बिक्री  बन्द  करने  के  लिए  शीघ्र  कदम  उठाये  गये  थे  और  उस  दवाई  को  बनाने  पर  रोक़
 लगा  दी  गई  थी  ।  महाराष्ट्र  के औषध  नियन्त्रक  से  शीघ्र  सम्पर्क  किया  गया  और  उन्होंने  शीघ्र  द्वी
 वाही  की  उन्होंने  कानून  के  तहत  आर्डर  जारी  करिए  क्‍योंकि  वे  ऐसा  करने  में  सक्षम  हमने  बम्बई  में
 अपने  मंत्रालय  के  तत्वावधान  में  एक  बैठक  की  हमारे  माननीय  सदस्य  ने  जिसका  जिक  किग्रा  था  उन
 दो  औषध  निर्माताओं  के.साध-साथ  सभी  औषध  निर्माता  वहां  उपस्थित  थे  ।  हमने  भ्रव.एक्र  बहुत  बिस्तृत
 प्रक्रिया  निर्धारित  की  है  क्रि  इन  दवाइयों  के  '  निर्माण  में  प्रयुक्त  रक्त  उत्पादों  की  किस  प्रक्रार  जांच  की
 जानी  चाहिए  तथा  सही  प्रक्रिया  प्रमाणित  करने  के  लिए  कौन-सी  प्रक्रिया  अपनाई  जानी  चाहिए  ।  यहां
 अधिकत  र  दवाइयां  रक्त  से  बनाई  जाती  हैं  और  इन  फैक्टरियों  में  पंजीकृत  रक्‍त  बैक  भी  हैं  ।  जैसाकि  मैंने

 पहले  कहा  था-कि  यही  समस्या  आती  है  कि  रक्त  बैंक  जो  इन  बातों  के  स्लोत  को  नियमित  किया

 हम  केवल  फैक्टरियों  में  ही  ऐसा  नहीं  कर  रहे  हैं  जो  इन  दवाइयों  का  निर्माण  कर  रही  बल्कि  पूरे  देश

 में  ऐसे  कदम  उठा  रहे  हें  ।

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  सरकार  ने  एक  बहुत  अच्छी  नीति  अपनाई  है  कि  ओ  विदेशी  नागरिक
 के  शिकार  उन्हें  जल्दी  से  जल्दी  निर्वाम्तित  किया  जाना  चाहिए  ।

 लेकित
 क्या  कई  ऐसे  मामले

 भी  हैं  जहां  के  शिकार  हैं  विदेशी  नागरिक  निर्वासन  से  पहले  ही  लापता  ह्वो  गए  हैं  ।

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  मुझे  इसके  लिए  नोटिस  दीजिए  ।

 स्टेट  ब्रेक  आफ  इंवौर  की  बिल्ली  स्थित  शासत्राओं  के  कर्मचारिमों  फा.स्थानांतरण

 न
 +5,  छो  तम्पन  थाम्स  :

 भ्री.सो०  जंगा  रेडडो  :  ५

 क्या  श्रप्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टेट  बैंक  आफ  इंदौर  की  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  स्थित  शाखाओं  के  ऐसे  कमंचारियों  की

 संख्या  कया  जिन्होंने  अपने  स्थानांतरण  आदेशों  के  संबंध  में  सहायक  श्रमायुक्त  के  कार्यालय  में  बेंक  के

 प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  मामले  दायर  किए

 क्‍या  सहायक  श्रमायुकतत  द्वारा  जारी  किए  गए  आदेशों  का  पालन  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और
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 आदेशों का  पालन  न  किए  जाने  के  कारण  बैंक  प्रबन्धकों  क ेखिलाफ  कया  कार्यवाही  की

 गई  है  ?
 ह

 श्रम  मंत्री  बिम्देशवरों  :  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  इम्पलाइज  यूनियन ने  उस  बैंक  की

 चांदनी  चौक  शाखा  से  कर्मकार  को  अपनी  राहोगढ़  मध्य  प्रदेश  में  स्थानान्‍तरित  किए  जाने  के

 विरुद्ध  एक  कर्मचारी  के  संबंध  में  एक  औद्योगिक  विवाद  उठाया  था  ।

 संराधन  अधिकारी  द्वारा  बैंक  को  भेजे  गए  पत्र  संराधन  कार्यवाही  में  भाग  लेने  क ेलिए
 नोटिस  थे  और  प्रबंधतंत्र  को  यह  सलाह  दी  गई  थी  कि  संसाधन  में  विवाद  के  लम्बित  रहने  तक  यथा  पूबब
 स्थिति  गनाई  रखी  जाए  ।

 और  संराघन  कायंवाही  की  गई  और  प्रबंधतंत्र  तथा  विवाद  उठाने  वाली  कमंचारी

 यूनियन  के  मध्य  एक  समझौता  हो  गया  था  ।  समझौते  के  कमंकार  को  पहले  बँक  की  राहोगढ़
 शाखा  में  कार्य  के  लिए  उपस्थित  होना  कर्मकार  द्वारा  ऐसा  नहीं  किया  गया  इसलिए  प्रबंधतंत्र  के
 विरुद्ध  समझोते  की  शर्तों  का पालन  न  करने  के  लिए  कारंवाई  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  स्थानान्तरण  को  हथियार  के  रूप  में  इस्तेमाल  करते  हुए  कर्मचारी  को  सताने
 यवस्था  किस  प्रकार  सक्षम  क्‍या  सरकार  बँक  सहित  सभी  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को

 स्थानान्तरण  नीति  बनाने  के  लिए  दिशानिर्देश  जारी  कर  रही  है  ?  यह  नोट  किया  जाए  कि  एक
 चारी  अधिकारियों  द्वारा  किए  गए  धोखाघड़ी  के  तथ्यों  को  स्तामने  लाया  था  उसका  स्थानान्तरण  एक
 स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  किया  गया  था  |  आप  भली  प्रकार  जानते.हैं  कि  जब  किसी  व्यक्ति  को  दण्डित
 किया  जाता  है  तो  उसे  नोटिस  दिया  जाता  है  और  जांच  की  जाती  हैं  ।  लेकिन  स्थानान्तरण  में  ऐसा  नहीं
 किया  जाता  है  ।  यह  तरीका  सही  नहीं  इसलिए  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  स्थानान्तरण  के  मामले
 में  इस  उद्देश्य  के  लिए  दिशानिदेंश  तैयार  किए  हैं  और  क्या  सरकार  सभी  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 को  जिसमें  बैंक  भी  शामिल  है  को  निर्देश  देगी  ।

 प्रबंध  व्य

 श्री  बिन्देशवरी  दुबे  :  वास्तव  में  प्रशासनिक  कारणों  के  लिए  स्थानान्तरण  दण्ड  नहीं  है  ।  ट्रांसफर
 आड्डर  को  अनुशासन  संहिता  के  तहत  तभी  अनुचित  माना  जाता  है  जब  यह  श्रमिक

 संघ  की  गतिविधियों  के  लिए  सजा  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जाए  ।  उसके  अधिनियम  में  प्रावधान
 है  ।  इस  मामले  स्थानान्तरण  हुआ  संराधन  अधिकारी  ने  संराधन  कार्यवाही  के
 दौरान  यथापूर्ण  स्थिति  बनाए  रखने  की  सलाह  दी  ।  वास्तव  में  क्षयड़ा  इसलिए  हुआ  था  कि
 स्टेट  बेंक  आफ  इंदौर  की  प्रबंधव्यवस्था  स्थानान्तरण  पर  विचार  कर  रही  तब  सलाह  दी  गई  कि
 यथापूर्ण  स्थिति  बनाई  रखी  वास्तव  में  बेंक  सम्बन्धित  कमंचा री  को  एक  दिन  पहले  स्थानान्तरण
 चुका  था  ।  बेंक  की  प्रबंध  व्यवस्था  ने  निर्णय  लिया  )

 श्री  तम्पन  थामस  :  नहीं  ।

 श्री  बिदेशवरी  दुबे  :  यह  सच  पहले  उन्हें  मेरी  बात  सुनने  दीजिए  ।
 वास्तव  झगड़ा  4  1985  को  हुआ  संराधन  अधिकारी  ने  शीघ्र  आर्डर  जारी  किये और
 संराधन  कार्यवाही  शुरू  संराधन  कार्यवाही  के  नोटिस  में  संराधन  अधिकारी ने  यथापूर्व  स्थिति
 बनाये  रखने  की  सलाह  दी  ।  लेकिन  बेंक  ने  निश्चय  किया  कि  स्थानान्तरण  आडेर  पर  विचार  नहीं  किया
 गया  था  वास्तव  में  एक  दिन  पहले  स्थानान्तरण  आडंर  एक  दिन  पहले  इसलिए  जारी  किए  गए  कि
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 स्थानान्तरण  बरकरार  रहेगा  ।  तत्पश्चात्‌  एक  उपचारात्मक  उपायथा  जिसे  शायद  यूनियन ने  स्वीकार  नहीं

 किया  और  वह  है  कि  यदि  यूनियन  ने  योग्य  अधिकारी  को  लिखित  में  शिकायत  की  होती  कि  स्थानान्तरण

 ट्रेड  यूनियन  गतिविधियों  के  लिए  सजा  के  रूप  में  किया  गया  तब  उनके  लिए  एक  प्रावधान  है  कि

 ऐसे  स्थानान्तरण  को  अनुचित  श्रम  कार्य  के  रूप  में  लिया  जाता  इसके  लिए  उपचारात्मक  उपाय  भी

 है  और  मालिकों  के  खिलाफ  दण्डनीय  उपबन्ध  भी  किन्तु  शिकायत  दर्ज  नहीं  की  गई  ।  संगठन  ने
 कार्यवाही  जारी  रखने  को  ही  तरजीह  दी  ।  संगठन  ने  समाधान  कार्यवाही  जो  जारी  रखने  की  ही  राय  दी  ।
 यदि  दे  संतुष्ट  न  होते  तो  उन्होंने  असफलता  पर  ही  जोर  दिया  होता  ।  अन्त  में  समाधान  कार्यवाही
 समझौते  पर  ही  समाप्त

 ह

 श्री  तम्पन  थामस  :  मुझे  खेद  है  कि  मन्त्री  महोदय  ने  मेरे  पूछे  गए  सीधे  प्रश्न  का  उत्तर
 नहीं  दिया  कि  क्‍या  सरकार  के  पास  बैंकों  समेत  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  स्थानान्‍्तरण  के  सम्बन्ध
 में  कोई  नीति  है  ।  इसका  उत्तर  उन्होंने  नहीं  दिया  है  ।  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्न  यह  है  कि  इस  मामले  में

 यह  कहा  गया  है  कि  श्रम  उपायुक्त  के  आदेशों  के  बावजूद  यथापूर्व  स्थिति  नहीं  बनाए  रखती  जा  सकी ।
 मेरी  जानकारी  के  अनुसार  केवल  महाराष्ट्र  में  ही  अनुचित  श्रम  प्रथा  अधिनियम  है  जिसमें  कहा  गया

 है  कि  अन्तरिम  आदेश  पारित  किए  जा  सकते  हैँ  ।  श्रम  के  मामलों  न्यायालयों  को  भी  यथापूर्व  स्थिति
 बनाए  रखने  के  लिए  आदेश  पारित  करने  की  शक्ति  नहीं  हैं  ।  वह  श्रम  मन्‍्त्री  और  श्रमिकों
 के  नेता  भी  अतः  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ऐसे  मामलों  में  यथास्थिति  बनाए  रबने  के

 लिए  कानून  बनाने  की  व्यवस्था  पर  विचार  करेगी  ।
 |

 श्रो  बिन्देशवरो  दुबे  :  यह  विचार-विमर्श  के  लिए  निवेदन  हें  और  हम  निश्चय  ही  इस
 पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डो  :  अ-यक्ष  इस  केस  में  चार  तारीख  को  स्टेट्स  को  मेनटेन  करने
 के  लिए  लेबर  कमिश्नर  ने  आदेश  एक  दिन  पहले  ट्रांसफर  का  लेटर  दिया  और  डिसपंच  है  सात
 तारीख  का  ।  मेरे  पास  उसकी  फोटोस्टेट  कापी  इससे  पता  चलता  ६  कि  स्टेट्स  को  मेनटेन  करने  के

 लिए  और  दोषी  लोगों  को  बचाने  के  लिए  एक  दिन  पहले  उन्हें  ट्रांसफर  आर्ड  र  मिलते  हैं  और  डिसपेच

 होता  है  7  तारीख  को  ।  मैनेजमेंट  ने  अपने  को  बचाने  के  लिए  उनके  बिलाफ  केस  कर  दिया  जिन्होंने
 इसकी  शिकायत  की  थी  ।  डिसवैच  की  फोटोस्टेट  कापी  की  एक  प्रति  मैं  उनको  भेज  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वहां  से  भेज  देना  ।

 श्री  बिन्देशवरों  दुबे  :  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  वंसी  सम्भावना  हो  सकती  है  ।  मैंने  यह  कहा
 कि  बोर्ड  ने  यह  निर्णय  लिया  कि  हमने  3  तारीख  को  ट्रांसफर  आडंर  कर  दिए  हैं'*“अब  स्टेट्स-को  का
 मतलब  यह  होगा  कि  उसका  ट्रांसफर  आर्डर  स्टेंड  करता  बैंक  की  जो  कंटेशन  वह  मैं  बता  रहा

 लेकिन  जैसा  माननीय  सदस्य  कह  रहे  उसकी  संभावना  हो  सकती  है  ।  वैसी  परिस्थितियों  में  ऐसा

 होना  चाहिए  था  कि  यूनियन  कम्पलेंट  फाइल  करती  बाजाब्ता  स्टेट्स-को  कि  उसने  अनफेयर  लेबर

 प्रैक्टिस  के  प्रावीजन्स  के  अण्डर  वायोलेशन  की  परन्तु  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।  औधोरिटी  बिना

 उसका  काग्नीजैंस  कोई  निर्णय  नहीं  ले  सकती  ।  उन्हें  एक्ट  का  प्रोवीजन  समझना  चाहिए  ।  इसके ,
 यूनियन  कन्सीलियेशन  प्रोसीडिग्स  कम्टीन्यूएशन  के  उनकी  रिक्वैस्ट  चलती  रही  और
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 कत्सीलिएशन  प्रोसीडिग्स  कन्टीन्यू  करती  रहीं  ।  जब  अल्टीमेटली  सँटलमेंट  उसमें  एक  और

 पिकूलियर  प्लिचुएश्नन  एराइज़  हो  गयो  कि  जो  एग्रीव्ड  परसन  उसने  लिखकर  दे  दिया  क़ि  मैंने  तो

 यूनियन  को  औथोराइज  ही  नहीं  किया  स्टेटमेंट  करने  के  लिए  या  हमारी  तरफ  से  कोई  एग्रीमेंट
 करने  के  लिए  ।  इससे  सारा  केस  ही  बदल  गया  और  सैटलमेंट  का  कोई  मतलब  ही  नहीं  रह  गया  ।  इस

 तरह  से  केस  फालन  हो  गया  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  मैं  यहां  मन्‍्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूंਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  जवाब  तो  हो  गया  ।  एक  प्रश्न  ही  आप  पूछ  सकते  थे

 क्रो  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  माननीय  मनन्‍्त्री  जी  को  पता  है  कि  यह  केसं  बहुत  दिनों  से लोक
 सभा  और  राज्य  सभा  के  माध्यम  से  सरकार  की  नजरों  से  गुजर  रहा  है  जिसमें  एक  एम्पलाई  का  ट्रांसफर
 किया  गया  ।  जब  कन्सीलिएशन  आफिसर  ने  कहा  कि  स्टेट्स-को  मेन्टेन  किया  जाए  तो  उससे  एक  दिन

 पहले  के  ट्रांससर  आदेश  दिखा  दिए  गए  ।  जब  लोकसभा  में  कहा  गया  कि  जिस  आदमी  ने  सही  इन्फार्मेशन
 करोडों-करोड़ों  रुपए  का  भ्रष्टाचार  उसे  आपने  सविस  से  निकाल  दिया  और  जिनके

 खिलाफ  भ्रष्टाचार  के  आरोप  लगाए  गए  उन  सबको  आपने  प्रोमोट  कर  दिया  |  आपने  कई  बार  यहां
 अपनी  भावनाएं  जाहिर  की  हैं  ।  राज्य  सभा  में  माननीय  सदस्य  बापू  कालदाते  के  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में
 माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  कहा  था  कि  मैं  डा०  बापू  कालदाते  की  राय  से  मुत्तफिक  हुं  और  इसके  बारे  में
 जानकारी  ली  जाएगी  |  यदि  उसने  सारी  खबर  इसलिए  उसे  सर्विस  से  हटाया  ऐसा  है  तो  क्या
 माननीय  श्रम  मन्त्री  जी  उस  न्यक्ति  को  फिर  से  सेवा  में  बहाल  करने  पर  विचार  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  राज्य-सभा  को  कोट  मत  करिए  ।

 क्रो  राज  कूमार  राय  :  मैं  कोट  नहीं  कर  रहा  मैं  तो  भावनाएं  बता  रहा  हूं  ।  अब  तो  श्रम
 मन्त्री  जी  सारी  स्थिति  जान  गए  मैं  इस  सम्भावना  से  इन्कार  नहीं  करता  कि  एक  दिन  पहले
 ट्रांसफर  आडेर  हो  गया  था  ।

 सहोदय  :  आप  प्रश्न  करिए  ।

 ह  श्री  राज  कुमार  राय  :  इसमें  एक  गरीब  एम्पलाई  को  सर्विस  से  निकालने  का  प्रश्न  शामिल
 सारी  परिस्थितियों  को  देखते  महज  इन्फार्मेशन  देने  या  टेक्निकल  एडवाइज  देने  के  लिए  उसे

 निकाला  क्या  आप  उस  सी०  एल०  वर्मा  को  पुनः  सविस  में  लेने  की  कृपा  करेंगे  ।

 श्री  बिन्देशवरी  दु३ं  :  अध्यक्ष  समझौते  के  अनुसार  सी०  एल०  वर्मा  नाम  का  व्यक्ति
 सर्विस  से  निकाल  दिया  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  यूनियन  के  साथ  यह  समझौता  हुआ  था  कि  सी०  एल०
 वर्मा

 Petes  ०»

 श्रो  राज  कुमार  राय  :  मैं  आपको  सूचना  देना  चाहता  हूं  कि  उत्ते  सविस  से  निकाल  दिया
 ये  तो  भूमिका  में  ही

 दो  मिनट  खा  जाएंगे  ।

 प  उत्त यक  महोबत
 :  आप  बाद  में  प्रश्न  आएगा  कि  उसे  सबिस  से  निकाला  गया  या

 पहले  आप  उत्तर  सुन  लीजिए  ।  फिर  पता  करेंगे  ।

 श्री  बिन्देशवरी  बुथे  :  में  सूचना  ग्रहण  करता  आप  मेरी  बात  भी  सुनिए  ।  अध्यक्ष
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 यूनियन  के  साथ  यह  संटलमेंट  हुआ  था  कि  श्री  त्ती०  एल०  वर्मा  पहले  राहो१४  शाखा  जहां  उनका

 ट्रॉसफर  हुआ  ज्वाइन  करेंगे  और  6  महीने  के  बाद  उन्हें  फिर  मथुरा  में  ज्वाइन  करा  दिया

 जहां  तक  इन्टर  वीनिग  पीरियड  का  सवाल  उसके  लिए  वे  छुट्टी  की  दरख्वास्त  यदि  उनके के  खाते  में

 इतनी  छुट्टियां  ड्यू  होंगी  तो  उन्हें  छुट्टियां  मंजूर  कर  दी  जाएंगी  ।  यही  समझौते  की  शर्त  थी  ।  परन्तु  जब
 सी०  एल०  वर्मा  ने  लिख  कर  दे  दिया  कि  मैंने  यूनियन  को  डिस्प्यूट  उठाने  के  लिए  औथो  राइज  ही  नहीं

 यूनियन  के  साथ  जो  संमझौता  हुआ  मैं  उससे  मानता  ही  तो  समझौते  की  शर्तों  के  अन्तगंत
 उनकी  सविस  डिसकस्‍्टीन्यू  हुई  ऐसा  न  समझा  जाए  ।  एबसेंस  पीरियड  के  बारे  में  मैंने  जब
 समझौते  को  उन्होंने  अस्वीकार  कर  दिया  झौर  दो  वर्ष  उन्हें  एबसेंट  रहते  हो  गंए  इसलिए  सम्भव  मुझे
 इन्टो  मेशन  नहीं  उनकी  सर्क्सि  डिसकन्टीन्यू  हो  गयी  होंगी  ।

 श्री  राज  कुमार  राय  :  अब  क्‍या  सरकार  उन्हें  फिर  से  सविसु  में  लेने  पर  विचार  करेगी  ।

 श्री  बिन्देशवरी  वुबे  :  अगर  डिस्प्यूट  रेज  करेंगे  तो  उस  पर  विचार  कर  लिया  यदि
 समझा  गया  तो  ।

 श्रो  राज  कमार  राय  :  क्या  उन्हें  फिर  से  सेवा  में  रखेंगे  ।

 श्री  बिन्देशवरी  ढुबे  :  किसी  इण्डींविज्यूअल  एम्पंलाई  के  ट्रांसफर  को  जब  तक  उसमें

 विक्टेमाइजेशन  का  प्रश्न  इन्वौल्व  न  वह  खुद  डिस्प्यूट  रेज  नहीं  कर  अण्डर  दि  प्रोवीजन्स

 ऑफ  एक्ट  प्रोहिबिटिड  यूनियन  उसकी  बात  को  जरूर  उठा  सकती  यूनियन  ने  उसके  पक्ष

 को  दो  साल  तक  यूनियम  परन्तु  उस  यूनियन  को  भी  डिस-ओन  कर  दिया  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्वेश्वन-आवर  इज  ओवर  |

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 उलानों  तथा  अभयारष्यों  विकासਂ राष्ट्रीय  उद्ध  तथा  अभयारष्यों  का  रि

 ]
 *6.  6.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988  के  दौरान  राष्ट्रीय  उद्यानों  तथा  अभयारण्यों  के  विकास  हेतु  कितनी  धनराशि

 का  प्रावधान  किया

 क्या  राष्ट्रीय  उद्यानों  तथा  अभयारण्यों  की  प्रबन्ध-व्यवस्था  में  राज्य  सरकारों  को  सहायता
 प्रदान  करने  के  लिए  वन्य  प्राणी  संरक्षण  निदेशालय  द्वारा  कोई  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए  और

 वन्य  प्राणी  अभयारण्यों  का  विस्तार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  प्रयास  किए

 गए  हैं  ?

 वर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  जियाउरंहमाधथ  अन्सारी  )  :  केन्द्र  सरकार  द्वारा  1988  में
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 राष्ट्रीय  उद्यानों  और  अभयारण्यों  के विकास  के  लिए  क्रमशः  590.69  लाख  रुपए  और  566.66  लाख

 रुपए  को  राशि  प्रदान  की

 जी,हां  ।

 सरकार  द्वारा  सुरक्षित  बन्यजीद  क्षेत्रों  के  नेटवर्क  का  विस्तार  करने  के  प्रयासों  में  भारत

 सरकार  के  आदेश  से  भारतीय  वन्यजीव  संस्थान  द्वारा  तैयार  की  गई  ए  वाइल्ड  लाइफ  एरिया
 मेटवर्क  इन  इण्डियाਂ  नॉमक  रिपोर्ट  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित
 शामिल  हैं  जिसे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  सिफारिश  की  गई  में
 1.5  लाख  वर्ग  किलोमीटर  से  अधिक  क्षेत्र  में  148  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  503  वन्यजीव  अभयारण्पों
 क्ी.स्थापना  करने  की  परिकल्यना  की  गई  राज्यों  को  मौजूदा  सुरक्षित  वन्य्जीव  क्षेत्रों  के विस्तार
 और  नये  सुरक्षित  वन्यजीव  क्षेत्रों  की  स्थापना  के  लिए  बढ़ी  हुई  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  जा

 रही  है  ।

 कपड़े  को  प्रति  व्यक्ति  खपत

 +7,  डा०  दत्ता  सामंत  :  क्‍या  वस्त्र  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  देश  में  कपड़े  प्रति  व्यक्ति  खपत  कितनी

 क्‍या  क०ड़ा  मिलों  में  कपड़े  का  उत्पादन  कम  हो  गया  जबकि  विद्युत  करघा  उद्योग  में

 इसका  उत्पादन  बढ़ा  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 वस्त्र  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  राम  निवास  :  वर्ष
 1985,  1986  और  1987  के  दौरान  कपड़े  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  निम्नलिखित  है  :--

 वर्ष  कपड़े  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  मीटर  में

 1985
 1535

 15.79

 1987  16.35

 संगठित  मिल  क्षेत्र  में  अकुशल  वस्त्र  एकक  अपनी  उच्च  उत्पादन  लागत  के  कारण
 चालित  करों  से  प्रतिस्पर्धा  करने  में  असमर्थ  रहे  हैं  ।

 आवास  के  लिए  प्रौद्योगिको  सिशन

 +8.  श्रो  चित्त  महाता  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 दर
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 क्या  देश  की  आवास  समस्या  सुलझाने  के  लिए  सरकार  का  प्रौद्योगिकां  मिशन  स्थापित

 [

 का  विचार  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  सोहसिना  :  और  एक  प्रौद्योगिकी  मिशन  के

 पा

 से  के  कुछ  पहलुओं  पर  विचार  करने  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  अभी  भी  इसके  वैचारिक
 में  इससे  सम्बद्ध  पहलुओं  पर  विचार  करने  और  निर्णय  लेने मे ंकुछ  और  समय  लगेगा  ।

 मल्य-वद्धि  की  स्थिति

 +9,  छी  शांतिलाल  पटेल  :
 री  एस०  एस०  ग्रडडो  :

 क्या  खान्च  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  ने  सभी  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  मूल्य  वृद्धि  कीਂ  स्थिति  पर
 रखने  की  सलाह  दी

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  1988  में  कोई  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया

 यदि  तो  उसमें  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  और  उसका  क्‍या  परिणाम a

 क्‍या  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  रखने  के  प्रश्न  पर  भी  चर्चा  की  गई
 ;

 !

 +  (=)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  लिए  गए  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  हां  ।

 .

 से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  तथा  आवश्यक  वस्तुओं  के  आपूत्ति  जिसमें  मूल्य
 स्थिति  भी  शामिल  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  समस्याओं  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  ।  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  को  और  मजबूत  करने  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिए  गए  तथा  सिफारिशें  की  राज्यों
 को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  और  मोबाइल  वैनें  पर्याप्त  भण्डारण  सुविधाएं  उपलब्ध  प्रवर्तन
 उपायों  में  तेजी  लाएं  तथा  मूल्यों  की  मिरन्तर  पुन  रीक्षा

 ॥  बड़ी  वृघंटना  के  खतरों  को  रोकने  को  पठ्धति ह  q

 ¥10.  श्री  के०  एस०  राव  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्य  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  सहायता  से  चलाई  जा  रही
 एण्ड  इनिशियल  जोपरेशन  आफ  मेजर  एक्सीडेंट  हेजाड्‌ स  कम्ट्रोल  सिस्टमਂ  सम्बन्धी  परियोजना  में  भाग
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 नहीं  ले  रहे  और  यदि  तो  उन  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  और  उनके  द्वारा  भाग  न  जए  जाने  के  क्या
 कारण  ओर

 र

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  है ंकि  इन  राज्यों  में  बड़ी

 दुघंटना  के  खतरे  वाले  कारखानों  द्वारा  एहतियाती  उपाय  किए  जाएं  और  किसी  प्रकार  की  आपात  स्थिति
 से  निपटने  के  लिए  और  बड़ी  दुर्घटना  होने  की  स्थिति  में  तुरन्त  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  योजनाएं
 तैयार  की  जाएं  ?

 श्रम  मंत्री  बिन्देशवरो  :  और  एण्ड  इनिशियल  ओपरेशन
 आफ  मेजर  एक्सीडेंट  हेजाडस  कन्ट्रोल  सिस्टमਂ  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  परियोजना  में  नौ  राज्य
 और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  अर्थात्‌  मध्य  उत्तर
 पश्चिम  गोवा  और  दिल्ली  भाग  ले  रहे  इस  परियोजना  के  लिए  राज्यों  के  चुनाव  का  निर्णय
 रसायन  उद्योगों  के  संकेन्द्रण  के  आधार  पर  लिया  गया  था|  इस  परियोजना  के  अन्‍्तगंत  दाता  कौ
 सहायता  सीमित  होने  के  कारण  इस  परियोजना  को  अन्य  राज्य  में  भी  चलाना  सम्भव  नहीं
 सरकार  द्वारा  किए  गए  अनुरोध  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  अब  इस  परियोजना  में  तीन  और  राज्यों
 अर्थात्‌  आन्ध्र  प्रदेश  और  बिहार  को  भी  शामिल  करने  पर  सहमत  हो  गया  है  ।

 ह

 2.  1987  में  यथा  संशोधित  कारखाना  !948  में  एक  नया  अध्याय  (
 दिया  गया  है  जिसमें  जोखिम  पूर्ण  संक्रियाओं  में  लगे  कारखानों  में  सुरक्षा  ओर  स्वास्थ्य  के  लिए  विस्तृत
 प्रावधान  किए  गए  यह  अधिनियम  जोखिमपूर्ण  संक्रियाओं  में  लगे  किसी  कारखाने  के  अधिष्ठाता  पर
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  विषयों  के  बारे  में  उत्तरदायित्व  निश्चित  करता  है  :--

 (i)  निरीक्षणालय  और  स्थानीय  प्राधिकारी  को  जोंखिमों  और  उन  पर  काबू  पाने
 -  के  लिए  किए  गए  उपायों  के  बारे  में  सूचना  को  अनिवाय॑  रूप  से  बताना  ।

 (3)  स्वास्थ्य  और  सुरक्षा  नीति  बनाना  ।  हि
 (iii)  अपने  कारखाने  के  लिए  कार्य-स्थल  आपातकालीन  योजना  बनाना  और  विस्तृत नियन्त्रण  उपाय  करना  ।  रथ

 इस  अधिनियम  के  प्रावधान  पूरे  देश  में  लागू  किए  गए  हैं  ।
 3.  अ०  श्र०  सं०  परियोजना  के  प्रारम्भिक  उद्देश्य  निम्नलिखित  हैं  :--

 (i)  श्रम  संस्थानों  और  कारखाना  निरीक्षणालयों  में  प्रमुख  दुर्घटना  जोखिमों  को  रोकने  और
 उन  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिए  विशेषज्ञता  सृजित

 (४)  कार्यान्वयन  उद्योग  और  कमंकारों  के  प्रशिक्षण  को  बढ़ावा  और

 (iii)  जोखिम
 पूर्ण  प्रमुख  दुघंटना  जोखिमों  को  उत्पन्न  करने  वाले  प्रमुख

 दुघंटनाओं  और  प्रमुख  दुघंटना  जोखिम  नियन्त्रण  सम्बन्धी  विशेषज्ञों  के  बारे  में  टाटा  बेष
 सजित  करना  ।  '

 SIS  अ
 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  सभी  राज्यों  के  लिए  उपलब्ध  हैं  चाहे  वे  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  शामिल  हो  या
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 ____  1  उ्््र्ृऑउ  प  ऑऔऑ  रत

 ।  इसके  अतिरिक्त  डाटा  बेंक  भाग  न  लेने  वाले  राज्यों  से  सम्बन्धित  सूचना  भी  शामिल
 न

 4.  1988  तक  भाग  लेने  वाले  राज्यों  में  259  प्रमुख  दुर्घटना  जोखिम  कारखानों
 भाग  न  लेने  वाले  राज्यों  में  48  प्रमुख  दुघंटना  जोखिम  कारखानों  का  पता  लगाया  गया  भःग

 ने  वाले  राज्यों  और  भाग  न  लेने  वाले  राज्यों  में  प्रमुख  दुघंटना  जोखिम  उत्पन्न  करने  बाले  पदार्थों
 संख्या  क्रशः  46  और  17  इन  सभी  कारखानों  को  आपातकाल  योजनाएं  बनानी  हैं  और  इन्हें

 7  मुख्य  कारखाना  निरीक्षक  को  प्रस्तुत  करना  है  ।

 +--  जजपयपत9+

 सिनर्वा  बंगलोर  का  बन्द  रहना

 *  ]1].  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अम्यर  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : हे
 ई

 |
 वर्ष  1988  के  दौरान  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगन  की  मिनर्वा  बंगलौर  कितने  दिन  बन्द

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उपरोक्त  जो  28  1988  को

 खुली  फिर  10  1988  को  पुनः  बन्द  कर  दी

 यदि  तो  इसके  बार-बार  बन्द  होने  के  क्या  कारण

 क्‍या  मिल  इस  समय  चल  रही  है  ;

 इस  मिल  में  कितने  कमंचारी  कार्यरत  और

 है
 क्‍या  सरकार  मिलों  के  घाटे  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  विशेषज्ञ  समिति

 नियुक्त  करने  के  लिए  कदम  उठाएगी  ?

 चस्त्र  संत्री  तथा  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  राम  निवास  :  वर्ष
 -  1988  के  दौरान  मिनर्वा  बंगलोर  167  दिनों  तक  बन्द  रही  ।

 हां  ।

 मिल  के  लगातार  बन्द  होने  का  कारण  कामगारों  द्वारा  हिसात्मक  कार्य  तथा  मिल  की
 सम्पत्ति  को  हानि  पहुंचाना  है  ।

 नहीं  ।

 -
 दिनांक  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  मिल  के  कमंचारियों  की  संख्या  नीचे  दी

 »  गई  है  पा

 स्थाई  कामगार  अधिकारी  तथा  स्टाफ

 1682  195

 नहीं  ।
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 रे  ऊछआखआख  फ  छऊखऋफऊऋऊखऋ  उअ  ऊ  आज  उस  सननगनतनगिगतानगीाए:6त)णगखायायाा।डिन3ििीख।ख:3;ए

 भारतोय  साथ  निनभ  द्वारा  खाछान्तों  की  खरोद  ओर  सप्लाई  पर  खर्च

 712.  श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  क्या  खाद्य  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 .  क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  किसानों  से  खाद्यान्न  खरीदता  है  और  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  माध्यम  से  सामान्य  उपभोक्ता  को  इसकी  सप्लाई  करता

 यदि  तो  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  खाद्यान्नो ंकी  खरीद  के  लिए
 निगम  द्वारा  प्रति  क्विटल  कितना  खर्च  किया

 उक्त  वर्षों  के दौरान  सामान्य  उपभोक्ता  को  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  के  लिए  निगम  द्वारा
 प्रति  वर्ष  कितना  खर्च  किया

 क्‍या  सरकार  ने  इस  व्यय  को  कम  करने  सम्बन्धी  उपायों  पर  विचार  किया  और

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य
 मंत्रों

 सूख  :  भारतीय  खाद्य  निगम
 किसानों  से  खाद्यान्नों  की  वसूली  करता  है  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  उपभोक्ताओं  को

 आपूर्ति  करने  के  लिए  इन्हें  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों  को  सप्लाई  करता

 1986-87  और  1987-88  के  वौरान  निभम  द्वारा  खाद्यान्नों  की  वसूली  पर  प्रति  क्विटल
 किया  गया  खच्च  निम्नानुसार

 ——
 1986-87  6-8  7  1987-88

 प्रति  प्रति

 गेहूं  34.81  34.13

 चावल  12.98  13.16

 निगम  द्वारा  गेहूं  और  चावल  के  वितरण  पर  किया  गया  खचच  निम्नानुसार  था  :
 —

 वर्ष  रुपए  प्रति  क्विटल

 1986-87  7  16.23

 1987-88  62.05

 और  सरकार  और  भारतीय  खाद्य  दोनों  द्वारा  निगम  की  परिचालन  लागतों
 को  कम  करने  की  ओर  लगातार  ध्यान  दिया  जाता  रहा  लागत  को  कम  करने  के  सिए  जो  विभिन्‍न
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 उपाय  किए  गए  हैं  उनमें  ये  शामिल  गि  पुनः  स्टाफ  की  संख्या  में  कमी  भण्डारण

 और  माग्गस्थ  हानि की  प्रतिशतता  को  कम  अलाभकारी  गोदामों  को  खाली  आदि  ।  भारतीय

 खाद्य  निगम  के  परिचालनों  की  विस्तृत  लागत  लेखापरीक्षा  करने  के  लिए  हाल  ही  में  औद्योगिक  लागत

 और  मूल्य  ब्यूरो  को  नियुक्त  किया  गया

 रोहिणो  में  प्लाटों  का  आबंदन

 = 2
 |

 +#  ]3,  श्री  जय  प्रफाश  अग्रवाल  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  उन  सभी  व्यक्तियों  को  रोहिणी  में  प्लाट  आवंटित

 नहीं  किए  गए  जिन्होंने  इस  प्रयोजनार्थ  वर्ष  198  ।  में  पंजीकरण  कराया  था

 यदि  तो  रोहिणी  क्षेत्र  मे ंविकास  की  धीमी  गति  के  क्या  कारण  और जा

 वर्ष  1989  के  दौरान  सभी  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  प्लाट  आवंटित  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 शहरी  थिकास  मंत्रो  भोहसिना  :  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  ने

 कुल  82384  पंजीकृत  व्यक्तियों  में  से  31-12-88  तक  30732  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  प्लाटों  का
 आवंटन  किया

 जल  विद्युत  आपूर्ति  तथा  मलनिर्यास  से  सम्बन्धित  योजनाओं  की  आयोजना  करने  में

 तथा  निष्पादन्त  में  मुख्यतः  सामने  आई  समस्याओं  के  कारण  धीमा  विकास  हुआ  है  ।

 वर्ष  के  लिये  कुल  10,000  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  1989  के  दौरान  आवंटन  के

 लिए  4704  प्लाट  रिलीज  किए  जा  चुके  हैं  ।

 राष्ट्रीय  शहरोकरण  आयोग  द्वारा  की  गई  भघ्िफारिशें

 #  14.  श्री  शरद  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  शहरीकरण  आयोग  की  रिपोर्ट  और  विशेषकर  स्थानीय  निकायों

 की  वित्तीय  तथा  प्रबन्धकीय  क्षमता  का  सुधारने  और  बजट  तथा  संस्थानों  के  माध्यम  से  अधिक  धन

 उपलब्ध  कराने  के  प्रस्तावित  उपायों  पर  विचार  किया

 यदि  तो  आयोग  की  सिफारिशों  पर  क्‍या  निर्णय  किया  और

 स्वीकृत  सिफारिशों  को  कब  तक  कार्यान्वित  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  मोहसिना
 :  से  राष्ट्रीय  शहरीकरण  आयोग  की

 रिपोर्ट  1988  में  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।  इस  रिपोर्ट  में  मदों  की  ब्यापक  किस्मों  पर  मुख्य  सिफारिशें
 विनिदिष्ट  है  जेसा  कि  जल  तथा  शहरी  क्षेत्रों  ऊर्जा  शहरी

 शहरी  स्थानिक  प्रबन्ध  तथा  सूचमा  प्रणाली  ।

 2.  इस  रिपोर्ट  को  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  तथा  अभिकरणों  और  सभी  राज्य
 सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  परित्नालित  कर  दिया  गया  इस  रिपोर्ट  पर  आवास
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 मंत्रियों  क ेअखिल  भारतीय  शहरी  विकास  मंत्रियों  तथा  स्थानिय  शासन  की  केन्द्रीय  परिषद्‌
 और  अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद  में  चर्चा  की  गई  थी  ।  आयोग  की  :  सिफारिशों  पर  व्यापक

 क्रियाएं  प्राप्त  करना  सरकार  का  अभिप्राय  है  ताकि  सरकार  द्वारा  स्वीकार  करने  हेतु  सिफारिशों  के
 सम्बन्ध  में  उचित  कार्य  योजना  तैयार  की  जा  सके  ।

 3.  आयोग  की  कुछ  सिफारिशों  का  निम्न  प्रकार  से  कार्यान्वयन  किया  गया  है  :--

 (i)  आवास  के  लिए  बचत  परिव्यय  को  आवास  के  लिए  ऋण  देने  के  लिए
 अनुसूचित  बैंकों  को  राजी  पुनः  वित्त  सुविधाएं  देने  और  देश  में  आवास  वित्त  प्रणाली

 के  कार्यकरण  को  विनियमित  करने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बंक  के  अधीन  एक  राष्ट्रीय
 आवास  बैंक  का  सृजन  किया  गया  है  ।

 (४)  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  में  एक  शहरी  आधारभूत  सुविधा  खिड़की  की  स्थापना
 की  गई

 (iii)  दिल्‍ली  भाटक  नियंत्रण  अधिनियम  में  संशोधन  किया  गया  है  और  राज्य  सरकारों  को

 हि  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  वे  भी  किराया  नियंत्रण  कानूनों  में  इसी  प्रकार  के  संशोधन
 पर  विचार  करें  ।

 (iv)  आयोग  द्वारा  आर्थिक  संवेग  के  उत्पादकों  के  रूप  में  दिए  गए  स्थानों  की  सूची  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  विकास  केन्द्रों  का  पता  लगाने  हेतु  उद्योग  मंत्रालय
 ने  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  लिखा  है  ।

 है

 4.  राष्ट्रीय  शहरीकरण  आयोग  की  रिपोर्ट  को  सरकार  ने  अधिक  महत्व  दिया  है  और  जिन
 भिन्‍न  अभिकरणों  को  रिपोर्ट  परिचालित  की  गई  है  उनकी  प्रक्रियाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सिफारिशों
 के  आधार  पर  स्वीकार्य  कार्य  योजना  त॑यार  करने  का  इसका  विचार  है  ।

 भारतोय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के
 बारे  में  किए  गएं  अध्ययन  के  निष्कर्ष

 +*+15,  श्रीमतो  गीता  सुखर्जो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  देश  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  बारे  में  भारतीय  चिकित्सा
 :

 अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  निष्कर्षों  की  ओर  दिलाथा  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  सेवाओं  में  सुधार  लाने  तथा  उनके  अन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्र
 का  विस्तार  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रों  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राम  निवास  :

 एक  विवरण  समा  पटल  पर  रख्व  दिया  गया  है  ।
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 ये  निष्कष  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  परिषद  की  हाल  ही  में  हुई  बैठक  में

 प्रस्तुत  किए  गए  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  |  कि  वे  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए
 उपचारात्मक  कदम  उठाएं

 विवरण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  अनुरोध  पर  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌
 सी  एम  ने  सम्बन्धित  राज्य  स्वास्थ्य  निदेशालय  के  सहयोग  से  87  से  1988  के

 दौरान  16  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  99  जिलों  के  यादुच्छिक  आधार  पर  चने  गए  198  प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  जच्चा-बच्चा  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  सेवाओं  की  गुणवत्ता  का  मूल्यांकन  करने
 के  लिए  एक  अध्ययन  किया  ।  इस  अध्ययन  में  निम्नलिखित  का  मूल्यांकन  शामिल  था  :---

 (i)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  में सुविधाएं--जिनमें  का्िकों  की  वैक्सीनों  की
 उपलब्धता  तथा  दूसरी  सहायक  सुविधाओं  का  स्तर  प्रसव  कक्ष  और
 परिवहन

 (ii)  कब  आकलन  के  लिए  विभिन्‍न  रिकार्डो/रिपोर्टों  का

 (#)  फील्ड  में  सहायक  नर्स  मिडवाइफों  का  कार्यकरण

 (iii)  विभिन्‍न  सेवाओं  के  उपयोगकर्ताओं/स्वीकारकर्ताओं  की  बानगी  का  कई  प्रकार  से  सत्यापन
 करके  रिकार्डों  की  और

 (५)  नसबन्दी  सम्बन्धी  सेवाओं  की  गुणवत्ता  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  निष्कर्षों  से

 पता  चलता  है  कि  :--

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रस्तावित  आधारभूत  ढांचे  को  विशेषतया  उत्तर
 पश्चिम  हरियाणा  और  राजस्थान  राज्यों  में  अभी  तक  पूरी  तरह  संचालन  योग्य  नहीं

 बनाया  गया  है  जहां  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  अभी  भी  औसतन  |  बन्‍
 से  अधिक  जनसंख्या  को

 लाभान्वित  कर  रहा

 जहां  तक  सहायक  नर्स  मिडवाइफों  की  उपलब्धता  का  सम्बन्ध  उप-केन्द्रों  में  इनकी
 काफी  कमी  पाई  गई  ।

 कुछ  मिलाकर  सामान्य  श्रेणियों  की  सभी  दवाइयों  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  थीं  ।

 कुल  मिलाकर  प्रसव  कक्षों  और  आपरेशन  थियेटरों  की  मुख्य  कमी  देखी  गई  जहां
 अधिकतर  मामलों  में  सुविधाओं  की  कमी  या  उपयक्त  उपकरण  नहीं  थे  .।

 प्रशिक्षण  और  पुनः  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  पर्याप्त
 मात्रा

 में  न  होने  क ेकारण  उप-केन्द्रों  में
 कार्य  कर  रही  सहायक  नर्स  त्रा  का  निभाने  में  प्रवीण  नहीं  थीं  ।

 इन  निष्कर्षों  क ेआधार  पर  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  सिफारिश
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 की  है  कि  जहां  जनशक्ति  तथा  आधारभूत  ढांचे  सम्बन्धी  सुविधाओं  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  दिए  जाने  की

 आवश्यकता  है  वहां  जच्ना-बच्चा  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  सेवाओं की  गुणवत्ता  तथा  कवरेज  दोनों

 में  सुधार  लाने  के  लिए  चिकित्सा  तथा  दूसरे  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  के  पर्यवेक्षी  और  तकनीकी

 कौशल  में  वृद्धि  करने  पर  अधिक  बल  दिए  जाने  की  आवश्यकता है
 ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  सम्बस्धी  आधारभूत  ढांचे  का  सृजन  करना  राज्यक्षेत्र  के  न्यूनतम
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आता  है  ।

 फार्म  सिस्ट  समन्‍्वयन  समिति  की  रिपोर्ट

 +16,  डा०  चन्द्रशेखर  शत्रिपाठों  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रंपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  फार्मेंसिस्ट  समत्वयन  समिति  ने  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  रिपोर्ट  पर  क्चिर  किया

 यदि  तो  किन  मुद्दों  पर  निर्णय  ले  लिया  गयद्या  और

 यदि  तो  उन  पर  कब  तक  निर्णय  लिया

 शस्त्र  मंत्रों  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  राम  निवास  :  स्वास्थ्य
 ओर  प्रश्वार  कल्याण  मंत्राश्नय  को  न  ज्ो  ऐसी  किसी  समिति  का  पता  है  और  न  ही  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त
 हुई

 से  ($)  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उपभोक्‍ता  समितियां

 ]
 +]7.  श्री  वृद्धि  चना  जेन  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पू्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उचित  दर  की  दुकानों
 पर

 आवश्यक  वस्तुओं  के  उचित  वितरण  पर  निगरानी  रखने
 मिलावट  रोकने  तथा  व्यापारियों  द्वारा  आवश्यक  वस्तुओं  की  जमाखोरी  रोकने  के  लिए  किन-किन
 क्षेत्रों  में उपभोक्ता  आन्दोलन  अथवा  उपभोक्ता  समितियां  का  कर  रही  और

 सरकार  द्वारा  देश  में  उपभोक्ता  आन्दोलन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 कर
 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  सुख  :  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं वितरण  पर  नजर  रखने  लिए  अधिकांश  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  परामशंदात्री

 मार
 |  लिए  अध्  सतकंता

 सर  गठति  कर  ली  गई  हैं  ।
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 ...  एक  मजबूत  तथा  व्यापक  आधार  वाले  उपभोक्ता  आन्दोलन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 सरकार  ने  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  अधिनियमित  किया  इसके  उपभोक्ताओं

 उनके  अधिकारों  तथा  कर्तव्यों  के  बारे  में  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  विभिन्‍न  स्तरों  पर  त्ंग्रोष्ठियां

 आयोजित  की  जा  रही  जन  माध्यमों  के  जरिए  प्रचार  किया  जा  रहा  इस  काय॑  में  स्वैच्छिक  संगठनों
 ‘  को  भी  शामिल  किया  जा  रहा  है  तथा  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  साथ  निकट  तालमेल  रखा  जा
 !  रहा  जिला  राज्य  आयोग  तथा  राष्ट्रीय  व  राज्य  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषदें  स्थापित  की

 शक

 |  गई
 ।

 प्रवूषण  के  कारण  बनों  को  हानि  के  बारे  में  अध्ययनਂ

 +]8,  श्री  सो०  सम्यु  :

 |  श्री  मानिक  रेड्डी  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वायु  प्रदूषण  से  वनों  में  वुक्षों  की  हानि  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  वन  अनुसंधान
 संस्थान  द्वारा  अध्ययन  कराने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  पहले  ऐसा  कोई  अध्ययन  किया  गया  था  अथबा  प्रायोजित  किया

 गया  और

 यदि  तो  अध्ययन  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  जियांउरंहमान  :  और  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  चावल  के  मूल्य  में  ब॒द्ध

 +19,  श्री  के०  पो०  उन्‍्नोकृष्णन  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  वितरण  हेतु  केरल  को
 भेजे  गए  चावल के  मूल्य  में  अत्यधिक  वृद्धि  कर  दी

 यदि  तो  इसके  मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  की  गई  है  और  इसके  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राज्य  सरकार  और  सभी  राजनंतिक  इलों
 तथा  संगठनों  द्वारा  इस  अत्यधिक  मूल्य  वृद्धि  के  विरुद्ध  कड़ी  आपत्ति  की  गई  और

 क्‍या  सरकार  का  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  किए  जाने  वाले  चाबल  का

 मूल्य  कम  करने  पंर  विचार  करने  का  प्रस्ताव
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 खींध  गौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और  खरीफ

 विपणन  1988-89  के  लिए  घान  के  समर्थन  मूल्यों  में  वृद्धि  कर  देने  के  भारत  सरकार
 ने  हाले  ही  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  केन्द्रीय  पूल  से  सप्लाई  किए  जा  रहे  चावल  के

 केन्द्रीय  निर्मम  भल्यों  से  वृद्धि  कर  दी  ये  मूल्य  केरल  राज्य  संहित  देश  भर  में  एक-समान  रूप  से

 लागू  होते  बेढ़िया  और  उत्तम  किस्मों  के  चावल  के  मूल्यों  में  क्रशः  5  और  40
 पैसे  और  46  पैसें  प्रति  किलोग्राम  की  वृद्धि  की  गई  है  ।

 कुछ  राज्य  सरकारों  और  प्रतिनिधि  निकायों  ने  इस  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  दिए  हैं  ।

 नहीं  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  को  बक्ताया  धनराशि

 +20,  श्री  रास  बहादुर  सिंह  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की  बकाया  धनराशि  में  भारी

 बृद्धि  हुई

 क्‍या  दोषी  नियोक्ताओं  के  विरुद्ध  कोई  कायेवाही  की  गई

 यदि  तो  उन  नियोक्‍्ताओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  विरुद्ध  भविष्य  निधि  की  बकाया
 राशि  की  बंसूंली  के  लिये  कानूनी  कार्यवेही  की  गई  और

 उन  नियोक्‍्ताओं  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  1988  के  दौरान  सिद्धदोष  पाया  गया  है  ?

 शर्म  भेत्री  जिन्देशवरी  :  से  हालांकि  प्राप्त  कुल  अन्शदान  को  प्रतिशतता
 के  रूप  में  कुल  बकाया  राशि  में  कुछ  वृद्धि  हुई  पिछले  कुछ  वर्षों  स ेबकाया  राशि  लगभग  बही  रही  है  ।
 बर्ष  1:  87-88  में  निम्नलिखित  कार्रवाई  की  गई  :---

 (i)  कमंचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  को  घारा  8  के  अधीन  20,183  3  राजस्व  बसूली
 प्रमाण-पत्र  जारी  किए  गए  ।

 (ii)  कर्मचारी  भंविष्य  निधि  अधिनियम  की  धारा  14  के  अधीन  12,515  अभियोजन  मामले
 दायर  दिए  गए  ।

 (४)  कर्मचारियों  को  मजदूरी  से  कटोती  किए  गए  अन्शदान  के  कमंचारियों  के  हिस्से  की
 अदायगी  न  करने  के  कारण  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  406/409  के  अधीन  पुलिस
 प्राधिकारियों  क ेपास  865  शिकायतें  दर्ज  की  गई  ।

 (iv)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  की  धारा  के  अधीन  13,000  मामलों  में

 हानि  लगाए

 वर्ष  1987-88  के  4,289  अभियोजन  मामलों  में  दोषसिद्धी  हुई  |  दोषी  नियोक्‍ताओं
 के  नामों  से  सम्बन्धित  सूचना  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  के  कार्यालय  में  क्षेत्रवार  रखी  जाती  है  न  कि
 केन्द्रीय  रूप  से  ।
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 विल्‍्लो  व्रिकास  प्रसश्चकरण  हारा  सकानों  के  लिए  नयः  पंजीकरण

 1.  श्री  बकक म  पुरुषोत्तमन  :  क्या  शहरी  थिकास  मंत्रो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मकानों

 के  लिए  नया  पंजीकरण  के  बारे  में  16  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  806  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  प्रत्येक  योजना  के  अन्तर्गत  रिहायशी  मकान  के  आवंटन  के

 लिए  कितने  पंजीकृत  आवेदकों  के  नाम  अभी  बकाया

 काफी  संख्या  में  बकाया  लोगों  को  रिहायशी  मकान  आवंटित  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए

 बकाया  लोगों  को  कब  तक  मकान  दिये  जाने  की  सम्भावना

 क्या  दिल्ली  में  मकानों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 द्वारा  कोई  दीर्धावधि  नीति  तैयार  की  जा  रही  और

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 प्रवेश  में  सेशाचललस  पवंतमाल  में  वनस्पति  उद्यानਂ

 2.  श्री  टी०  बाल  मोड  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  में  सेशाचलम  पर्बंतमाला  तिरूपति  में  एक  वनस्पति  उद्यान  लगाने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पंजीकृत  तथा  गेर-पंजोकृत  स्वयंसेवी  एजेंसियां

 3.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मँत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 Lo

 पूरे  देश  में  चिकित्सा  क्षेत्र  में  कायंरत  पंजीकृत  स्वयंसेवी  एजेंसियों  की  संख्या  क्या  और

 क्‍या  इन  एजेंसियों  की  समेकित  सूची  तैयार  कर  ली  गई  है  तथा  जनता  और  राज्य  सरकार

 के  प्रयोग  के  लिए  उपलब्ध  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  और
 देश  भर  में  स्वास्थ्य  क्षेत्र  के  अन्तगंत  कार्य  कर  रही  सभी  पंजीकृत  और  गैर-पंजीक्ृत  स्वयं  सेवी  एजेन्सियों

 की  प्रामाणिक सूचना  उपलब्ध  नहीं

 दर-वराज  क्षेत्रों  में  आवश्यक  जिन्सों  के  वितरण  की  व्यवस्था

 4.  श्री  अमर्रासह  राठवा  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  के  दूर-दराज  क्षेत्रों  मे ंआवश्यक  जिन्सों  के  वितरण  की  वर्तमान  व्यवस्था  क्‍या

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  देश  के  दूर-दराज  क्षेत्र  में  आवश्यक  जिन्सों  के वितरण
 के  केन्द्रीय  कार्य क्रम  को  सही  ढंग  से  लागू  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्‍या  तत्सम्बन्धी  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  दूर-दराज  क्षेत्रों  मे ंसावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए
 एक  निष्पक्ष  सर्वेक्षण  कराने  का  प्रस्ताव  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  और  केन्द्रीय
 सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सात  प्रमुख आवश्यक  अर्थात  आयातित  खाद्य  मिट्टी  का  साफ्ट  कोक  तथा  कंट्रोल का  सप्लाई  करती  है  ।  यह  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  की  जम्मेदारी  है  कि
 बे  इन  वस्तुओं  को  उठाएं  तथा  दुर्गम  क्षेत्रों  सारे  राज्य  में  उपभोक्ताओं  को  वितरित  करने
 की  व्यवस्था  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को सलाह  दी  गई  है  कि  ऐसे  क्षेत्रों  में बेहतर  सेवा  के  लिए  वे
 स्थिर  उचित  दर  की  दुकानों  के  अलावा  मोबाइल  वैनें  चलाएं  ।

 और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  परिवीक्षा  तथा  पुनरीक्षा  करना  एक  निरन्तर  .
 चलने  वाली  प्रक्रिया  कैन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  कार्य  की  फील्ड  स्तर  पर  देख-रेख  करने
 के  अलावा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार  के  बारे  में  देश  के  कुछ  राज्यों/क्षेत्रों  में  कुछ  अध्ययन  किए
 गए  इस  तरह  के  अध्ययन  निरन्तर  किए  जा  रहे  उपायों  का  एक  अंग  |

 सातवों  पंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  हथकरघा  क्षेत्र  को  संरक्षण

 5.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  हथकरघा  क्षेत्र  की  कपड़ा  मिलों  से  होने  वाली  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  को  देखते
 हुए  उसे  पर्याप्त  संरक्षण  देने  द्ेतु  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भौर

 क्‍या  योजना  की  शेष  अवधि  के  दोरान  ऐसे  कोई  कदम  उठाए  जाएंगे  और  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 —  नया

 क्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोफ  :  से  (7)  व्ष  1985  की  वस्त्र  नीति
 में  हृधकरघों  की  अनोखी  भूमिका  को  बनाए  रखने  पर  और  साथ  ही  उन्हें  अपनी  पूर्ण  क्षमता  का  उपयोग
 करने  में  समर्थ  बनाने  पर  विशेष  बल  दिया  गया  इस  नीति  निर्धारण  के  अनुसरण  में  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  सरकार  ने  जो  अनेक  वित्तीय  उपाय  किए  हैं  उनका  उद्ं  श्य  सातवीं  योजना  के  दौरान  हयकरघा

 के  लिए  वस्तुओं  का  1985  के  अन्तर्गत  विशेषकर  हथकरा  क्षेत्र  में
 उत्पादन के  लिए  ऊनी  और  मिश्रित  22  मदों  का  आरक्षण  करने  के  साथ-साथ  हथकरघों
 द्वारा  अनुभव  की  जा  रही  लागत  सम्बन्धी  कठिनाई  को  दूर  करना

 ग्रार्मोण  स्वास्थ्य  गाइडों  को  मासिक  पारिभ्रमिक  तथा  दवाइयां  न  देना

 6.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :

 श्री  बुजमोहन  महन्तो  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य-बार  तथा  संघ  राज्य  क्षेद्र  वार  ग्रामीण  स्वास्थ्य  गाइडों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  काफी  समय  से  उड़ीसा  राज्य  के  किसी  भी  ग्रामीण  स्वास्थ्य  गाइड  को  मासिक
 श्रमिक  ओर  दवाइयों  का  मासिक  कोटा  नहीं  दिया  गया  यदि  तो  कब  से  और  इसके  क्‍या  कारण
 और

 ग्रामीण  स्वास्थ्य  गाइडों  को  पारिश्रमिक  के  नियमित  भुगतान  और  औषधियों  की  सप्लाई  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालयें  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  ग्राम
 स्वास्थ्य  गाइडों  की  राज्यवार  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइडों  को  मानदेय  के

 भुगतान  तथा  अन्य  खर्चे  के  लिए  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  ने  उड़ीसा  सरकार  को

 105.86  लाख  रु०  की  राशि  जारी  की  थी  ।  चालू  वर्ष  के  दौरान  उड़ीसा  सरकार  को  इस  योजना  के

 अन्तगंत  सहायता  की  पहली  किस्त  के  रूप  में  58.39  लाख  रुपए  की  राशि  जारी  की  गई  थी  ।  साधनों

 की  कठिनाई  के  कारण  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइडों  को  दी  जाने  वाली  दवाइयों  के

 लिए  आबंटन  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका

 साधनों  की  कठिनाई  के  कारण  चालू  वर्ष  तथा  पिछले  वर्ष  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइडों  को  दवाइयां

 सप्लाई  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइडों  को  जिसमें

 पिछला  बकाया  मानदेय  भी  शामिल  का  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  भुगतान  करने  के  लिए  घन

 उपलब्ध  करने  हेतु  कदम  उठाए  हैं  ।
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 विधरण

 22  1989

 1989  को  स्थिति  के  अनुसार  प्राम  स्वास्थ्य  गाइड

 क्रम  राज्य  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइड
 स्‌०

 2  3

 1.  आन्भ्र  प्रदेश  35624

 2.  अरुणाचल  प्रदेश
 कर

 3.  असम  20107

 4.  बिहार  11180

 5.  गोवा  884

 6.  गुजरात  27847

 हि  हरियाणा  10280

 8.  हिमाचल  प्रदेश  5591

 -  9.  जम्मू  और  कश्मीर  .

 10.  कर्नाटक  15128

 11.  केरल  *

 12.  मध्य  प्रदेश  37000

 13.  महाराष्ट्र  44809

 14.  मणिपुर  1718

 15.  मेघालय  2300

 16.  मिजोरम  813

 17.  नागालैण्ड  548

 18.  उड़ीसा  22718

 19.  पंजाब  11968

 20  राजस्थान  12634

 21.  सिक्किम  345

 22.  तमिलनाडु
 हां
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 —_—_—  +++-.-_-+--+-  जानो  कली  -  न  न  लन+--+  -  कि  रे

 1  2  3

 23.  त्रिपुरा  1931
 ः

 24.  उत्तर  प्रदेश  85220

 25.  पश्चिम  बंगाल

 26.  दमन  और  दीव  0

 27.  पांडिचेरी  270

 28.  अण्डमान  और  निकोवार  द्वीव  346

 29.  चण्डीगढ़  44
 /

 30.  दादरा  और  नगर  हवेली  74

 दिल्‍ली

 32,  लक्षद्वीप  32

 कुल  योग  :  390620

 +जम्मू  व  तमिलनाडु  और  अरुणाचल  प्रदेश ने  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइड  योजना  शुरू
 नहीं  की  है  लेकिन  वे  व  कल्पिक  योजना  चला  रहे

 महाराष्ट्र  क ेलिए  कपास  का  निर्यात  कोटा

 8.  श्रो  म्रलौधर  माने  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कपास  का  रिकार्ड  उत्पादन  देखते  हुए  महाराष्ट्र  सरकार  के  लिए

 चालू  बे  में  कपास  की  गांठें  निर्यात  करने  का  कोई  कोटा  आबंटित  करने  का  ओर

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफीक  :  और  सरकार  अब  तक  बंगाल
 देशी  काटन  की  जाता  गांठों  का  कोटा  रिलीज  कर  चुकी  है  ।  किसी  राज्य  के  लिए  कोई  विशिष्ट  कोटा
 आबंटित  नहीं  किया  जाता  है  ।  निर्यात  कोटा  की  और  रिलीज  निर्यात  योग्य  बेशी  माल  तथा  घरेलू  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  निर्भर  करेगी  ।

 अमरीकी  सहायता  से  परती  मृभि  विकास  कार्यक्रम

 9.  श्री  एच०  बो०  पाटिल  :  कया  पर्यावरण  और  वन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  अमरीका  ने  परती  भूमि  विकास  योजना  जीवमण्डल

 भण्डार तथा भू-वैज्ञानिक सूचना प्रणालियों में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया और हु 39
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 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  समझौते  में  किन  क्षेत्रों  को शामिल  किया

 गया  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्री  जियाउरंहमान  :  और  कच्छ

 आद्रंभूमि  तथा  जीवमण्डल  रिजर्वों  के  संरक्षण  में  सहयोग  के  सम्भव  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  तथा  जैव-मात्रा
 की  अधिकता  के  लिए  भौगोलिक  सचना  प्रगाली  को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  1989  में  नई
 दिल्‍ली  में  सम्बद्ध  संस्थानों  के  भारतीय  वंज्ञानिकों  और  संथुकत  राज्य  अमेरिका  के  ओहियों  और  विसकोंसिन
 विश्वविद्यालयों  के  वैज्ञानिकों  के  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  गया  ।  इन  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  का  कार्य
 प्रारम्भिक  स्तर  पर  चल  रहा

 हेमोफिलिया  रोग  का  प्रभाव

 10.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  हेमोफिलिया  रोग  के  सम्बन्ध  में  किए  गए  अध्ययन  से  यह  पता  चलता  है  कि
 पैतृक  रक्त  विकार  लगभग  प्रति  10,000  व्यक्तियों  में  से  एक  की

 यदि  तो  इस  अध्ययन  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 |  )  इस  रोग  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  उसको  रोकने  हेतु  क्या
 एहतियाती  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  और
 हीमोफीलिया  का  समग्र  उपचार  के  ०  ई०  एम  ०  क़िएशि  वयन  मेडिकल

 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्ली  में  किया  जाता  जहां  पर  भारतीय
 आयुविज्ञान  अनुसंघान  परिषद  के  अधीन  टास्कफोर्स  कार्य  कर  रहा  आंकड़ों  के  अनुसार  भारत  में
 हीमोफीलिया  से  पीड़ित  रोगियों  की  घटनाएं  अस्पतालों  में  बहिरंग  रोगी  विभागों  में  उपचार  के  लिए
 आने  बाले  रोगियों  में  प्रति  एक  हजार  के  पीछे  लगभग  एक

 उपयुक्त  केन्द्र  अस्थि  रोग  कायोप्रेसिपिटेट  सुविधाओं  और  पुनर्वासीय  उपायों  के
 रूप  में  विस्तृत  उपचार  प्रदान  करते  हैं  ।

 मिश्रा  आयोग  की  रिपोर्ट

 11.  श्री  एस०  डो०  सिंह  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक पूर्ति  मंत्रो  भारतीय  खाद्य  निगम  में  वेतन
 में  संशोधन  के  बारे  में  16  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संज्या  755  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मिश्रा  आयोग  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 40



 3  1910  लिखित  उत्तर

 क्‍या  सरकार  ने  रिपोर्ट  स्वीकार  कर  ली  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्वीकार  किया  जाएगा  तथा  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 खाश  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  संत्री  डी०  एल०  ;  हां  ।

 संसद  पुस्तकालय  में  यह  रिपोर्ट  रख  दी  गई

 और  सरकार  द्वारा  समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही  इस  बारे  में
 अन्तिम  निर्णय  कुछ  समय  लगेगा  ।

 उड़ीसा  में  वाय  प्रवूषण

 12.  श्रो  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  में  वायु  प्रदूषण  से  प्रभावित  खान  क्षेत्र  का  पता  लगाने  के

 लिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रदूषण  के  मुख्य  कारण  क्या
 इन  क्षेत्रों  मे ंकितने  औद्योगिक  संयंत्र  स्थापित  किए  गए  हैं  और  इनके  द्वारा  वायु  प्रदूषण

 नियन्त्रण  के  लिए  क्‍या  विशिष्ट  प्रबन्ध  किए  गए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  ओर  हां  |  उड़ीसा
 राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  न ेइब  घाटी  और  तलचर  खान  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  किया  है  ।  उड़ीसा  सरकार
 के  खनन  और  भ-विज्ञान  विभाग  ने  मानव  और  पर्यावरण  कलकत्ता  के  सहयोग  से  क्‍्योंझर  जिले  में
 खान  क्षेत्र  का  एक  सर्वेक्षण  भी  किया

 परिवहन  और  अन्य  घरेलू  क्रियाकलाप  प्रदूषण  के  मुख्य  कारण  हैं  ।

 और  उन  क्षेत्रों  में  स्थापित  कतिपय  प्रमुख  औद्योगिक  इकाइयां  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  तलचर  ताप  विद्युत  (2)  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशश  ऑफ  (3)  नेशनल

 एल्यूमिनियम  कम्पनी  (  अंगुल  (4)  नाल्‍्को  केप्टिव  पावर  (  5)  ओरियन्ट
 पेपर  ब्रजराज  (6)  टाटा  रिफ्र  (7)  फेरो-मंगनीज  जोडा
 और  (8)  आई०  पी०  आई०-टाटा  स्पांज  आयरन  आदि  ।

 उद्योगों  ने
 विद्युत  अवक्षेपक  शुष्क  मार्जन  प्रणाली  स्क्रबिग

 आदि  जंसे  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपकरण  स्थापित  किया  है  ।  जहां  ये  उपकरण  पर्याप्त  नहीं  राज्य

 प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  द्वारा  उन्हें  अद्यतन  बनाने  के  लिए  आवश्यक  निर्देश  दे  दिए  गए  हैं  ।

 विल्ली  में  गन्दी  बस्तियों  का  हटाया  जाना

 13.  भरी  श्रीकांत  दत्त  नरसिहराज  बाडियर  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ९
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 दिनांक  31  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  दिल्ली  में  अनुमानतः  कितने  लोग

 गन्दी  बस्तियों  में  रहते

 गन्दी  बस्तियों  के विकास  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और

 क्‍या  पुरानी  दिल्ली  में  भी  स्थित  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  दिशा  में  अब  तक  कितनी  प्रगति

 हुई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  लगभग  28  लाख  का  अनुमान
 लगाया  गया  है  ।

 (1)  विभिन्‍न  नागरिक  सेवाओं  जैसे  बिद्युत  और  सार्वजनिक
 ध्वाओं  का  प्रावधान

 ह

 (ii)  पुरानी  दिल्ली  में  कटरों  की  संरचनात्मक  सुरक्षा  का  प्रबोधन  और  जहां  कहीं  आवश्यक
 वहां  सुधारात्मक  उपाय  करना  ।

 यद्यपि  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  मलिनबस्ती  उन्मूलन  की  अपेक्षा  विद्यमान  मलिनबस्तियों
 में  रहन-सहन  की  स्थितियों  के  सुधार  पर  बल  दिया  गया  है  फिर  भी  जहां  कहीं  आवश्यक  समझा  जाता

 मलिनबस्ती  उन्मूलन  का  कार्य  आरम्भ  किया  जाता

 मलिसबस्तों  निवासियों  को  आबंटन  के  लिए  नए  स्थलों  पर  20  000  से  अधिक  फ्लैटों  का
 गैनेंस्रॉण  किया  गया

 क्षेत्रीय  मेडिकल  कॉलेज  तथा  केलोय  जिला  इम्फॉल  के  लिए
 जारी  की  गई  धनराशि

 14.  री  एन०  टोम्बी  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क््पा
 करेंगे  कि  :

 हम

 क्या  क्षेत्रीय  मेडिकल  इम्फाल  तथा  केन्द्रीय  जिला  इम्फाल  के  विभिन्‍न
 विभागों  में  आधुनिक  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  इस  राज्य  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  अन्य  राज्यों  में
 ज़िकित्सा  सुविधाओं  के  उन्नयन  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  हाल  ही  में  पृथक-पृथक घनराशि  जारी  की  गई  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  धनरा  शि  जारी  करने  का
 और

 ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्ालय  में  राज्य  मंत्री
 भारत  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  की

 सरोज  :  से
 किसी  भी  राज्य  जिसमें  मणिपुर  राज्य
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 और  अन्य  पूर्वोत्तर  राज्य  शामिल  चिकित्सा  सुविधाओ  के  ग्रेड को  बढ़ाने के  लिए  विधि  की  व्यवस्था
 करने  सम्बन्धी  कोई  स्कीम  नही ंहै  ।  गृह  मन्त्रालय  ने  20-6-1986  को  क्षेत्रीय  मेडिकल

 इम्फ़ाल  को  एक  पूर्बोत्तर  परिषद  का्मक्रम  के  रूप  में  इस  स्कीम  के  लिए  नीचे दिए  गए  विवरणानुसार
 1902.00  लाख  रुपए  की  धनराशि  मंजूर  की  ।

 1.  भवन  और  अन्य  निर्माण  कार्य  न
 1565.00  लाख  रुपए

 2.  उपकरण  न  240.00  लाख  रुपए
 3.  फर्नीचर  ्ाा  50.00  लाख  रुपए

 4.  वस्त्र  ता  10.00  लाख  रुपए

 5.  पुस्तकालय  णाः  35.00  लाख  रुपए
 6.  अन्य  परिसम्पत्तियां  जप  2.00  लाख  रुपए

 योग  :  #1902.00  लाख  रुपए

 पूर्वोत्तर  परिषद  सचिवालय
 ने  इस  योजना  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  700

 लाख  रुपए  के  परिव्यय  की  अनुमति  दी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  31  1988  तक

 पूर्वोत्तर  परिषद  द्वारा  क्षेत्रीय  मेडिकल  इम्फाल  को  475  लाख  रुपए  रिलीज  किए  गए
 वर्ष  1988-89  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय  190  लाख  रुपए  है  ।  प्रत्याशित  ध्यय  केवल  110

 लाख  रुपए

 भारतोय  वन  अधिनियम  में  संशोधन

 15.  ओर  शास्तारास  नायक  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  वन  भारतीय वन  में  संशोधन  करने  कः  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  सरकार  भारतीय  वन  पर्यावरण और बन मंत्री (भ्री जियाउरंहमान अन्सारो) : (क)  तथा  वन

 को  समामेलित  करने  पर  भी  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  में  हयकरघा  बुनकरों  के  लिए  आवश्स  योजना

 श्री  एच०  जी०  रामुलु  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  उनके  काम  के  स्थान  के  नजदीक  मकान

 बनाने  की  किसी  आवास  योजना  को  लागू  कर  रही
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 यदि  तो  उक्त  योजना  का  ब्योरा  क्‍या

 के  दौरान  कर्नाटक  में  ऐसे  मकान  बनाने  की  केन्द्रीय  सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा
 क्या  और

 कर्नाटक  के  कितने  बुनकर  इससे  लाभान्वित  होंगे  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  हां  ।

 से  भारद्ध  सरकार  ने  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  से  कर्नाटक  सहित  सम्पूर्ण  देश
 के  बुनकरों  के  लिए  योजनाਂ  नामक  एक  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  शुरू  की

 है  ।  इस  योजना  पर  कार्यान्वयन  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  राज्य  एपैक्स  हथकरघा  सहकारी
 समितियों/निगमों  या  आवासीय  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्थापित
 विशिष्ट  अभिकरणों  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।  इस  योजना  के  अघीन  वित्तीय  व्यवस्था  को  नीचे  दिया
 जा  रहा  है  के

 से किया  जाता. है |  न  न  ता  व्यवस्था  +.  को
 क्रम  एककों  की  प्रकृति  एकक  .  प्रतिएकक  प्रति  एकक  हुडको  से

 केन्द्रीय
 बुनकरों

 सं०  नागत्  केन्द्रीय  राज्य  ऋण  का

 अनुदान  अनुदान  अंशदान
 रु०  रु०  रू०  रू०  रू०

 ग्रामीण  9,000  3,000  3,000  3,000

 सह्‌

 2.  शहरी  Go  2,500  2,500  9,700  300

 सह-यृह
 है

 3.  कार्यशाला  3,000  न  ---
 ने

 कर्नाटक  में  बुनकरों  के  विद्यमान  घरों  से  लगी  हुई  कार्यशालाओं  के  निर्माण  के  लिए  भारत
 सरकार  ने  वर्ष  में  लाख  रुपए  की  राशि  मंजूर  की  थी  जिससे  बुनकरों  को  लाभ
 होने  की  सम्भावना  है  ।

 आवश्यक  वस्तुओं  को  उपलब्धता  में  सुधार  हेतु  उनके  मुल्यों  पर
 नियन्त्रण  के  लिए  किए  गए  उपाय

 श्रो  लौ०  बशोर
 श्री  असरसिह  राठवा  :
 श्री  मोहनभाई  पटेल  :

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  *;  .

 44



 8  1910  लिखित  उत्तर

 |)  क्या  सरकार  ने क्‍या  सरकार  ने  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  रखने  और  उनकी  उपलब्धता  में

 धुघार  हेतु  कोई  नए  उपाय  किए  ओ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा.क्या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  ओर  सरकार
 द्वारा  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वुद्धि  को  रोकने  तथा  उनकी  उपलभ्यता  में  सुधार  लाने  के  लिए
 समय-समय  पर  अनेक  उपाय  किए  गए  सरकारी  नीति  में  मुख्य  जोर  विभिन्‍न  आवश्यक
 विशेषकर  जिनकी  आपूर्ति  कम  का  उत्पादन  बढ़ाने  पर  दिया  गया  देशीय  आपूर्ति  में  वृद्धि  करने
 के  लिए  सरकार  ने  कुछ  जैसे  खाद्य  तेलों  और  चीनी  आदि  के  आयात  की  अनुमति  दी  है
 तथा  आवश्यक  वस्तुओं  के  निर्यात  को  नियमित  किया  है  ।  आवश्यक  वस्ठओं  के  मूल्यों  को  नियन्त्रित  करने
 के  लिए  किए  गए  अन्य  उपायों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  अधिक  उचित  दर  की
 दुकानें  खोलना  तथा  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  तथा  उनकी  उपलभ्यता  की  परिवीक्षा  करना  शामिल  है

 चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  4000  से  अधिक  उचित  दर  की  दुकानें  खोली  गई  हैं  और  30-9
 की  स्थिति  के  अनुसार  उचित  दर  की  दुकानों  की  संख्या  3.51  लाख  थी  ।  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य
 क्षेत्र  प्रशासनों  स ेसमय-समय  पर  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  चोरबाजारियों  तथा

 विरोधी  तत्वों  के  विरुद्ध  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  तथा  इसी  प्रकार  के  कानूनों  के  उपबन्धों  को  सख्ती  से

 लागू
 करें

 ।  दूर  तक  फैले  क्षेत्रों  मे ंकुछ  आवश्यक  वस्तुओं  का  वितरण  मोबाइल  वैनों  के  जरिए  भी  किया
 जा  रहा  है

 ।  उचित  दर  की  दुकानों  के  कार्य  की  परिवीक्षा  करने  के  लिए  राज्य  तथा  जिला  स्तरों  पर
 सतकंता  समितियां  स्थापित  की  गई  राज्य  सरकारों  को  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  आवश्यक
 वस्तुओं  के  मूल्यों  तथा  उनकी  उपलभ्यता  की  नियमित  आधार  पर  परिवीक्षा  करे  ।

 स्वास्थ्य  पर  तम्बाक्‌  के  वुष्प्रभाव  को  रोकथाम  के  लिए
 नामक  कार्यक्रम  को  सहायता

 18.  श्री  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तम्बाकू  के  सेवन  के  दुष्प्रभाव  और  स्वास्थ्य  के  लिए  उत्पन्न  खतरों  की  रोकथाम  के

 लिए  नामक  एक  राप्ट्रीय  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  के  स्वैक्छिक  कार्य  और  देश  भर  में  फैली  इसकी  शाखाओं
 को  वित्तीय  तथा  अन्य  सहायता  देने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 ॒  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड े)  :  से  (TY
 सरकार को  प्रेस  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  पता  चलता  है  कि  भारतीय  स्वयं  सेवी  स्वास्थ्य  संगठन  का  विचार

 एक  राष्ट्रीय  नेटवर्क  तैयार  करना  जिसका  नाम  टू  काम्बैट  टोबेको  इण्डियन  आर्गेनाइजेशन्स
 नेटवर्क  में  है  ।  किसी  प्रकार  की  सहायता  के  लिए  से  इस  मन्‍्त्रालय  में  कोई

 औपचारिक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं हुआ  है  ।
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 19.  श्रो  अनन्त  प्रसाद  सेठो  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों
 को  मकान  बनाने  के  लिए  राज्य-वार  कितने  भखण्ड  आबंटित  किए  गए  तथा  कितने  भूखण्डों  का  वास्तव
 में  कब्ना  दिया  और

 सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  सभी  शेष  भखण्डों  का  शीघ्रता  से  वास्तविक  रूप  से
 कब्जा  देने  और  उन  पर  आबंटितियों  का  कब्जा  कराने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  और  आवास  राज्य  का
 विषय  होने  के  सभी  सामाजिक  आवास  योजनाएं  राज्य  सरकारों/संध  राज्य  क्षेत्रों  प्रशासनों  द्वारा
 अपते  योजना  संसाधनों  में  से  अपनी  आवश्यकताओं  तथा  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  बनाई  तथा  कार्यान्वित
 की  जाती  है  ।  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  सहित  ग्रामीण  भूमिहीन  कामगारों  तथा
 कारीगरों  के  लिए  स्थल  आबंटन  एवम्‌  निर्माण  सहायताਂ  योजना  राज्य  क्षेत्र  में  कार्यान्वित
 जा  रही  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  31-12-1988  तक  32.41  लाख  परिवारों  को
 आवास  स्थलों  का  आंबंटन  किया  गया  है  और  15.56  लाख  परिवारों  को  निर्माण  सहायता  दी  गई

 इसके  केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  केवल  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  से
 सम्बन्धित  परिवारों  और  मुक्त  किए  बन्धुआ  मजदूरों  के  लिए  1985-86  5-86  में  इन्दिरा  आवास  योजना
 चलाई  योजना  का  कार्यान्वयन  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ग्रामीण
 विकास  विभाग  द्वारा  वित्तीय  अनुदान  से  किया  जा  रहा  है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  31-12-1988  तक  4.67  लाख  रिहायशी  एकक  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ।  कार्य -
 क्रम  का  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंग  के  रूप  में  प्रबोधन  किया  जा  रहा  है  ।

 |

 1988-89  (31-12-1988  के  दौरान  उपयुक्त  विनिदिष्ट  तीन  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में
 राज्यवार  वास्तविक  उपलब्धियों  के  विवरण  3,  2  और  3  संलग्न

 20  सूत्रों  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  सूत्र  सं०
 :

 ग्रामीण  भूमिहोन
 कामगारों  के  लिए  आवास  स्थलों  को  व्यवस्था

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  31-1  2-88  तक  उपलब्धि

 1 2 -_
 2  _..  ४.8...  89902  _3_

 आम्क्र  प्रदेश  89902

 2. असम



 बा
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 ये  लऊनकनिचफखिॉ््-नकनकऊऋख्  |

 |
 3.  2  3

 3.  बिहार  89

 4.  गोबा  89

 5.  गुजरात  281

 6.  हरियाणा  168

 7.  जम्भू  तथा  कश्मीर  24263

 8.  कर्नाटक  24263

 9.  केरल  *  69121

 11.  मध्य  प्रदेश  15241

 12.  महाराष्ट्र  15764

 13.  उड़ीसा  30091

 14.  राजस्थान  237267

 15.  तमिलनाडु  237267

 16.  त्रिपुरा  47500

 17.  उत्तर  प्रदेश  47500

 .  संघ  पश्चिम  बंगाल  9662

 संघ  शासित  क्षेत्र

 अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमृूह  ॥  211

 2.  चण्डीगढ़  2116

 3.  दादर  तथा  नागर  हवेली  38

 4.  दिल्‍ली  0

 5.  पाण्डिचेंरी  613

 योग  :
 ः  ह

 597097

 टिप्पणी  :  यह  योजना  (1)  आमन्धप्र  प्रदेश  (2)  हिमाचल  प्रदेश  (3)  मणिपुर  (4)  मेघालय
 (5)  नागालैण्ड  (6)  पंजाब  (7)  सिक्किम  (8)  मिजोरम  तथा  (1)  दमण  तथा  द्वीव
 (2)  लक्षद्वीप  संघ  राज्य  क्षेत्र मे ंपरिचालन में  नहीं
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 20  सूत्री  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयम

 22  1989

 सूत्र  सं०  :  आबंटित  आधास
 स्थलों

 पर  निर्माण  सहायता

 9

 —

 कफ

 मी

 है  ब-द्

 आन्ध्र  प्रदेश

 .  अरुणाचल  प्रदेश

 .  आसाम

 गोवा

 गुजरात

 हरियाणा

 .  जम्मू  तथा  कश्मीर

 कर्नाटक

 -  केरल

 «  मध्य  प्रदेश

 .  महाराष्ट्र

 12.

 .  मिजोरम

 »  उड़ीसा

 «  राजस्थान

 .  सिक्किम

 .  तमिलनाडु

 .  त्रिपुरा
 .  उत्तर

 प्रदेश

 मेघालय

 .  पश्चिम  बंगाल

 31-12-88  तक  उपलब्धि
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 1  2  3

 संघ  शासित  क्षेत्र

 1.  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  0

 2.  दादर  तथा  नागर  हवेली  51

 3.  दिल्‍ली  17

 4.  दमण  तथा  दढ्वीव  13

 5.  पाण्डिचेरी  1293

 योग  :  291041

 टिप्पनो  :  यह  योजना  (1)  बिहार  (2)  हिमाचल  प्रदेश  (3)  मणिपुर  (4)  नागालैण्ड  (5)  पंजाब
 और  (1)  चण्डीगढ़  (2)  लक्षद्वीप संघ  राज्य  क्षेत्र  मे ंपरिचालन  में  नहीं  है  ।

 कल्याण  कार्यत्रम  के  अन्तग्गंत  निमित  मकान भी  शामिल

 |

 20  सूत्री  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 सूत्र  सं०  :  इन्दिरा  आवास  योजना  हि

 क्रम  राज्य/संघ  31-12-88 8  तक

 सं०  राज्य  क्षेत्र  उपलब्धि

 1  2  3

 1.  आन्प्र  प्रदेश  6333

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  44
 3.  असम  514

 4.  बिहार  23156

 5.  गोवा  85
 6.  गुजरात  ५  2937
 7.  हरियाणा  348.
 8.  हिमाचल  प्रदेश  ह्4व
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 1  2
 ॥

 3

 9.  जम्मू  तथा  कश्मीर  हु  947

 10.  कर्नाटक  537

 11.  केरल  5943

 12.  मध्य  प्रदेश  5187

 13.  महाराष्ट्र  3456

 14.  मणिपुर  8

 15.  मेघालय  142

 16.  मिजोरम  51

 11.  नागाल॑ण्ड  70

 18.  उड़ीसा  3004

 19.  पंजाब  0

 20.  राजस्थान  2913

 21.  118

 22.  तमिलनाडु  25296

 23.  ज़िपुरा  242

 24.  उसर  प्रदेश  14691

 25.  पश्चिम  क्षंगाल  3928

 संघ  राजन  क्षेत्र

 1.  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  30

 2.  दादर  तथा  नागर  हवेली  14

 3.

 4.  दमण  तथा  द्वीप  0

 5.  लक्षद्वीप  हे  0

 6.  पाण्डिचेरी  74

 योग  :  100609

 टिप्पणी  :  यंद्व  योजना  चण्डीगढ़  में  परिचालन  में  नहीं  है  ।
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 |
 इक्टरों  कौ  पेशकश  की  गई  सुविधाओं  को  क्रियान्वित  न  किया  जानों

 20.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 1987  में  सरकार  द्वारा  डाक्टरों  को  पेशकश  की  गई  सुविधाओं  में  सै  किनं-किन

 सुविधाओं  को  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  डाक्टरों  के  विभिन्‍न  संगठनों  ने  शिकायत  की  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खाषड़  )  :  अपेक्षित

 सूचना  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 हां  ।

 जैसे  कि  प्रश्न  के
 भाग  के  उत्तर  में  दिए  गए  विवरण  में  बताया  गया  इन  प्रावधानों

 को  शीघ्र  कार्यान्वित  करने  के  लिंए  कारंवाई  की  जा  रही

 घिवरण

 घोषित  लाभ

 तीस  न  *ल+  हक ना  जलने  4  >+.  ee  ज«-++3त+  3...
 की  गई  कार्रवाई

 आवश्यक  प्रशासनिक  औपचा  रिकताएं  पूरी
 करने  के  बाद  पात्र  मुख्य  चिकित्साधिकारी
 की  अ-क्रियात्मक  चयन  ग्रेड  में  प्रोन्नति  के
 प्रस्ताव  की  सक्षम  प्राधिकारी  से
 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 '
 ऋरम  सं०

 साधारण  ड्यूटी  उप-संवर्ग  में  वरिष्ठ
 कुल  संख्या  के  पदों डयूटी  पदों  क

 ।  चयन  ग्रंड  में  रूपान्तरण

 तथा  अ-क्षियात्मक  चयन  ग्रेड  में  पात्र

 मुख्य  चिकित्साविकारी  की  प्रोन्नति  ।

 2.  ऐसे  एसोसिएट  प्रोफेसरों  की  जिनकी  6

 न्श्नोट अनुमोदन

 आवश्यक  प्रशासनिक  औपचारिकताएं  पूरी
 वर्ष  की  सेवा  हो  और  ऐसे  विशेषज्ञ

 ]  अधिकारियों  की  जिनकी  9  वर्ष  की

 हु  सेवा  हो  4500-5700  रुपये  के
 मान  में  नियुक्ति  ।

 करने  के  बाद  लोक  स्वास्थ्य  उपसंवर्ग  के
 एसोसिएट  प्रोफेसर  और  विशेषज्ञ
 अधिकारियों  को  4500-5700  रुपए  के
 बेतनमान  में  रखने  के  प्रस्ताव  पर  सक्षम
 प्राधिकारी  की  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  की  जा
 रही  है  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बेचे  जाने  वाले
 चावल  के  मूल्य  में  बद्धि पे

 21.  थ्रो  पो०  कुलनवईबेलू  :  क्या  खोध  और  नामरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार ਂने  सावंजनिकः  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बेचे  जाने  वाले  चावल
 के  मूल्य  में  1989  से  वृद्धि  कर  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  और  खरीफ

 मौसम  1988-89  के  लिए  धान  के  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि  होने  के  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  पूल  से
 सरकारों  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  सप्लाई  किए  जा  रहे  चावल  के  मूल्य  में  25-1-1989
 से  वृद्धि  की  गयी  हे  ।

 ओद्योनिक  विवाद  1947  में  संशोधन
 ना

 22.  श्री  राज  कृपार  राय  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमंचारियों  को  यूनियनों  के  हस्तक्षेप  के  बिना  श्रम  आयुक्त/सहायक  श्रम  आयुक्त
 के  कार्यालय  में  अपने  मामलों  को  सीधे  दर्ज  करने  के  लिए  ओद्योगिक  विवाद  1947

 में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  विधेयक  लाए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  कर्मचारियों  को  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  से  सुरक्षा  प्रदान  कराने  हेतु  क्या

 कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?

 श्रम  संत्रो  बिन्देशवरों  :  और  संघ  तथा  औद्योगिक  विवाद
 1988”

 ”
 ज्ञामक  एक  विधेयक  राज्यसभा  में  13  1988  को  पहले  ही  पेश

 किया  जा  च॒का  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  है  कि  जहां  कोई  नियोक्ता  किसी  कमंकार  को

 उसकी  छंटनी  या  अन्यथा  उसकी  सेवाओं  को  समाप्त  है  या  ऐसे  कमंकार  की  सेवा  शर्तों

 में  कोई  परिवर्तन  करता  तो  उस  कमंकार  तथा  उसके  नियोजक  के  मध्य  ऐसी

 सेवा  समाप्ति  या  सेवा  शर्तों  में  परिवर्तत  से  सम्बन्धित  या  उससे  उत्पन्न  किसी  विवाद  या  मतभेद

 /  को  इस  बात  के  होते  हुए  भी  ओद्योगिक  बिवाद  के  रूप  में  माना  जाएगा  कि  न  तो  कोई  अन्य  कमंकार

 और  न  ही  कमंकारों  की  ट्रेड  यूनियन  विवाद  में  पक्षकार  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रत्यक  राज्यों  में  केन्द्रਂ  को  स्थापना

 ]
 23.  श्रो  सोमनाथ  रथ  :  क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बद्ाने  की  कृपा  करेंगे

 भारत  में  केन्द्रोंਂ  की  संख्या  कितनी  और
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 क्या  प्रत्येक  राज्य  में  एक  केन्द्रਂ  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड़  )  प  और
 मंत्रालय  ने  कलकत्ता  और  भद्रास  में  4  सूक्ष्म  शल्य  चिकित्सा  सेवा  एवं  प्रशिक्षण

 केन्द्र  खोले  वर्ष  1990-92  के  दोरान  बड़े  राज्यों  में  ।2  और  रिकैनलाइजेशन  सेवा  केद्ध  खोले
 जाएंगे  ।

 स्वयंसेवी  संगठनों  चलाए  जाने  बाले  अस्पतालों  को  वित्तीय  सहायता

 24.  श्री  सांभाजी  राव  ककाड़े  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  अस्पताल  चलाने  वाली  स्बयंसेवी  संगठनों  को  अस्पतालों  के  सुधार
 के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार

 क्‍या  सरकार-को  स्वयंसेवी  संगठनों  से  इस  योजना  के  अन्तगंत  वित्तीय  स्रहायता  के  लिए
 आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं

 यदि  तो  उन  स्वयंसेवी  संगठनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्होंने  वित्तीय  सहायता  मांगी
 और

 उन  स्वयंसेवी  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  सहायता  दी  गई  और  उनके  लिए  कितनी

 सहायता  राशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  खापड़  )  :  से

 ऐसी  अनेक  स्कीमें  हैं  जिनके  अन्तगंत  वर्तमान  सुविधाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  या  नई  सुविधाएं  देने  के

 लिए  सहायता  प्रदान  की  जाती  जिन  प्रमुख  स्कीमों  के  अन्तर्गत  स्वयंसेवी  संगठनों  को  वित्तपोषित
 किया  जाता  वे  हैं--ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  विशेष  स्वास्थ्य  स्कीम  चिकित्सा  सेवा  में  सुधार  की
 स्कीम  ।  दोनों  स्कीमों  की  प्रमुख  विशेषताएं  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 बहुत  बड़ी  संख्या  में  आवेदन  प्राप्त  होते  हैं  परन्तु  केन्द्र  सरकार  केवल  उन्हीं  आवेदन  पर  विचार
 करती  है  जिनकी  राज्य  सरकारों  द्वारा  सिफारिश  की  जाती  1987-88  के  दौरान  32  संगठनों  को
 तथा  वतंमान  वित्त  वर्ष  के  दौरान  19  स्वयंसेवी  संगठनों  को  अलग-अलग  राशि  की  जो  कि  70,000

 रुपए  से  6  लाख  रुपए  तक  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई

 विवरण

 चिकित्सा  परिचर्या  के  क्षेत्र  में  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  अनुदान  प्रदान  करने  के  लिए  दो

 प्रमुख  स्कीमें  हैं  :--

 (i)  चिकित्सा  सेवाओं  में  सुधार  की  तथा

 (1)  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  विशेष  स्वास्थ्य  स्कीम  ।

 इन  दो  स्कीमों  के  अन्तगंत  केवल  अनावर्ती  प्रकार  के  अनुदान  दिए  जाते  स्कीमों  की

 मुख्य  बातें  और  इन  स्कीमों  के  लिए  किया  गया  बजट  प्रावधान  नीचे  दिया  गया  ।
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 (i)  चिकित्सा  सेबांओं  में  सुंधार  की  रंकोम

 इस  स्कीम  के  अन्तंगंत  उन  स्वयंसेवी  संगठनों  को  अनुदान  दिया  जाता  है  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  या

 घनी  आबादी  वाली  गन्दी  शंहरी  बंस्तियों  वाले  शहरी  क्षेत्रों  मे ंअस्पताल  को  चला  रहे  अनुदान  नीचे

 दिए  गए  प्रयोजनों  के  लिए  दिए  जाते  हैं

 आपरेशन  कक्ष  के  उपकरण  जैसे  आवश्यक  व  मंहगे  उपकरणों  की  खरीद

 के  लिए  ।
 ह॒

 अस्पताल  सुविधाओं  के  विस्तार  हेतु  अतिरिक्त  नेर्मोण  कार्य  क ेलिए  ।

 एक  संस्था  को  एक  वर्ष  में  2.00  लाख  रुपए  तक  का  अनुदान  दिया  जा  सकता  है  और  सामान्यतः

 तीन  वर्ष  में  एक  बार  दिया  जाता  है  ।

 योजना  आयोग  द्वारा  वर्ष  1988-89  के  लिए  35.00  लाख  रुपए  के  बजट के  प्रावधान  की

 स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 (॥)  प्रासोण  क्षेत्रों  के  लिए  विशेष  स्वास्थ्य  स्कोम

 इस  स्कीम  के  अन्तर्गत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 अधिकतम  30  पलंगों  की  संख्या  वाले  अस्पताल  खोलने  के

 लिए  अनुबान  प्रदान  किया  जाता  है  ।  प्राथमिक  तोर  पर  अनुदान  भूमि  की  अस्पताल  भवन

 आपरेशन  आवास  अस्पताल  के  आवश्यक  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  दिया  जाता

 है  ।  इस  स्कीम  में  केद्ध  राज्य  सरकार  और  संस्था  निम्नलिखित  उम्नलिखित  अनुपात  में  अंशदान  देतो  है

 निर्माण  कार्य  गृह  तथा  उपकरणों
 को

 केन्द्र  सरकार  न  40%

 राज्य  सरकार  ा  40%

 संस्था  गा  20%

 निर्माण  कार्य

 केन्द्र  सरकार
 ा  50%

 राज्य  सरकार  न+  35%

 संस्था  श्ा  15%

 योजना  आयोग  द्वांरा  इस  स्कीम  के  अन्तगंत  वर्ष  1988-89  के  लिए  15.00  लाख  रुपए  की

 बजट  व्यवस्थाਂ  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणालो  के  माध्यम  से  गेहूं  का  आवंटन

 ]
 25.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 गत  चार  महीनों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  सार्वजथिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से

 वितरित  करने  के  लिए  गेहूं  की  क्लितनी  म्रात्रा  आब्रंटित  की  गई

 कम  मात्रा  आबंटित  करने  के  क्या  कारण  और

 राज्य  को  गेहूं  की  जितनी  मात्रा  पहले  मिल  रही  उसे  उतनी  हो  मात्रा  जारी  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  !

 ..  ल्याद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  पिछले  चार

 महीनों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  गेहूं  का  निम्नानुसार  आबंटन  किया
 गया  :--  हे

 टन

 88  50,000

 88  50,000

 89  55,000

 89  57,750

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
 ;

 होस्डਂ  का  में  परिषतंत

 :
 26.  श्री  विष्णु  मोवी

 :

 श्री  कमल  चौधरी  :

 क्या  शहरी  विक्वास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :  +

 क्या  दिल्‍ली  और  अन्य  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  होल्डਂ  के  प्लाटों/फ्लैटों  को

 में  परिवर्तित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब्र  तक  ले  लिए  जाने  की  सम्भावना
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  वलबोर  :  से  दिल्ली  में  लीज-होल्ड
 पद्धति  को  फ्री-होल्ड  में  बदलने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 .  35
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 दिल्‍ली  ओर  कलकत्ता  में  प्रतिष्ठानों  क ेखिलाफ  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की
 अनियमितताओं  के  लिए  कार्यवाही

 27.  प्रो०  रामकुष्ण  सोरे

 श्रो  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा

 क्या  श्रन्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  और  कलकत्ता  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  संचालन  में
 :  अनियमितता  करने  बाले  प्रतिष्ठानों  के  खिलाफ  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्‍तों  को  कार्यवाही  करने  के

 निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  उन  दोषी  प्रतिष्ठानों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  खिलाफ  कार्यवाही  किए  जाने
 का  विचार  और

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 अ्रम  मंत्रों  बिन्देशवरों  :  हां  ।

 और  सम्बन्धित  प्रतिष्ठानों  के  नाम  तथा  उनके  विरुद्ध  की  गई  कार्रवाई  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 घिपरण

 eee -  फ/हफ/.
 प्रतिष्ठान  का  नाम  की  गई  कारंवाई

 सं०
 अं  डअडंज डड::़फअक्‍इऑलअइनलशिलिच लता

 2  3

 मै०  करम  चन्द'थापड़  एण्ड  ब्रदर्स  लि०  पी०  विधान  के  अधीन  यथा  अपेक्षित  कारण
 एफ०  कलकत्ता  ।  नोटिस  जारी  करने  के  क्षेत्रीय  भविष्य

 कलकत्ता  ने  प्रतिष्ठान  के  सम्बन्ध  में  छूट
 के  आदेश  वापस  ले

 लिए  उन्होंने  प्रबन्धतन्त्र
 और  न्यासी  बोर्ड  के  विरुद्ध  अभियोजन  मामला
 भी  दायर  किया  है  ।

 2.  मै०  बिरला  इण्डस्ट्रीज  पी०  एफ०  विभिन्‍न  उल्लंघनों  के  लिए  बिरला  इण्डस्ट्रीज
 कलकत्ता  ।  पी०  एफ०  टुस्ट  के  विरुद्ध  अभियोजन  मामले

 दायर  किए  गए  हैं  ।

 3.  में०  रामदत्त  रामकिशन  दास  ई०  पी०  प्रबन्धतन्त्र  के  विरुद्ध  अभियोजन  मामले  चलाए
 एफ०  कलकत्ता

 । गए हैं । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को 56
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 दी  गई  छूट  को  रदृद  करने  की  भी  सिफारिश
 की

 3.  मै०  डी०  सी०  एम०  ई०  पी०  प्रबन्धतन्त्र  के  विरुद्ध  अभियोजन  मामले  दायर
 दिल्ली  ।  किए  गए  कर्मचारी  भविष्य  निधि  एवं

 प्रकीणं  उपबन्ध  1952  की  घारा
 पक  के  अधीन  देय  राशि  को  निर्धारित  करने  के

 लिए  भी  कारंवाई  प्रारम्भ  की  गई
 न

 मध्य  प्रदेश  में  फाइग्रोसरकोमा  का  फंलना

 28.  भ्रो  कृष्ण  सिंह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हाल  ही  में  मध्य  प्रदेश  के  सरगुजा  जिले  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  फाइब्रोसरकोमा  )  ५

 रोग  के  स्वरूप  तथा  फैलाब  का  पता  लगाने  के  सिए  केन्द्र  से  विशेषज्ञों  का एक  दल  भेजा  गया

 यदि  तो  उस  दल  के  द्वारा  यदि  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 और

 रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  रोग  का  मुकाबला  करने  के  लिए  तैयार  को  गई

 योजना  का  ज्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से

 भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  अधीन  राष्ट्रीय  व्यावसायिक  स्वास्थ्य  अहमदाबाद  से

 एक  विशेषज्ञ  दल  सरगुजा  जिले  के  आदिवासी  क्षेत्र  में  फाइब्रोसरकोमा  रोग  के  स्वरूप  तथा  फंलाव  का

 मूल्यांकन  करने  के  लिए  भेजा  गया  था  |  इस  दल  ने  सरगुजा  जिले  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  होली  क्रास
 जिला  सरगुजा  और  राज्य  स्वास्थ्य  निदेशालय  भोपाल  का  दौरा हब  5

 किया  ।

 +

 12  वर्षों  की  अवधि  अर्थात्‌  1976  से  1988  तक  अम्बिकापुर  स्थित  होली  क्रास  अस्पताल  से

 काइब्रोसरकोमा  के  कुल  24  रोगियों  की  सूचना  मिली  है  |  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंघान  परिषद्‌  इन

 आंकड़ों  का  विश्लेषण  कर  रही  है  ।

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गंगा  थाले  के  लिए  एकीकृत  पारिस्थितिक-विकास  परियोजना
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 नाता  _

 के  अंग  के  रूप  में  प्रायोजित  एक  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  तथा  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के

 अन्य  भागों के  भू-जल  में  भारी  मात्रा  में  विवले  पदार्थों  के  अलावा  रेडियोधर्मी  पदा्य  पाए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  प्रदूषण  और  सेडिग्रोधर्मी  पदार्थ  के  स्रोत  का  पता  लगा  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  ह ैऔर  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  और  गया  गंगा  बेसिन  के  लिए
 एकीकृत  पारिस्थितिक-विकास  अनुसंधान  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  गंगा  नदी  के  किनारे  स्थित  बेसिन
 विद्यालयों  द्वारा  भूपृष्ठ  जल  के  भौतिक-रासायनिक  और  जैव  गुणवत्ता  सम्बन्धी  49  अध्ययन  हाथ  में  लिए
 जा  चुके  ये  अध्ययन  सामान्य  रूप  से  नदी  जल  गुणवत्ता  के  विभिन्‍न  पहलुओं  से  सम्बन्धित  हैं  ।  परन्तु
 इनमें  अपवाद-स्वरूप  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  का  एक  अध्ययन  ऐसा  है  जो  उत्तर  प्रदेश  में  मिर्जापुर
 से  बलिया  तक  के  भूछण्ड  के  भूज्जल  की  युणवत्ता  से  सम्बन्धित  है  ।  केवल  सीसे  का  एकलै  मामला  पाया
 गया  है  ।  रेडियोधर्मी  पदार्थे  की  मौजूदगी  की  पुष्टि  नहीं  हुई  है  ।  भूमिगत  जल  में  विषेले  और

 धर्मी  पदार्थ  के  बारे  में  कोई  निश्चित  निष्कर्ष  नहीं  निकाला  जा  सकता  ।

 और  प्रश्च  नहीं

 आंध्र  प्रदेश  से  कपास  का  निर्यात

 30.  श्रोमती  एम  पी  ०  झांसोलक्ष्मो  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंक्न  प्रदेश  से  वर्ष  निष्कर्ष  से  नहीं  की  अवधि  के  दौसन  निर्यात  की  गई  कपास  की

 गुणवत्ता  तथा  उससे  अजित  विदेशी  आय  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ते  कपास  के  चिर्यात  के  लिए  तए  बाजसर  ढूंढने  के  बारे  में  कोई  कृदम  उठाए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ब॒त्च  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  आंध्र  प्रदेश  स्टेट  कापरेटिव  मार्केटिंग
 फ्रंडरेशन  लि०  ने  तो  6  में  2.08  करोड़  रु०  मूल्य  की  स्टेपल  रुई  की  लगभग  7000  गांठों  का  निर्यात
 किया  ।  परिसंघ  द्वारा  1985-86  6-87  तथा  करोड़ ₹०  8  में  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  ।

 और  का  निर्यात
 परम्परागत  रूप  से  दक्षिण  पोलैंड

 आदि  को  होता  रहा  है  |  वर्ष  तथा  में  बेल्जियम  आदि  में  नए  बाजार
 बनाए  गए  ।

 बाल  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम

 श्री  टी०  बो०  चन्द्रशखरप्पा  :
 शो  एस०  एसम०  गुरड्ी  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कस्माण  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 $8
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 क्या  तीन  दक्षिणी  राज्यों  तथा  कर्नाटक  और  केरल  के  कितने  प्रतिशत  बच्चों

 को  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  से  लाभ  पहुंचाने  की  आशा

 अभी  तक  इस  योजना  से  कुल  कितने  प्रतिशत  बच्चे  लाभान्बित  हुए  और

 नमन पल  अनिानािि  अिनगिननयननओी+-++  +----

 वर्ष  1989  में  कितने  बच्चों  को  इस  कार्यक्रम  से  लाभान्वित  किया  जायेगा  ?

 और  परिंधार  कल्याण  संत्ालथ  में  रश्य  संत्रो  रोग
 प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  कर्वाटक  और  केरल  सहित  देश  के  चुनिदा  जिलों'में  कम-से

 कम  835  प्रतिशत  शिशुओं  को  टीका  लगाकर  निश्चीरित  छह  रोगों  से  बचाव  करना  इस-कार्वक्रम  के

 अस्तर्गत  अब  तक  खधिलनाडु  के  13  जिलों  कनांटक  के  16  जिलों  को  और  केरल  के  14  जिशों

 को  लाभान्वित  किया  गया  है  ।  देश  के  शेष  सभी  जिलों  को  1989-90  के  दोराम  कबर  करने  का  प्रस्ताव

 सम्बन्धित  राज्यों  ते  बताया  है  कि  व्य  1937-33  के  दौधन  प्रत्येक  एल्टीजन के  अन्तर्गत

 का  निम्तसिित  प्रजिशत  शिपुओं  क्यो  वामाजजत  किया  गया  था

 तम्रिलनाडु  कर्नाटक  केरल

 टी०्टी०  गर्भवती

 महिलाएं  77.01  16.93  91.69

 डी०  पी०  ठी०  94.08  76.72  90.91

 पोलियो  93.49  72.13  98.8

 बी०  त्री०  जी०  70.84  83.96  87.38

 ससरा  99.12  54.59  51.38

 डी०  दी ०  76.61  66.65  51.61

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  सारे  देश  में  कम  से  कभ  85  प्रतिशत  शिशुओं  और  100
 प्रतिशत  गर्भवती  महिलाओं  को  लगयने  कय  प्रस्ताव

 प्रतिबन्धित  औषधों  को  सूची

 32.  डा०  जो०  विजय  रामा  राव  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  अनेक  राज्यों  ने  विभिन्‍न  अप्रभावी  अथवा  हानिकारक  औषधों  पर  प्रतिबन्ध
 लगाया  है  और  यद्वि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  देश  में  प्रतिबन्धित  औषधों  की  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकार  की  सूची  तैयार  की  गई  है
 और  यदि  तो  क्या  यह  सूची  अस्पतालों  और  अन्य  सम्बन्धित  संस्थानों  के  मार्गं-निर्देश  हेतु  सरलता
 से  उपलब्ध
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 >

 यदि
 गे

 क्या  सरकार  का  विचार  सयकत  राष्ट्र  स्मकित  सूची  की  तरह्‌  की  एक  सूची

 प्रकाशित  करने  का  है  और  यदि  तो  यह  सूची  कब  तक  प्रकाशित  कर  दी  और

 क्या  देश  में  किसी  स्वैच्छिक  स्वास्थ्य  दल  ने  सरकारी  वित्तीय  सहायता  या  इसके  बिना

 ऐसी  कोई  सूची  तैयार  की  है

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सरोज  :  और

 औषध  ओर  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  अन्तग्गंत  चिकित्सीय  रूप  से  हानिकारक

 अथवा  ओषधों  पर  रोग  लगाने  की  शक्ति  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  है  ।  ओषध  ते  क्रनीकी
 परामर्शी  बोर्ड  की  सिफारिशों  पर  आधारित  और  इस  शक्ति  का  प्रयोग  करते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  ने

 विभिन्न  अधिसूचनाओं  के  माध्यम  से  अब  तक  27  श्रेणियों  के  औषध्र  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 के  निर्माण  पर  रोक  लगा  दी  और  राज्य  लाइसेंसिंग  प्राधिकारियों  को  सूचित  किया  है  कि  बे
 यह  सुनिश्चित  करें  कि  इन  औषध-योगों  को  बाजार  से  हटा  लिया  जाए  ।

 ओऔषध  और  प्रशाधन  सामग्री  अधिनियम  के  अन्तगंत  राज्यों  के  पास  ऐसी  शक्ति  नहीं  है  ।  वेसे

 यदि  किसी  औषध  के  विशेष  बच  को  घटिया  पाया  जाता  है  तो  राज्य  सरकारों  को  प्राधिकृत  किया  गया  है
 कि  वे  बाजार  में  उक्त  बँच  को  हटाने  समेत  औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कार्यवाही
 करें  ।

 देश  में  रोक  लगाई  मई  औषधों  के  बारे  में  आम  जनता  और  अस्पतालों  समेत  व्यावसायिक  निकायों

 की  सूचना  के  लिए  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  में  अधिसूचित  कर  दिया  जाता  है  ।

 रोक  लगाई  गई  औषधों  की  अधिसूचित  सूची  संयुक्त  राष्ट्र  की  समेकित  सूची  से  बहुत
 मिलती  जुलती  है  जिसमें  संसार  के  विभिन्‍न  देशों  में  रोक  लगाई  ओषधों  की  सूचना  दी  गई  है  ।  सरकार

 सूची  के  संकलन  के  लिए  देश  में  रोक  लः्  ॥_ई  गई  औषधों  की  सूचना  देती  है  ।

 सरकार  को  स्वयं  सेवी  स्वास्थ्य  रंगठनों  द्वारा  संकलित  की  गई  ऐसी  किसी  सूची  की  जानकारी

 नहीं  है  ।  जिसमें  सरकार  द्वारा  रोक  लगाए  गए  औषध  योगों  की  सभी  27  श्रेणियां  शामिल  हों  ।

 विवरण

 आषध  और  प्रसाधन  सामप्री  1940  को  धारा  26  के  अन्तगंत
 प्रतिबन्धित  ओऔषधों/फाम्मूलेशन

 एमिडोपाइरिन  ।

 प्रदाहक-रोधी  अभिकारकों  और  प्रशांतकों  के  साथ  विटामिन  के  निर्धारित  खुराक  वाले
 सम्मिश्रण  ।

 3.  दर्द-रोधी  और  ज्वर-रोधकों  में  एट्रोपाइन  के  निर्धारित  खुराक  वाला  सम्मिश्रण  ।

 4..  टॉनिकों  में  स्ट्रिकाइन  और  कंफीन  की  निर्धारित  खुराक  वाला  सम्मिश्रण  ।

 5.  टेस्टोस्ट्रोन  और  विटामिनों  के  साथ  योहिम्बाइन  और  स्ट्रिकाइन  के  निर्धारित  खुराक  वाले
 सम्मिश्रण  ।
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 न  ना  चला

 6.  आएेसेनिक  औए  योहिम्बाइत  के  साथ  लौह  के  निर्धारित  खुराक  दाल

 न्‍  सम्मिश्रण  ।

 अन्य  औषधों  के  साथ  सोडियम  ब्रोमाइड/क्लोरल  हाइड्रेंट  के  निर्धारित  खुराक  वाले
 सम्मिश्रण  ।

 हि

 8.  फोनेसेटिन  ।

 9.  अतिसार-रोघी  औषधों  के  साथ  हिस्टेमिनिक्स  के  निर्धारित  खराक  वाले  सम्मिश्रण  ।

 10.  सल्फोनेमाइडज  से  युक्त  पेंसिलीन  के  निर्धारित  खुराक  वाले  सम्मिश्रण  ।

 फ्

 11.  दर्द-रोधकों  के  साथ  विटामिनों  के  निर्धारित  खुराक  वाला  सम्मिश्रण  ।

 12.  विटामिन  सी  के  साथ  टेट्रासाइक्लिन  के  निर्धारित  खुराक  वाले  सम्मिश्रण  ।

 13.  उन  सम्पादकों  को  छोड़कर  जिनका  अतिसार  और  पेचिश  के  उपचार  के  लिए  उपयोग
 किया  जाता  है  और  जिसका  केवल  बाह्य  रूप  से  लगाने  के  लिए

 इस्तेमाल  किया  जाता
 »  हाइड्राक्सीक्यूनोलाइन  समूह  की  औषधि  के  निर्धारित  खुराक  वाला  सम्मिश्रण  ;

 14.  आन्तरिक  इस्तेमाल  के  लिए  किसी  अन्य  औषध  के  साथ  कार्टिकॉस्ट्रायडस  के  निर्धारित

 खुराक  वाले  सम्मिश्रण  ।

 15.  आन्तरिक  इस्तेमाल  के  लिए  किसी  अन्य  ओऔषध  के  साथ  क्लोरेम्फेनिकोल  के  निर्धारित
 खराक  वाले  सम्मिश्रण  ।

 16.  अर्गाट  का  निर्धारित  खुराक  वाला  सम्मिश्रण  ।

 17.  पायरीडाक्सीन  हाइडोक्लोराइड  बी  6)  के  साथ  आइसोनियाजाइड  के
 श्रण  को  छोड़कर  क्षय  रोग-रोधी  औषधों  के  साथ  बिटामिनों  के  निर्धारित  खुराक  वाले
 सम्मिश्रण  ।

 18.  पेनिसिलिन  त्वचा/नेत्र  मरहम  ।

 19.  टेट्रासाइक्लिन  लिविक्ड  ओरल  प्रिपरेशन  !

 20.  नियालेमाइड
 21.  प्रैक्टोलॉल  ।

 22.  मेथापिरिलीन  तथा  इसके  लवण  ।

 23.  मेथाक्यूलोन  |

 24.  आक्सीटेट्रासाइक्लिन  लिविक्ड  ओरल  सम्पाक  ।

 25.  डेमोक्लोसाइक्लीन  लिविक्ड  ओरल  सम्पाक  ।

 26.  अन्य  ओषधों  के  साथ  एनेबालिक  स्टेरॉयडस  का  सम्मिश्रण  ।

 27.  ओइस्ट्रोजन  और  प्रोजेस्टिन  जाने  वाली  गर्भ  निरोधक  गोलियो  को  के

 61



 लिखित  उत्तर  22  1989

 _  __  इ॒इ:पप।7

 निधोरित  खुराक  वाला  सीष्णभषण  जजसमें  एक  गोली
 में

 एस्ट्रोजन  की  मात्रा  50  मि०  ग्रा०

 से  अधिक  एस्ट्रेडियोल  के  तथा  एक  गोली  में  प्रोजेस्टीन  की  मात्रा

 3  मि०  ग्रा०  से  अधिक  ऐसिटेट  के  हो  ।

 परियोजनाओं  हेतु  पर्यावरणीय  मंजूरो

 33.  श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आठवीं  योजना  में  शामिल  की  जाने  वाली  कई  प्रस्तावित  विद्युत  परियोजनाएं  पर्यावरण

 और  वन  मंत्रालय  की  मंजूरी  हेतु  लम्बित  पड़ी  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 इन  परियोजनाओं  को  मंजूरी  कब  तक  दी  और

 क्‍या  विद्ुत  उत्पादन  बढ़ाने  की  आवश्यकता  और  पर्यावरणीय  संतुलन  बनाए  रखने  के  बीच

 संतुलन  बनाने  हेतु  जिसके  विभिनन  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  परियोजनाएं  चलाने  के  कारण  असंतुलन  होने  की  संभावना
 कोई  मार्गनिर्देश  तैयार  किए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  चन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  और  सिर्फ  आठवीं  योजना
 अवधि  से  सम्बन्धित  सत्रह  ताप  विद्युत  परियोजनाएं  और  सात  जल  विद्युत  परियोजनाएं  31
 1988  तक  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  हैं  ।  ये  परियोजनाएं  परियोजना  भ्राधिकारियों  द्वारा  अपेक्षित  सूचना
 प्रस्तुत  न  करने  के  कारण  लम्बित  हैं  ।  इन  परियोजनाओं  का  एक  विवरण  संत्रग्न  है  ।

 परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  पूर्ण  सूचना  प्रस्तुत  करने  की  तारीख  से  तीन  माह  के  भीतर
 परियोजनाओं  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 इस  प्रकार  के  एकरूप  मार्यदर्शी  सिद्धांत  विद्यमान  नहीं  परन्तु  प्रदूषण  नियन्त्रण  और
 पर्यावरण  की  सुरक्षा  के  लिए  पर्याप्त  सुरक्षा  उपायों  के  साथ  दीर्धकालीन  विद्युत  उत्पादन  के  उद्देश्य  का
 ध्यान  रखा  जाना  परियोजनाओं  का  अनुमोदन  करते  समय  इस  उद्देश्य  को  मद्देनजर  रखकर
 पर्यावरण  और  पारिस्थितिकी  पर  पड़ने  वाले  प्रतिकूल  प्रभावों  को  कम  करने  के  लिए  आवश्यक  नियंत्रण
 उपायों  और  सुरक्षा  उपायों  की  शर्त  लगाई  जाती  है  ।

 विषरण

 ताप  विद्युत  परियोजनाएं  :

 1.  पानीपत  ताप  विद्युत  (1  X  210  हरियाणा  ।

 2.  नेवेली  लिग्नाइट  कार्पोरेशन  की  राजस्थान  लिग्नाइट  ताप  विद्युत  परियोजना  (2 X  210
 राजस्थान  ।

 3  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  रिहन्द  ताप  विद्युत  स्टेशन  (2  X  500
 उत्तर  प्रदेश  ।
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 7  4.  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  नियम  का  क्षदरी  गैस  टरबाइन  ताप  बिद्युत  स्टेशन  (49  100)
 9८  100  उत्तर  प्रदेश  ।

 5.  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  चन्द्रपुर  ताप  विद्युत  स्टेशन  (29<  500  महाराष्ट्र  ।

 6.  चन्द्रपुर  ताप  विद्युत  स्टेशन  (2  X  50५  महाराष्ट्र  ।

 7.  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  विध्याचल  ताप  विद्युत  (2  »(  500

 8

 9

 -  वीरसिंहपुर  ताप  विद्युत  (2  ><  210  मेगावाट  ),  मध्य  प्रदेश  ।

 .  मंगलौर  ताप  विद्यत  स्टेशन  (2  9८  210  कर्नाटक

 10.  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  कायाकुलम  ताप  विद्युत  परियोजना  (2  ><  210
 केरल  ।

 11.  कोचीन  गैर  टरबाइन  ताप  विद्युत  स्टेशन  (29८  30--  x  30  ।

 12.  नेवेली  लिग्नाइट  कार्पोरेशन  का  नेवेली  ताप  विद्युत  (2X  210+1X
 तमिलनाडु  ।

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  कहलगांव  ताप  विद्युत  स्टेशन  (4 X 210  बिहार  ।

 “14.  दामोदर  बेली  कार्पोरेशन  का  मंथन  ताप  विद्युत  स्टेशन  (4X  210  बिहार  ।

 15.  बक्रेश्वर  ताप  विद्युत  स्टेशन  (3  9८  210  पश्चिम  बंगाल  ।

 16.  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  फरक्का  ताप  विद्युत  स्टेशन  (1  X  500  प०

 17.  आमशुसी  त्मप्र  चिल्युत  स्टेशत  (8  X  30-+4  »८  30  असम  ।

 जल  विश्वुत  परियोजनाएं  :

 1.  विष्णु  प्रयाग  जल  विद्युत  उत्तर  प्रदेश  ।

 2.  कोल  बांध  जल  विद्युत  हिमाचल  प्रदेश  ।

 3.  सावल  कोट  जल  विद्युत  जम्मू  और  कश्मीर  ।

 4.  बगलीहर  जल  विद्युत  जम्मू  और  कश्मीर  ।

 5.  शिव  समुद्रम  जल  विद्युत  कर्नाटक  ।

 6.  चालाकुडी  जल  विद्युत  केरल  ।

 7  -  अन्नाकयाम  जल  विद्युत  केरल  ।

 स्थापित  करने  के  लिए  पारिश्थितिकोय  दुष्टि  से  अनुपयुकत  क्षेत्र '

 34.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  प्र्यावरक्ष  ओर  बत़  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  दून  घाटी  और  महाराष्ट्र  के  रायगढ़  जिले  में

 कचरा
 क्षेत्र  को  पारिस्थितिकीय  दृष्टि  स ेकतिपय  किस्म  के  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  अनुपयुक्त  घोषित
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 यदि  तो  ऐसे  उद्योगों  का  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 कया  इस  प्रतिबन्ध  से  इन  क्षेत्रों  मे  प्ंटन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 दून  घाटी  की  कमजोर  पारि-प्रणाली  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कि  विकासात्मक  गतिविधियां  पर्यावरणीय  संरक्षण  सिद्धांतों  के  अनुरूप  इस  क्षेत्र  में
 फैलाने  वाले  उद्योगों  की  स्थापना  करने  पर  पाबन्दी  लगा  दी  गई  उद्योगों  को  तीन  वर्गों  में  बांटा
 गया  है  जैसे  :--

 (1)  वे  उद्योग  जो  अत्यधिक  प्रदूषण  फैलाते  हैं  तथा  जिन्हें  अनुमति  नहीं  दी  जा

 (2)  वे  उद्योग  जिन्हें  आवश्यक  पर्यावरणीय  सुरक्षापायों  के साथ  अनुमति  दी  जा  सकती
 और my

 (3)  वे  उद्योग  जो  गंर-प्रदूषक  स्वरूप  के  हैं  और  जिन्हें  पर्यावरण  और  वन  मं  श्रालय  को  भेजे
 बिना  ही  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  देने  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 मुरूद-जंजीरा  क्षेत्र  में  पारिस्थितिकीय  रूप  से  महत्वपूर्ण  तटीय  भागों  को  पर्यावरणीय  खराबियों
 से  बचाने  के  लिए  रेवडण्डा  क्रीक  से  देवगढ़  तक  और  राजपुरी  क्रीक  से महसाल  तक  के  1  किलोमीटर
 उच्च्च  ज्वारीय  संकेत  टाइट  के  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  स्थापना  पर  पाबन्दी  लगी  दी  यह
 प्रतिबन्ध  उन  उद्योगों  के  नहीं  है

 जो
 पर्यटल  की  उन्नति  और  विकास  से  सम्बन्धित  हैं  और  जिन्हें

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पर्यावरणीय  पहलुओं  की  जांच  करते  के  पश्चात्‌  अनुमति  दी  जातो

 नहीं  ।

 डाक्टरों  की  सेवानिवरत्ति  की  आय  में  वद्ध

 35.  श्रो  बी०  कृष्ण  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याप्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें
 किः

 क्‍या  सरकार  डाक्टरों  की  सेवानिवृत्ति  की  आयु  58  से  बढ़ाकर  60  वर्ष  करने  पर  सहमत

 हो  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  और

 (eq)  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  है

 .

 37.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  वर्ष  1976  की  योजना के  अन्तर्गत  120

 लघु  उद्योगों  12  वर्ष  तक  उनकी  जमाराशि  अपने  पास  रखने  के  बावजूद  भूमि  का  आवंटन  करने
 से  इंकार  कर  दिया  है  जिसके  अनुसार  उन्हें  गैर-औद्योगिक  क्षेत्रों  में

 स्थानान्तरित  किया  जाना

 यदि  तो  इसक्रे  क्या  कारण  हैं  और  इन  120  उद्योगों  को  कब  तक  भरस्ति  आवंदित  की

 लाये

 और  .

 क्‍्यी  मल्टी  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रीज  एसोसिएशन  ने  सरकार  से  इन  उद्योगों  को  भूमि

 ।
 आवंटित  करने  का  अनुरोध  किया  है  भोर  यदि  तो  भूमि  आवन्टन  में  देरी  होसे  क्रे  क्या  कारण  हैं  ?

 ।  शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  15,000  अम्बेदन-पन्तों  में  प्रश्यमिक  स्ंवीक्षा  में  299  आवेदन-पत्र

 उपयकत  पाए  गए  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अधिकारियों  कि  एक  समिति  द्वारा  विस्तृत

 पड़ताल  करने  पर  वह  इस  परिणाम  पर  पहुंची  की  कुल  299  भें  से  110  आवेदन  प्रचालन  और

 वास्तविक  निष्पादन  के  मानदण्डों  के  आधार  पर  भ्रूमि  के  आव्रन्टन  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  थे  ।  इन
 अस्वीकृत  मामलों  में  किसी  भूमि  का  आवन्टव  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मल्टो  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  एसोसिएशन  के  अनुरोध  पर
 भी  विचार  किया  गया  था  परन्तु  समिति  के  निष्कर्षों  को  ध्यान  में  रखते  भूमि  के  आवन्टन  के  लिए
 उनके  अनुरोध  को  मानना  व्यवहायं  नहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  में  विद्युत  करघा  ओर  हथकरघा  उद्योग  को

 हो  रही  आधिक  कठिनाइयां

 ]

 38.  श्री  उत्तम  राड़ौड़  :  क्‍या  वस्त्र  मंज्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धागे  के  मूल्यों  में  अप्रत्याशित  वृद्धि  क ेकारण  तथा  साथ  ही  नई  वस्त्र  नीति  के कारण

 महाराष्ट्र  में  विद्यतु  करघा  और  हथकरघा  उद्योग  को  आथिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़

 रहा

 क्‍या  नई  वस्त्र  नीति  के  अन्तगंत  विद्युत  करघा  उद्योग  को  बड़ी  मिलों  के
 बराबर  माना  गया  है  तथा  उत्पाद  शुल्क  और  अन्य  तत्सम्बन्धी  आथिक  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  उसे
 अलाभकारी  स्थिति  में  रखा  गया  और

 क्‍या  विद्युत  करघा  उद्योग  की  समस्याओं  और  उसे  हो  रही  कठिनाइयों  की  जांच  की  गई
 और  यदि  तो  उनके  हित  की  रक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  रक्षेक  :  महाराष्ट्र  में  हयकरघा  तथा
 चालित  करघा  क्षेत्रों  सहित  कुल  मिजञाकर  क्स्ध  क्षेत्र  सूती  ध्वागे  की  कीमत  में  वृद्धि  को  सम्रख्या का
 सामना  कर  रहा  नई  वस्त्र  नीति  का  विद्युत  कालित  करघा  तथा  हृथकरआ  क्षत्रों पार  अतिकूल
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 जानी  तीन

 प्रभाव  नहीं  पड़ा  क्योंकि  नीति  कार्यान्वित  करने  के  बाद  कुल  कपड़ा  विनिर्माण  में  इन  क्षेत्रों
 के

 भाग

 में  निरन्तर  वृद्धि  होती  रही

 1985  की  वस्त्र  नीति  में  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  में  स्थित  विद्युतवालित  करघों  को

 तथा  संगठित  मिल  क्षंत्र  में  स्थिति  विद्युतचालित  करघों  को  बराबर  माना  गया  है  ताकि  उन्हें  उनकी
 क्षमताओं  और  कमजोरियों  के  आधार  पर  मुकाबला  करने  की  अनुमति  दी  जा  सके  ।  इन  दोनों

 क्षेत्रों  के बीच  राजकोषीय  ढ़ांचे  को  तटरथ  बना  दिया  गया

 rnp

 विगत  वर्षों  के  दौरान  कुल  कपड़ा  उत्पादन  में  विद्युतचालित  क्षेत्र  के  भाग  में  निरन्तर

 वृद्धि  होती  रही  है  ।  सरकार  को  इस  क्षेत्र  के  सामने  आने  वाली  निश्चित  समस्याओं  की  पूरी
 तरह  जानफारी  है  और  जब  कमी  जरूरी  होता  है  तब  समुचित  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 अमेरिका  द्वारा  वस्त्रों  तथा  जूतों  के  आयात  पर  लगाया  गया  प्रतिबन्ध

 39.  डा०  गौरी  शंकर  शाजहंस  :  क्‍या  बस्श्न  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  अमरीका  को  सिले  सिलाए  बस्त्रों  ओर

 ज्तों  के  आयात  पर  नये  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  कानून  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  केन्द्र  सरकार  ने  क्या  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रफीक  :  परिधानों  ओर  जूतों  के
 आयास  पर  नये  प्रतिबंध  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  के  संयुक्त  राज्य  अमरीका  सरकार  के  किसी
 विशिष्ट  प्रस्ताव  कौ  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जिहार  राज्य  हयकरधा  बनकर  सहकारो  समिति  सें  तबाकथित  क॒प्र  वन्‍्श

 40.  श्री  सलाउड्टीन  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  बिहार  राज्य  हथकरघा  बुनकर  सहफारी  समिति  तथा  क्षेत्रीय
 हथकरघा  बुनकर  सहकारी  संघ  लिमिटेड  बिहार  के  कार्पकरण  में  कुप्रबन्ध  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त

 हुई
 है [

 इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  मामले  की  जांच  के  लिए  किसी  समिति  के  गठन  का  विचार  है  ?

 .  चस्त्र  संत्राज्य  सें  राज्य  मंत्री  रफीक  :  से  वर्ष  1986  तथा  1987  के
 दौरान  केन्द्र  सरकार  को  कुछ  शिकायतें  मिली  जिनमें  बिहार  में  क्रियान्वयन  एजेंसियों  द्वारा  जनता  कपड़े
 के  उत्पादन  में  हुई  अनियमितताओं  के  बारे  में  आरोप  लगाए  गए  थे  ।  शिकायतें  यान॑  की  जाली  खरीदारियों

 तथा  झूठे  आधिक  सहायता  सम्बन्धी  दावे  प्रस्तुत  करने  से  सम्बन्धित  चूंकि  जनता  कपड़ा  योजना  के
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 क्रियान्वयन  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  इसलिए  प्राप्त  शिकायतें  बिहार  सरकार  को  मामले  की
 प्रक  जांच  करने  के  लिए  भेज  दी  केन्द्र  सरकार  के  प्रतिनिधि  भी  राज्य  र  प्रकार  के

 प्राधिकारियों  के  साथ  मामले  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  भेजे  बाद  कुछ  क्रियास्वयन
 !  एजेंसियों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  ने  सूचना  दी  है  कि  कोई  अनियमितता  नहीं  पायीं  गयी  ।  कुछ  अन्य
 एजेंसियों  के  मामले  में  राज्य  सरकार  द्वारा  सतकंता  जांच  करायीं  गयी  केन्द्र  सरकार  ने  जनता  उपदान  के

 ॥  लिए  बिहार  सरकार  द्वारा  दावों  को  प्रस्तुत  करने  की  प्रक्तिया  युक्तिपूर्ण  बना  दी  है  ।  कुछ  ऐसी  क्रियान्वयन
 एजेंसियों  के  सम्बन्ध  में  जिनके  खिलाफ  जांच  करायी  जा  रही  उपदान  दावों  को  रोक  रखा  गया  है  !

 सरकार  द्वारा  पहले  ही  प्रारम्भ  की  गई  कारंवाई  को  देखते  केन्द्र  सरकार  मामले  की
 /  जांच  के  लिए  कोई  समिति  गठित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 परतो  भूमि  घिकास  बोर्ड  के  सदस्यों  द्वारा  व्यागपत्र

 41.  श्री  एच०  एम०  पटेल  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  के  कुछ  सदस्यों  ने  त्यागपत्र  दिये

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  वृक्षारोपण  कार्य  की  गति  को  बनाए  नह्ठीं  रखा  गया  है  और  ब्रक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किए  गए
 और

 यदि  तो  परती  भूमि  के  विकास  के  लिए  क्‍या  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 ..  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  ओर  1985  में

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  के  समय  से  बब  तक  केवल  एक  सदस्य  ने  स्वास्थ्य  खराब

 रहने  के  कारण  बोर्ड  की  सदस्यता  से  त्यागपत्र  दिया  है  ।

 और  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वनीक  रण  की  प्रगति  निम्न  प्रकार  है  :---

 हैक्टयरों

 वर्ष  लक्ष्य  उपलब्धियां

 1985-86  5-86  1.45  1.51

 1986-87  1.71  1.76

 1987-88  1.79  1.77

 1988-89 9  2.00  1.90  88

 वर्ष  1988-89  में  उपलब्धियां  लक्ष्यों  से  भी  अधिक  होने  की  संभावमा  है  ।
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 असम में  चीनी  लिलें  लोसने का  प्रस्ताव

 42.  श्री  भद्व  श्वर  तांती  :  क्या  खाद्य और  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 असम  में  सहकारी  क्षेत्र  में  कितनी  चीनी  मिलें

 ह  क्‍या  असम  में  ऐसी  कुछ  और  चीमी  मिलें  खोलने  के  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  यदि  तो
 इंस  बारे  में  क्या  कोयेवाही  की  गई  और

 असम  में  कितनी  सहकारी  चीनी  मिलें  घाटे  में  चल  रही  हैं  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  डो०  एल०  :  असम  में  सहकारी
 क्षेत्र  में  दो  चीनी  मिलें  हैं  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  बोजना  के  दौंराम  चौनीं  उछोग  में  लाइसेंस  प्रदान  करने  के  लिए  नीति
 सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  की  घोषणा  करने  के  असम  राज्य  से  नई  चीनी  मिल  स्थापित  करने  के

 लिए  कोई  आवेदर्न-पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 ब्ध  जे  #<  न्यू  +  ~,

 मिले
 ५

 बार-बार  अनुस्मारक  भेजने  के  बावजूद  भी  असंम  में  स्थित  सहकारी  चोनौ  मिलें  वाषिक

 बित्तीय  विवरण  नहीं  भेज  रही  हैं  ।  सहकारी  चीनी  जिनकी  प्रत्येक  की  क्षमता  1250
 टी०  सी०  डी०  ने  तीन  चीनी  मौसमों  के  दौरान  चीनी  की  निम्नलिखित  मात्रा  का  उत्पादन
 किया  है  :--

 टन

 क्ष  बरुआवामुनगांव  तवगांग

 1986-87  4781  194

 1987-88  6756  3443

 1988-89  2527  641

 (31-1-89

 बि  टेक्सटाइल  इंजोनियरों  का  राष्ट्रीय  सम्मेलन

 43.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अनेक  पुरानी  वस्त्र  मिलों  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  और  अनेक  मिलें  बन्द

 होने  वाली

 यदि  तो  इस  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए जा  रहे  जल

 क्या  हाल  ही  में  नई  दिल्ली  में  चौथा  टेक्सटाइल  इंजीनियरों  का  चौथा  राष्ट्रीय  सम्मेलन
 आयोजित  किया  गया  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  दिनांक  31-1-1989  की  स्थिति

 अनुसार  देश  में  140  सूती/मानव  निर्मित  फाइबर  बस्त्र  मिलें  बन्द  पड़ी  हुई  थीं  ।

 सरकार  ने  संगठित  बस्त्र  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  पिछले  बजट  में
 दी  गई  रियायतों  के  अतिरिक्त  इनमें  शामिल  हैं  :--

 “
 रुग्ण  लेकिन  संभाव्य  रूप  से  अर्थक्षम  वस्त्र  मिलों  के  लिए  पुनर्स्थापना  पैकेज  बनाने  तथा
 उनका  प्रबंध  करने  के  लिए  नोडीय  अभिकरण  स्थापित  करना  .।

 (2)  वस्त्र  आधुनिकोकरण  सिधि  जिसके  अन्तंगंत  तक  मामलों  में  665
 करोड़  रु०  की  सहायता  मन्जूर  की  गई  ।

 (3)  वस्त्र  सिलों  सहित  रुण  एककों  के  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए  औद्योगिक  और
 वित्तीय  पुनरनिर्माण  बोर्ड  की  स्थापना  की  गई

 और  चतुर्थ  वस्त्र  अभियंता  सम्मेलन  27-28  लिए  को  भारतीय

 प्रौद्योगिकी  नई  दिल्‍ली  में  हुआ  ।  इस  रुम्मेलन  का  मुख्य  मुद्दा  वस्त्र  मशीनरी की  प्रवृत्तियां
 भारत  और  विदेशों  के  लगभग  ने  सम्मेलन  में  लेख  प्रस्तुत  किए  ।

 में  नदियों  को  सफाई

 45.  श्रो०  पी०  क्रियन  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  प्रदूषण  से  प्रभावित  नदियों  के  नाम  क्या

 इन  नदियों  को  प्रदूषण  मुक्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  राज्यों  में  नदियों  की  सफाई  की  कोई  केन्द्रीय  सकी  म/योजना  और

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रों  जियाउरंहमान  :  केरल  में

 कल्लड़ा  और  कारामना  आदि  नदियों  के  कुछ  भागों  के  प्रदूषण  से  प्रभावित

 होने  का  पता  लगाया  गया

 उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :---

 नदी  जल  ग्रुणकत्ता  के  लिए  मानक  निर्धारित  किए  गए

 (2)  उद्योगों  को  अपने  बहिल्लावों  को  निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  शोधित  करने  के  निर्देश  दिए
 गए  हैं  और  केरल  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा  उनकी  अनुपालन  की  स्थिति  की
 नियमित  जांच  की  जाती  है|

 (3)  राष्ट्रीय  जल  गुणवत्ता  निगरानी  नेटवर्क  के  अधीन  स्थापित  अनुपालन  निगरानी  केन्द्रों  क ेजरिए
 इन  नदियों  की  जल  ग्रुणवत्ता  की  नियमित  निगरानी  की  जाती  है  ।
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 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बड़ी  दुर्घटना  नियंत्रण  व्यवस्था के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  भम  संगठन  को  सहायता

 46.  श्री  तुलसीराम
 श्रो  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :

 क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  परियोजनाओं  में  बड़ी  दुर्घटनाओं  नियंत्रण  व्यवस्था  स्थापित  करने

 हेतु  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  से  सहायता  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  व्यवस्था  को  किन-किन  राज्यों  में  स्थापित  किया

 किन-किन  राज्यों  में  पहले  से  ही  यह  व्यवस्था  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रही  है  और

 इस  व्यवस्था  में  शामिल  फैक्टरियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 राज्यों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  सहायता  इसे  इस  व्यवस्था  के  अन्तगंत  स्थापित  की

 जाने  वाली  फँक्टरियों  का  ब्यौरा  कया  और

 इससे  दुर्घटनाओं  के  बचाव  में  कितनी  सहायता  मिलेगी  ?

 श्रम  मंत्री  बिन्देश्वरी  :  से  (=)  तथा  भारत  में  प्रमुख  दुर्घटना  जोखिम
 नियन्त्रण  प्रणाली  पर  प्रारम्भिक  कार्यਂ  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  से  सहायता  प्राप्त  परियोजना  इस
 समय  कार्य  कर  रही  है  ।  इस  परियोजना  के  सीमा  क्षेत्र  में  नो

 मध्य  पश्चिमी  उत्तर  गोवा  तथा  दिल्ली  आते  हैं  ।  श्रम  मंत्रालय  के

 अनुरोध  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  तीन  राज्यों--आन्ध्र  तथा  बिहार  को  सीमाक्षंत्र  में
 लाने  पर  सहमत  हो  गया  है  |  इस  परियोजना  का  मुख्य  उहूं  श्य  व्याजसायिक  दुघंटनाओं  की  रोकथाम  के
 लिए  राष्ट्रीय  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाना  है  ताकि  जोखिमपुर्ण  पदार्थों  तथा  संक्रियाओं  को  उत्पन्न  करने
 वाली  औद्योगिक  क्रियाकलापों  का  पता  विश्लेषण  और  नियन्त्रण  किया  जा  सके  जिनसे  प्रमुख
 दुर्घटनाएं  होने  की  सम्भावना  हो  ।

 सभी  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  प्रमुख  दुघंटना  जोखिमों  को  उत्पन्च  करने  वाले

 प्रमुख  दुर्घटना  जोथिम  प्रतिष्ठानों  तथा  पदार्थों  की  सूची  तैयार  करने  के  लिए  कहा  गया  है  जो  कि  वर्ष
 1985  में  भारत  के  दोरे  पर  आए  विशेषज्ञ  की  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  रिपोर्ट  में  दिए  गए  प्रमुख

 दुर्घटना  जोथिमों  के  मानदण्ड  पर  आधारित  है  ।  भाग  लेने  वाले  राज्यों  में  259  प्रमुख  दुघटना  जोखिम
 कारखानों  तथा  भाग  न  लेने  वाले  राज्यों  में  48  प्रमुख  दु्धंटंना  जोखिम  कारखानों  का  1988
 तक  पता  लगाया  गया  इन  प्रतिष्ठानों  से जोबिमों  का  पता  लगाने  और  उनका  विश्लेषण  करने  तथा

 उन्हें  न्यूनतम  बनाने  के  लिए  उपाय  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  और  कायेंस्थल  तथा  कार्यंस्थल से
 बाहर  आपातकालीन  योजनाओं  को  तयार  करने  को  अपेक्षा  की  जाती  है  ।  कार्यान्वयन
 इन  प्रतिष्ठानों  पर  विशेष  ध्यान  देने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।
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 47.  भरी  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  शहरों  क ेसमेकित  विकास  सम्बन्धी  योजना  के  अन्तगंट  उड़ीसा
 में  अब  तक  कितने  शहरों  का  विकास  किया  गया

 सरकार  का  विचार  वर्ष  1989-90  के  दौरान  उड़ीसा  में  विकास  के  लिए  कुछ  और  अधिक

 शहरों  को  चुनने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वलबीर  :  अब  तक  नो  शहरों  को

 लाभान्वित  किया  गया  है  ।

 और  हां  ।  1989-90  के  दोरान  दो  और  शहरों--कोरापुर  और  पारादीप  को

 शामिल  करने  का  निर्णय  लिया  गया  ।

 पंजाब  के  शहरों  में  यातायात  के  लिए  योजना

 48.  शी  कमल  चोधरी  :  क्‍्य  शहरी  घिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पंजाब  के  बड़े  शहरों  में  वाहनों  की  संख्या  में  भारी  वृद्धि  का सामना  करने
 के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  योजना  पर  कितनी  लागत  आने  का

 अनुमान  और

 इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कब  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 शहरो  विकास  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  केन्द्र  सरकार  ने  ऐसी  कोई
 योजना  नहीं  बनाई

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते

 न्यूनतम  मजदूरी

 49.  भी  कसला  प्रसाव  रावत  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  श्रम  संगठनों  ने  न्यूनतम  मजदूरी  के  रूप  में  प्रति  माह  1050  रुपए  की  मांग

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह  मांग  स्वीकार  कर  ली  और

 यदि  तो  उक्त  मजदूरी  का  भुगतान  किस  तारीख  से  किए  जाने  का  विचार  है  ?
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 श्रम  संत्री  बिन्देश्वरो  :  से  न्यूबकम  मजदूरी  अधिनियम  के  अधीन  समुचित
 सरकार  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  कई  श्रम  संगठनों  ने  1050/-  रुपए  प्रति  माह  की  न्यूनतम
 मजदूरी  की  मांग  की  है  और  यह  मामला  उनके  विचाराधीन  है  ।

 हथकरघा  बनकरों  का  विश्तोय  संकट

 50.  ओ  बो०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  क्या  अस्त्र  मंत्री  यह.बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  देश  के  कुछ  भागों  में  हथकरघा  बुनकरों  द्वारा  आत्महत्या  किए
 जाने  सम्बन्धी  घटनाओं  की  सूचना  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इन  हथकरघा  बुनकरों  द्वारा  आत्महत्या  किए  जाने  के  लिए  विवश  होने  के

 पीछे  क्‍या  कारण  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हथकरथा  बुनकरों  के  वित्तीय  संकट  को  हल  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय

 करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रक्ोफक  :  से  केन्द्रीय  सरकार  को  चिराला
 तथा  आंध्र  प्रदेश  के  कुछ  अन्य  भागों  में  कुछ  हथकरघा  बुनकरों  द्वारा  आत्महत्याओं  की  सूचना  मिली
 है  ।  ऐसी  रिपोर्ट  मिली  है  कि  लुंगियों  की  मांग  में  आई  भारी  कमी  के  कारण  चिराला  क्षेत्र  में  हथकरघा

 जुुनकरों  को  ज़ीविका  बम्रुरी  तरह  प्रभाब्रित  हुई  है  ।

 ५  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  एक  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  के  बाद  राज्य  सरकार  से  प्रभावित  श्ुनकरों  को

 सहाग्रठा  प्रदान  करने  के  लिए  विश्त्रित  प्रस्ताव  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया  था  ।  केन्द्र  सरकार  ने  आंध्र
 प्रदेश  के  प्रकाशम  और  गुंटूर  जिले  में  हथकरघा  बुनकरों  की  संकटग्रस्त  स्थिति  को  सुधारने  के  उपाय  के
 रूप  बेरोजगार  बुनकरों  को  लाभकारी  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  60.00  लाख  रुपए  की
 विशेष  पेशगी  के  रूप  में  पहले  ही  रिलीज  कर  दी  है  ।

 चिराला  के  बुनकरों  के  उत्पादों  के  लिए  निर्यात  क्षेत्र  उपलब्ध  कराने  की  सम्भावनाओं  का  पता
 लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  भारतीय  हस्तशिल्प  एवं  हथकरघा  विकास  निगम  का  एक  अधिकारी
 भी  प्रतिनियुक्त  किया  जिसने  चिराला  में  बुनकर  अभिकरणों  के  नमूनों  के  लिए  आदेज्न  दिए

 प्राधमिक  स्वास्थ्य  केश  और  उप-केन्त्र  खोलने  के  सम्बन्ध  में
 निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  न  कर  पाना

 51.  शओ  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कई  राज्य  सरकारें  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  उप-केन्द्र  खोलने  के  निर्घारित  लक्ष्य

 प्राप्त  करने  में  असफल  रही

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा  उप-कैन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  यज्यवार  क्‍या  लक्ष्य  प्राप्त

 किए  गए
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 सल्््पपएपएपणयणयए  -  ~  ्ग्ग्ग्गा

 लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  कौन-कौन  से  राज्य  असफल  रहे  तथा  इसके  क्या  कारण  और

 स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  यदि  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  है  तो  वे  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  जोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड़े  )  :  से

 E

 990  तक  जितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की आवश्यकता  है  और  1988  तक  जित्तने  केद्र
 गए  हैं  उनका  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।  उप-केन्द्रों  के  बारे  में  इसी  प्रकार  की

 संलग्न  में  दी  गई  है  ।  राज्यों  के लिए  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाते  हैं  वे  अधिकतर

 वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  प्राप्त  किए  जाते  हैं  ।  आशा  है  कि  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  उप-केन्द्र  खोलने
 के  लक्ष्य  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  प्राप्त  कर  लिए  जाएंगे  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केख्र  खोलने
 में

 हुई  प्रगति

 राज्य  1990  तक  जितने  केन्द्र  88  तक  प्रतिशत  उपलब्धि
 सं०  की  आवश्यकता  है  की  उपलब्धियां

 2  3.  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  1705  1283  75.25

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  25  21  84.00

 3.  असम  437  437  100.00

 4.  बिहार  2296  555  67.73

 5.  दमंण  और  द्वीव  22  19  86.36

 6.  गुजरात  1000  668  66.80

 7.  हरियाणा  375  304  81.07

 8.  हिमाचल  प्रदेश  200  160  80.00

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  323  259  80.19

 10,  कर्नाठक  1170  629  53.76

 11.  केरल  1032  595  57.66

 12.  मध्य  प्रदेश  1411  1034  73.28

 13.  महाराष्ट्र  1800  1539  85.50

 14.  मणिपुर  64  51  19.69
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 ।  2  3  4  5

 15.  मेघालय  54  56  103.70

 16.  मिजोरम  37  32  86.49

 17.  नागालेड  33  27  81.82

 18.  उड़ीसा  984  789  80.18

 19.  पंजाब  2036  1856  91.16

 20.  राजस्थान  1150  598  52.00

 21.  सिक्किम  20  20  100.00

 22.  तमिलनाडु  1463  838  56.13

 23.  त्रिपुरा  47  49  104.26

 24.  उत्तर  प्रदेश  3669:  2476  67.48

 25.  पश्चिम  बंगाल  1660  1411  85.00

 26.  पोडिचरी  20  18  90.00

 27.  अंडमान  और
 गिकोबार  द्वीप  11  13  118.18

 28.  चंडीगढ़  3
 अप्राप्त  अप्राप्स

 29.  झादरा  और
 सागर  हवेली  3  4  133.33

 30.  दिल्ली  8  8  100.00
 31.  लक्षद्वीप  7  7  100.00

 _  ७  |  [7756  |  725
 23095  16756  72.55

 उप-केख  खोलने  में  हुई  प्रगति

 क्रम
 1990

 तक
 8

 प्रकतिकूत
 सं०  उपकेन्द्रों  को  की  उपलब्धि  उपलब्धि

 आवश्यकता  है

 जया  »ः/ः/+आय/आयकक्‍कएफकऋ
 1.

 आन्प्र  प्रदेश  10129  7894  77.93
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  145  140  96.55
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 3.  असम  6132

 4.  बिहार  14799

 5.  दमण  और  द्वीन  159

 6.  गुजरात  6656

 7.  हरियाणा  2358

 8.  हिमाचल  प्रदेश  1512

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  1976

 10.  कर्नाठक  7050

 11.  केरल  5103

 12.  मध्य  प्रदेश  12000

 13.  महाराष्ट्र  ३0810

 14.  मणिपुर  364

 मेघालंय  447

 16.  मिजोस्म  220

 17.  नागालैंड  234

 18.  उड़ीसा  5927

 19.  पंजाब  2853

 20.  राजस्थान  8000
 21.  सिक्किम  132

 22.  तमिलनाडु  8860

 23.  त्रिपुरा  530

 24.  उत्तर  प्रदेश  23119

 25.  पश्चिम  बंगाल  10700

 26.  पांडिचेरी  73

 27.  अण्डमान और  निकोबार  द्वीप  73

 28.  चण्डीगढ़  12

 29.  दादर  और  नगर  हवेली  34

 30.  दिल्‍ली  42

 31.  लक्षद्वीप  24

 योग  :  139473

 42
 14
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 —__~—~  नस  नन  बा  ७७७

 गुजरात  में  बंद  कपड़ा  मिलों  के  कामगारों  के  लिए  पुनर्वास  सहायता

 52.  क्री  हदमाई  मेहता  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  आशय  का  कोई  श्ुकाव  प्राप्त  हुआ  है  कि  गुजरात  की  बंद  कपड़ा
 मिलों  के  कामगारों  को  संबंधित  कम्पनी  के  लिए  उच्च  न्यायालय  द्वारा  नियुक्त  अस्थायी  परमिसमापक  के

 निदेशानुसार  पुनर्वास  सहायता  प्रदान  की  जानी  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रफोक  :  हां  ।

 प्रस्ताव  को  स्वीकृति  नहीं  दी  जा  सकी  ।  यह  योजना  तब  लागू  हुई  है  जबकि  न्यायालय
 द्वारा  बन्द  करने  के  आदेश  दे  दिया  गए  अस्थाई  परिसमापक  सरकारी  परिसापक  बन  जाता  ।

 बिहार  ओर  बंगाल  स्थित  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  लिमिटेड  को  मिलों  में  घाटा

 53.  श्री  एच०  जी०  घोलप  :  कया  बस्त्र  मंत्रों  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगाल  और  बिहार  में  स्थित  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  लिमिटेड  की  मिलें  भारी  घाटे  में
 चल  रही

 यदि  तो  प्रतिवर्ष  कितना  घाटा  हो  रहा  है  और  अब  तक  कितना  घाटा  हो  चुका

 क्‍या  कुछ  मिलों  का  एकीकरण  करने  और  कुछ  मिलों  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  बंगाल  राज्य  सरकार  द्वारा  क्‍या  निर्णय  लिया  गया
 है

 (=)  कया  पुराने  उपकरणों  को  धीरे-धीरे  बदला  जाता  है  जिससे  कोई  प्रतिफल  नहीं
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  हां  ।

 बंगाल  तथा  बिहार  में  स्थित  एन०  टी०  सी०  मिलों  को  1988-89
 1988)  तक  हुई  संचयी  हानि  की  राशि  209.82  करोड़  रु०  है  ।

 एन०  टी०  सी०  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रायोगिक  प्रस्ताव  तैयार  किए  हैं  ।

 सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  को  बंगाल  सरकार  को  नहीं  भेजा  है  ।

 और  वित्तीय  अवरोधों  के  कारण  मशीनरी  का  पूर्ण  आधुनिकीकरण/नवीकरण  संभव
 नहीं  हो  पाया  है  ।

 स्वतन्त्रता  संग्राम  सेनानियों  को  सकानों  का  आवंटन

 54.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 46
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 दिल्‍ली  में  स्वतन्त्रता  संग्राम  सेनानियों  को  कुल  कितने  फ्लैट  आबंटित  किए  गए  ओर

 उनके  लिए  कितना  किराया  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  46  ।

 एफ०  आर०  के  अन्तगंत  पूर्ण  स्टैंडड  लाइसैंस  फीस  या  लाइसेंस  फीस  की  समान

 इनमें  जो  भी  अधिक  हो  |  है

 पित्ताशय  में  कसर

 55.  श्री  प्रतावराव  बो०  भोसले  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  कुछ  भागों  में  पित्ताशय  में  कैंसर  की  बीमारी  बढ़  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  बीमारी  के  कारण  क्‍या  और

 सरकार  का  विचार  देश  में  इस  भयंकर  बीमारी  के  और  आगे  फंलने  को  रोकने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  और
 पित्ताशय  में  कँसर  की  बीमारी  की  घटना  के  बारे  में  समग्र  देश  के  सही  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  की  कंसर  रजिस्ट्री  परियोजना  के  आंकड़े  से  यह  प्रमाणित

 नहीं  होता  है  कि  भारत  में  पित्ताशय  में  कसर  की  बीमारी  बढ़  रही  है  ।

 और  पित्ताशय  में  कसर  की  बीमारी  के  सही  कारण  ज्ञात  नहीं  हैं  ।  सामान्यतया  इसका
 सम्बन्ध  पित्ताशय  में  पथरी  की  बीमारी  और  चिरकारी  पित्ताशयशोथ  से  बताया  जाता  उपर्युक्त  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  पित्ताशय  में  पथरी  रोग  और  चिरकारी  पित्ताशयशोथ  का  उपचार  ही  एकमात्र
 उपलब्ध  नियंत्रण  उपाय  है  ।

 मोतिया  खान  व्यापारिक  परिसर  में  सुधिधाएं

 56.  श्रीमती  विज्ञावतो  चतुर्थेदी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मोतिया  खान  व्यापारिक  दिल्ली  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  एक
 सिनेमा  एक  छोटा  एक  डाकखाना  और  विपणन  केन्द्र  के  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  -

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
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 57.  श्री  ओबल्लभ  पाणिग्रहो  :  क्‍या  पर्यावश्ण  और  क्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  सरकार  द्वारा  आरम्भ  किए  गए  विभिन्‍न  प्रकार  के  वृक्षारोपण  कार्यक्रमों

 वर्ष  1988  के  दोरान  उड़ीसा  में  क्रेन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  वृक्षारोपण  कार्यक्रमों  के

 अन्तगंत  कितने  भू-क्षेत्र  में  वृक्ष  लगाए

 क्‍या  बांस  परतदार  लकड़ी  प्लाईबुड  के  वृक्ष  आदि  जैसे  अधिक  महत्व  के  लाभकारी

 वक्षों  के  लगाए  जाने  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता

 यदि  तो  उड़ीसा  में  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 (=)  इस  सम्बन्ध  में  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  परीक्षणों  का  ब्यौस  कया  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  चंत्नी  जिग्राउरहमात्र  :  दक्षारोपण  कार्यक्रमों  को  केन्द्रीय
 क्षेत्र/केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  अनेक  परियोजनाओं  जैसे  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  श्रम
 रोजगार  गारन्टी  सूखे  से  प्रभावित  होने  वाले  क्षेत्रों  क ेलिए  मरुस्थल  विकास
 बीहड़  क्षेत्रों  का  लघु  वनोत्पाद  हिमात्रय  क्षेत्र  में  जल  तथा  वृक्ष  ग्रामीण
 इंधन  सिलवी  चारागाह  तथा  बीज  विकेन्द्रीकृत  स्वेच्छिक
 एजेंसियों  को  अनुदान  आदि  के  अन्तर्गत  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 उड़ीसा  में  1988-89  88  के  दौरान  समस्त  वनीकरण  कार्यकलापों  के
 अन्तर्गत  लाया  गया  कुल  क्षेत्र  लगभग  1.38  लाख  हैक्टेयर  है  ।

 हां  ।

 और  केन्द्रीय/राज्य  क्षेत्र  परियोजनागों  के  अन्तर्गत  बांस  जैसी  प्रजातियों  तथा
 बे  प्रजातियां  जिनसे  प्लाईवुड  प्राप्त  होती  का  वृक्षारोपण  क्रिया  जा  रहा  है  बशतें  कि  संसाधन  और
 उपयुक्त  स्थान  उपलब्ध  हों  ।

 खाद्यान्न  भण्डार  की  स्थिति

 58.  डा०  सो०  पो०  ठाकुर  :  क्‍या  खाद्य  और  नायरिक  पूर्ति  अंग्री  यह  बठाने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 देश  में  उपलब्ध  विभिन्‍न  खाद्यान्नों  की  वर्तमान  भण्डार-स्थिति  कया

 और
 क्या  यह  भण्डार  देश  के  सूखा  एवं  बाढ़  पीड़ित  राज्यों  की  आवश्यकता  के  लिए  पर्याप्त

 र

 बिहार  को  पिछले  तीन  मद्दीनों  के  दोरान  सप्लाई  किए  गए  खाद्यान्नों  का  ब्यौरा  क्या
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 खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  पहली
 1989  को  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  एजेन्सियों  क ेपास  94.8  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  स्टाक

 होने का  अनुमान  था  ।

 हां  ।

 पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  केन्द्रीय  पूल  से  गेहूं  और  चावल  का  उत्पादन  निम्नानुसार

 हुआ  है  :7

 मीटरी  टन

 माह  तथा  महीने  गेहूं  चावल

 !  988.  41.4  2.4

 1988  56.]  2.3

 1989  51.0  5.2

 _  नजर

 अस्पशालों  में  स्टाफ  नसों  के  रिक्त  पद

 59.  झी  प्रकाश  चन्द्र  :

 आओ  धर्मपाज  सिल  महिक

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्फेल  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजधानी  में  केन्द्रीय  सरकार  केः  अध्पतालों  में  काफी  संख्या में  स्टाफ  नक्तों  के  पद  रिक्त

 पड़े  हुए
 यदि  तो  प्रत्येक  अस्पताल  में  कितने  पद  रिक्त  पड़े  हैं  और  कब  से  रिक्त  पड़े

 क्या  सरकार  का  सरकारी  अस्पतालों  के  बेहतर  कार्यकरण  हेतु  इन  सभी  रिक्त  पदों  को

 भरने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 महाराष्ट्र के  लिए  खाद्यान्नों का  कोटा

 60.  क्रो  उत्तमशाव  पाटिल  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 79



 लिखित  उत्तर  22  1989

 wee  सन  ली  दनीननतानऑन:ी--न'2&२ं  ता  +यतययततयघव  या अर  वनननरगन#तरनगनगभगएन  व

 क्‍या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए
 से  चावल  और  अन्य  खाद्यान्नों  के  कोटे  के  आबंटन  में  वृद्धि  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  का  उक्त  मांग  पूरी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पू्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  और

 हां  ।  केन्द्रीय  पूल  में  खाद्यान्नों  की  उपलब्धता  की  दृष्टि  में  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  के  आबंटनों
 के  बारे  में  की  गई  समीक्षा  के  महाराष्ट्र  से  महाराष्ट्र  सहित  अधिकांश  राज्यों  के
 चावल  के  कोटे  20%  कम  कर  दिए  गए  हैं  ।  महाराष्ट्र  का  चावल  का  जो  जनवरी  में
 65,000  भीटरी  टन  कम  करके  में  में  52,000  मीटरी  टन  कर  दिया  गया  तथापि

 महाराष्ट्र  का  गेहूं  का  जो  दिया गया  में  90,000  मीटरी  टन  बढ़ाकर  करने

 से  94,500  मीटरी  टन  प्रति  मास  कर  दिया  गया  राज्य  सरकार  ने  इन  आबंटनों  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  अनुरोध  किया  है  ।

 केन्द्रीय  पूल  से  खाद्यान्नों  क ेआबंटन  खुले  बाजार  में  उपलब्धता  के  केवल  अनुपूरक  स्वरूप
 के  होते  हैं  और  ये  केन्द्रीय  पूल  में  स्टाक  की  समूची  विभिन्‍न  राज्यों  की  सापेक्ष  आवश्यकताओं  , हर
 बाजार  उपलब्धता  तथा  अन्य  संगत  तथ्यों  की  दृष्टि  में  मास  प्रतिमास  के  आधार  पर  किए  जाते  हैं  ।

 के  दौरान  देश  में  उत्तम  कृषि  उत्पादन  की  दृष्टि  राज्य  की  आवश्यकताओं  के  सम्बन्ध  में
 समग्र  रूप  से  कोई  कमी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  हारा  नेशनल  इलक्ट्रोपयो  होभियोप॑थों  भेडिसम
 आफ  इंडिया  को  भूमि  का  आवंटन

 ओ  गंगा  शाम  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नेशनल  इलेक्ट्रोपेथी  होमियोपैथी  मेडीसन  आफ  इण्डिया  नई  दिल्‍ली  ने  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  से  अप्रैल  में  भूमि  आवंटन  हेतु  आवंटन  किया

 कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मांगे  गए  आवश्यक  दस्तावेज  इस  संस्था  ने  दे  दिए

 और यदि तो भूमि कब तक आबंटित की जाएगी ? शहूरो विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री दलबोर : नहीं । आवेदनकर्त्ताओं से अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में भूमि के आबंटन पर विचार नहीं किया जा सकता है । कर्मचारी राज्य बोमां अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पद 62. प्रो० के० वो० थामस : क्‍या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 80
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 |

 क्‍या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  के  कई  में  डाक्टरों  और  अर्द्धं  चिकित्सा  कमंचारियों
 के  स्वीकृत  पद  काफी  लम्बे  समय  से  भरे  नहीं  गए

 क्या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  के  कई  अस्पतालों  में  ओषधियों  और  दवाओं  की  कमी

 क्‍या  कमंचारी  राज्य  बीमा  के  कई  अस्पतालों  में  क्षिकित्सा  विशेषज्ञ  और  एम्बुलेंस  गाड़ियां

 तहों  और

 यदि  तो  कर्मचारी  राज्य  बीमा  के  अस्पतालों  में  उक्त  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 |

 क्या  कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?

 श्रम  मंत्रो  बिन्देशवरो  :  से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  31-3-1988  तक '
 विभिन्‍न  क०  रा०  बी०  अस्पतालों  में  मेडिकल  स्पेशलिस्टों  और  अन्य  पैरा  चिकित्सा  विशेषज्ञों
 के  काफी  संख्या  में  पद  रिक्त  पड़े  थे  ।  दवाईयों  और  औषधियों  की  कमी  तथा  एम्बुलेंस  वेनों  के  उपलब्ध  न

 होने  के  बारे  में  भी  इक्की-दुक्की  शिकायतें  आती  दिल्‍ली  को  छोड़कर  जहां  क०  रा०  बी०

 निगम  सीधे  चिकित्सीय  देख-रेख  का  प्रशासन  करता  है  क०  रा०  बी०  योजना  के  अधीन  चिकित्सीय

 देख-रेख  के  प्रशासन  का  उत्तरदायित्व  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  का  इसलिए  समुचित  निवारक  उपाय

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  ही  करने  फिर  भी  क०  रा०  बी०  निगम  रिक्त  पदों  को  भरने  और

 अन्य  निवारक  उपाय  करने  के  लिए  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  को  लिखता  रहता

 कुरो  के  काटने  से  होने  बाले  रोग  के  टोके  का  विकास

 63.  झीमती  डो०  के०  भश्डारी  :  कया  स्वस्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा

 करेंगे  कि  :

 *  “  क्या  कुत्ते  के  काटने  से  वाले  रोग  के  किंसी  नए  टीके  का  देशਂ  मेंਂ  विकास  किया  गया

 यदि  तो  तत्तसम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  इस  नए  टीके  के  उपचार  प्रभार  जानने  हेतु  कोई  परीक्षण  किए  गए  और

 यदि  तो  परिणाम  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  और

 भारतीय  पास्च्यूर  में  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  और  विश्व  स्वास्थ्य

 संगठन  के  सहयोग  से  वीरों  कोशिका  पर  आधारित  दिशू  कल्चर  केनाइन-जलांतक  बैक्सीन  विकसित  की

 गई  यह  कैनाइन  टिशू  कल्चर  वैक्सीन  केन्द्रीय  अनुसंध्रान  कुसौत्नी  में  की  गई  सभी  गुणवत्ता
 नियंत्रण  और  मानकीकरण  सम्बन्धी  जांचों  में  खरी  उतरी  है  ।  और  कुत्तों  पर  इसका  परीक्षण  करने  के

 लिए  इसे  सीमित  मात्रा  में  सप्लाई  किया  गया

 और  कुत्तों  पर  कनाइन  जलांतक  वैक्सीन  की  जांचें,कुनर  तमिलनाडु  में  की  गई  हैं  और

 इन्हें  अच्छा  पाया  गया  इसी  प्रकार  फ्रांस  से आयातित  वीरो-कोशिका  पर  आधारित  जलांतक-रोघी

 वैक्सीन  की  राष्ट्रीय  विषाणु  विज्ञान  संस्थान  पुणे  द्वारा  हाल
 ही

 में  क्षेत्रीय  जांच  की  गई  है  ओर  इसके
 परिणाम  सन्तोषजनक  पाए  गए
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 दिल्‍ली  के  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  बेरोजगार

 64.  भरी  धक्‍कम  पुरषोत्तमन  क्‍या  भ्र्न  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  रोजगार  कार्यालयों  में  31  1988  को

 पंजीकृत  बेरोजगारों  की  कुल  संख्या  का  रोजगार  कार्यालय-वार  ब्योरा  क्‍या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  पंजीकृत  बेरोजगारों  की  संख्या  का  वर्षवार  ब्योरा  क्या

 और
 ;

 31  1988  को  किस  तारीख  तक  पंजीकृत  बेरोजगारों  को  नौकरी  हेतु  बुलाया
 गया  ?

 असम  संत्रो  बिन्देशवरी  :  दिल्ली  में  विभिन्‍न  रोजगार  कार्यात्रयों  में  पंजीकृत
 यह  अनिवार्य  नहीं  कि  उनमें  से  सभी  बेरोजगार  की  संख्या  को  दर्शाने  वाला  एक  विववण

 संलग्न  है  ।
 विवव

 --

 न+

 विधरण

 ४४७७४
 का

 ाएााआएणआआ  ७७७७,
 ऋम  सं०  रोजगार  कार्यालय  चालू  रजिस्टर  पर  संख्या

 2 3 व्यावसायिक एवं कार्यकारी रोजगार 66,695 आर० के० पुरम 2. उपक्षेत्रीय रोजगार कर्जन रोड 94,386 3. उपक्षेत्रीय रोजगार दरियागंज 2,82,887 4. भूतपूर्व सेनिकों हेतु उपक्षेत्रीय रोजगार दिल्ली कैंट 5. उपक्षेत्रीय रोजगार पूसा 6. उपक्षेत्रीय रोजगार शाहदरा 43,500 7. विकलांगों हेतु विशेष रोजगार 5,048 कर्जन रोड
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 8.  विश्वविद्यालय  रोजगार  सूचना  एवं  मार्गदशंन  4,525
 दिल्ली

 9.  विश्वविद्यालय  रोजगार  सूचना  एवं  मार्गदर्शन  812
 जामिया  मीलिया

 10.  विश्वविद्यालय  रोजगार  सूचना  एवं  मार्गद्शंन  4,289

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय

 11.  जोनल  रोजगार  ओखला  3,799

 12.  जोनल  रोजगार  आर०  के०  पुरम  2,859
 13.  जोनल  रोजगार  शाहदरा  25,834

 14.  जोनल  रोजगार  पूसा  9,533

 15.  जोनल  रोजगार  सब्जीमंडी  6,680

 16.  जोनल  रोजगार  नरेला  2,745

 17.  जोनल  रोजगार  बादली  2,078

 18.  जोनल  रोजगार  नांगलोई  7,536

 19.  जोनल  रोजगार  नजफगढ़  3,080
 20.  जोनल  रोजयार  महरौली  1,331

 *  21.  जोनल  रोजगार  दिल्ली  कैंट  19,193

 नोट  अनिवाययं  नहीं  है  कि  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  सभी  व्यक्ति  बेरोजगार  हों  ।

 रोल  आफ  वोल्यून्टरो  आरगेनाइजेशन  इन  हैल्थ  केयर  डिलोवरीਂ  सम्बन्धी
 कार्यशाला  के  विशेषज्ञ  दल  की  सिफारिश

 65.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  1988  के  दौरान  दिल्ली  में  आयोजित  आफ  वोल्यून्टरी  आरग्रेनाइजेशन
 इन  हैल्थ  केयर  डिलीवरीਂ  सम्बन्धी  कार्यशाला  के  अनुरूप  एक  विशेषज्ञ  दल  गठित  किया  गया  और

 क्‍या  सिफारिशों  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  स्वास्थ्य
 महानिदेशक  ने  अपर  महानिदेशक  की  अध्यक्षता  में  एक  कार्य  दल  का  गठन
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 nee  इस कार्य-दल की दो बार बैठक हुईं और उसने अनन्तिम सिफारिशें तैयार  र  फ  ए  ञ ञ्््

 इस  कार्य-दल  की  दो  बार  बैठक  हुईं  और  उसने  अनन्तिम  सिफारिशें  तैयार  कीं  ।  इस  दक्त  ने  एक  पैनल  के

 गठन  का  भी  सुझाव

 इस  कार्यदल  द्वारा  की  गई  रि  फारिशों  कौ  जांच  कर॑मे  के  लिए  संरकार  ने  एक  विषय

 निर्वाचन  समिति  के  गठन  का  निर्णय  लिया  है  ।

 औद्योगिक  दुघेटनाएं

 66.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  1988  से  31  1988  के  दौरान  राज्यवार  कितनी  औद्योगिक

 दुर्घटनाएं  हैई  वि  और धय ूं  ओर

 ऐसी  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मे  मंत्री  बिन्देशवरोी  :  और  देश  में  ओद्योगिक  दुर्घटनाओं  पर  आंकड़
 को  वाधिक  ओर्धार  पर  संकलित  किया  जाता  है  और  इसलिए  यह  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कॉरखाना  1948  में  विनिर्माण  संक्रियाओं  में  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 कई  उपबन्ध  किए  गए  हैं  |  अधिनियम  में  सुरक्षा  उपबन्धों  को  और  अधिक  कठोर  तथां  कारगर  बनाने  के
 लिए  वर्ष  1987  में  संशोधन  किया  गया  इस  अधिनियम  को  लागू  करने  का  उत्तरदायित्व  राज्य
 सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  का  केन्द्रीय  सरकार  सुरक्षा  उपबन्धों  को  लागू  करने  तथा
 आपात  कालीन  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  राज्य  सरेकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  समय-समय
 पर  दिशा-मिंर्देश  जारी  करती  है  ।

 तथा  भारत  में  प्रमुख  दुर्घटना  जोधिंमेਂ  नियम्त्रण  पद्धति  पर  प्रारम्भिक  कार्यਂ  पर
 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  एक  परियोजना  को  श्रभ  मंत्रालय  द्वारा  लागू  किया  जा  रहा  है  जिसका  मुख्य
 उद्देश्य  व्यावसायिक  दुर्घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाना  है  ताकि

 पूर्ण  पदार्थों  तथा  स॑क्रियाओों  से  सम्बद्ध  उन  औद्योगिक  कार्यकलापों  का  पता  लगाया  जा  विश्लेषण  या
 नियन्त्रण  किया  जा  जिनसे  प्रमुख  दुर्घटनाओं  के  उत्पन्न  होने  की  संभावना  होती

 प्रदेश  में  बन  कटाई  को  मोजनाएं

 67.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  प्राशर  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ॥

 क्‍या  बिलासपुर  जिले  की  चमर  विन  तहसील  के  कोट  घर  क्षत्र  में  और  हमीरपुर  जिले
 के  बरसार  जिले

 में  सड़क  निर्माण  के  लिए  वक्षों  के  काटने  की  अभ्मति  प्रदान  करने  की  दो  योजनाएं
 स्वीकृति  के  लिए  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी

 यदि
 तो  इन  दोनों  क्षेत्रों  की  सड़क  निर्माण

 की  प्रत्येक  योजनाओं  के  नाम  क्या
 सरकार  के  पास  कब  से  लम्बित  पड़ी  हैं  और  उनकी  स्वीकृति ५  न  करने  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं

 इन  योजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  और
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 इस  सम्बन्ध  में  बिलासपुर  और  हमीरपुर  के  शेष  भागों  तथा  ऊना  और  कांगड़ा  जिलों  के

 मामलों  की  क्या  स्थित्ति  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से  हिमाचल  प्रदेश  के

 हमीरपुर  और  ऊना  जिलों  में  सड़क  निर्माण  परियोज  नाओं के  ब्यौरे  दर्शाने  वाला

 विवरण  संलग्न  केन्द्र  सरकार  के  पास  मंजूरी  के  लिए  कोई  मामला  लम्बित  नहीं  है  ।

 विवरण

 क्रम  सड़क  का  नाम  वन  क्षेत्र  इस  मन्त्रालय  में  प्राप्ति  क्त॑मान  स्थिति

 सं०  तथा  जिला  हें  ०  में  की  तारीख

 2  3  4  5

 1.  बिलासपुर  जिले  में  स्‍लापर  7.08  हे०  10-2-84  .  मन्वासय  ने  राज्य  सरकार  से

 से  हारनौर  तक  कोल  बांध  23-2-84  ओर  19-3-88
 के

 साथ  सड़क

 को  स्पष्टीकरण  और  अविवारय
 ब्योरे  मांगे  उपर्युक्त  के
 प्राप्त  न  होने  पर  प्रस्ताव  को

 “  सूचना  न  भेजने  के कारण  रह
 कर  विद्या  ज्या  ।

 2.  हमीरपुर  जिले  में  जन्द्राना  3  हे  ०  16-3-8 4  इस  मन्त्रालय  द्वारा  7-4-84
 से  जोर  अम्ब  तक  जीप  और  7-2-85  को  अनिवायें
 जाने  योग्य  सड़क  ब्योरे  मांगे  गए  उत्तर

 प्राप्त  नहीं  हुआ  |  सूचभा  न
 मिलने  के  कारण  रह  कर
 दिया  गया

 3,  हमीरधुर  जिले  में  1-48  हे०  8-10-84  13-9-85  5  को  अनिवायं  ब्यौरे

 अमसोह  सड़क  का  निर्माण  मांगे  गए  ।  उत्तर  प्राप्त  नहीं

 हु  हुआ  ।  सूचमा  न  पिलते  के
 कारण  रह  कर  दिया  गया

 4.  हमीरपुर  जिले  में  1.5  हे०  24-1-85  चूंकि  इस  मामले  में  वन

 बिल्ली  वाया  रोपरी  पी०  1980

 डब्ल्यू०  डी०  सड़क  का  का  भारी  उल्लंघन  शामिल

 निर्माण
 राज्य  सरकार  से  23-3-

 85  को  उल्लंघन  की
 स्थितियों  का  स्पष्टीकरण  देने

 -  और  एक  संशोधित  प्रस्ताव

 835



 लिखित  उत्तर

 5.  ऊना  जिले  में

 चिन्दपुर  वाया  बदमाना

 सड़क  का  निर्माण

 6.  बिलासपुर  जिले  में
 कल्लार  सारहली  खुड  ब्रिज
 सड़क  का  निर्माण

 7.  बिलासपुर  जिले  में
 देवसिद्ध  सड़क  का  निर्माण

 8.  कांगड़ा  जिले  में  अम्बधाटा
 टेहरी  सड़क  का  निर्माण

 9.  ऊना  जिले  में
 भारती-किना  सड़क  का
 निर्माण

 10.  कांगड़ा  जिले  में

 चकीधार  सड़क  का
 47.895  किलोमीटर

 रे

 11.  पठानकोट-मंडी-कुलू  सड़क
 से  इण्डियन  आयल  पेट्रोल

 पम्प  के  लिए  आवागमन  की

 व्यवस्था  ।

 2.42  हे०

 2.16  हे ०

 3.6  ह े०

 3  ह े०

 0.85  हे०

 25.9]  हे०

 0.008  हे०

 31-7-84

 28-5-83  3

 27-7-84

 4

 3  5

 22  1989

 प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध
 किया  गया  सूचना  न
 मिलने के  कारण  प्रस्ताव  को
 रहू  कर  दिया गया  ।

 27-8-84 को  अनिवायं  ब्यौरे
 मांगे गए  थे  जो  प्राप्त  नहीं

 सूचना  न  मिलने  के

 कारण  प्रस्ताव  को  रहकर  ,

 दिया  गया  ।

 20-6-83  को  मंजूरी  दी

 31-8-84  को  मंजूरी  दी

 30-1-87  को  मंजूरी  दी
 गई  ।

 28-12-84  को  मंजूरी  दी
 गई  ।

 5-6-86  को  मंजूरी  दी  गई  ।

 22-7-88  को  मंजूरी  दी
 गई  ।

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  के  प्रशासनिक  कार्य करण  में  सुधार

 68.  क्रो  सेयद  शाहबुद्दोन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  प्रशासनिक  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  कोई
 कदम  उठाए  गए
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 न  मनन  निनीनािनीनी  नाना  स्थानों का  विकास  किया

 यदि  तो  इसका  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  के  दौरान  कुल  कितने  आवासीय  स्थानों  का  विकास  किया  गया  और  उनमें  से
 कितने  आवंटित  किए

 (a)  वर्ष  1988  के  दौरान  कुल  कितने  मकानों  का  निर्माण  किया  गया  और  उनमें  से  कितने
 आवंटित  किए

 (=)  वर्ष  1988  के  दौरान  कितनी  अनधिकृत  आवासीय  कालोनियों  को  नियमित  किया
 और

 वर्ष  1988  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आवासोय  कायंक्रम  के  अतिरिक्त
 दिल्ली  के  सर्वागीण  विकास  पर  कितना  व्यय  किया  गया  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  को
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रेशम  और  कृत्रिम  धागे  का  आयात  और  निर्यात

 69.  शो  संयद  शाहबुह्दीत  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  के  दौरान  रुई  रेशम  और  कृत्रिम  धागे  का  कितना-कितना  निर्यात  किया

 1988  के  दौरान  उपरोक्त  वस्तुओं  का  कितना-कितना  आयात  किया

 वर्ष  के  दोरान  रुई  का  कितना  आयात  और  निर्यात  किया

 इसी  बर्ष  के  दोरान  सरकारी  और  अधं-सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  हयकरघा  बुनकरों  को
 सप्लाई  किया  गया  सूती  और  रेशमी  धागे  के  मूल्य  में  कितना  अन्तर  और

 1988  के  दोरान  सरकार  द्वारा  निर्धारित  जनता  कपड़े  के  मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  हुई  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रफोक  :  से  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही
 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 को  पर्यावरण  सम्बन्धी  स्वीकृतिਂ

 70.  श्री  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988  के  दौरान  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  स्वीकृति  के  लिए  उनके  मन्त्रालय  के  भेजे  गए

 प्रमुख  औद्योगिक  बिद  बुत  और  विकास  सम्बन्धी  अन्य  परि  योजनाओं  का  संक्षिप्त  विवरण  क्‍या

 इनमें  से  किन-किन  को  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  थी  तथा  तत्सम्बन्धी  कारण  क्‍या  और

 मन्‍्त्रालय  द्वारा  बताए  गए  समुचित  परिवतंनों  के  बाद  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  का
 विवरण  क्या  है  ?
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 पर्यावरण  और
 बन मंत्री  जियाजरंहसात  :  1988  के  दौरान  मन्त्रालय  को

 पर्यावरणीय  मंजूरी  क ेलिए  भेजी  गई
 विद्युत  और  अन्य  विकास  परियोजनाओं  के  ब्यौरे

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  वे  विकास  पश्योजनाएं  जिन्हें  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  और  जिन्हें  मंजूरी  दी  गई
 के  ब्यौरे  क्रशः  संलग्न  विवरण  2  और  3  में  दिए  गए

 हु

 1988  के  दोरान  ताप  विद्युत  परियोजनाएं

 क्रम  परियोजना  का  नाम

 बं०

 ||
 ग्राम सेलोन  2  3

 ग्राम  वारली
 जिला  मध्य  प्रदेश  32८  750  मेगावाट

 के  पास  गैस  टर्काइन  पावर  स्टेशन

 2.  पिपानाउ  के  पास  दक्षिण  सौराष्ट्र  में  गैस  पर  750  भेय्ाबाट
 आधारित  संब्रुक्त  साइकिल  कावर  स्टेशन

 3.  उमरेड  थर्मल  पावर  स्टेशन  और  2  2  X  210

 5.  कोटा  पावर  स्ट्रेशत  रायबाघ में गैस पर  2९

 5.  उत्तर  प्रदेश  में  रायबाघ  में  गैस  पर  2  १९  35  भेगावाट
 आधारस्तिसाइकल़  पावर  प्लान्ट

 6.  नेब्रली  लियनाइट  राजस्थ्रान  का  22<  use 0  भेमावाट
 बारसिहपुर  थर्मल  पावर  स्टेशन

 4,  वेस्टहीट  रिकवरी  सिस्टम  दिल्ली  69८3 टि  0
 के  गैर  टर्बाइन  मेगावाट

 8.  एन०  टी०  पी०  सी०  का  दादरी  गैस  आधारित >  600
 पावर  उत्तर  प्रदेश

 मेगावाट

 9.  एन०  टी०  पी०  सी०  का  मानुग्रुरू  सुपर  थर्मल  पावर  4  )८  500  भेगावाट है  गावाट
 आन्ध्र  प्रदेश  ह

 रामागुंडम  सुपर  थर्मल  पावर  3X  200

 आन प्रदेश 3» 500 मेगावाट
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 एन०  टी०  पी०  सी०  का  चन्द्रपुर  सुपर  थर्मल  पावर  4  2<  500  मेगावाट
 महाराष्ट्र

 12.  भवनगिरी  में  गैस  ता  मलनाडु  3.3  मेगावाट

 13.  जिला  पश्चिम  बंगाल  में  सागरडिघी  29<  50  मेगावाट
 ः  थर्मल  पावर  स्टेशन  ॥॒

 i  14.  बम्बूका  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  2X  24  कि०  वाट
 में  डीजल  जेनरेटिंग  पावर  हाउस  .

 15.  नारकोंडम  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  22८24  कि०  वाट
 में  डीजल  जेनरेटिंग  पावर  हाउस

 16.  लिटिल  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  29<  24  कि०  वाट
 समूह  में  डीजल  जेनरेटिंग  पावर  हाउस

 17.  जम्मू  और  1X25  25  कि०  वाट
 में  गेस  टर्बाइन  जेनरेटिंग  स्टेशन

 18.  अपर  असम  में  गैस  पर  आधारित  पावर  स्टेशन  360  मेगावाट

 19.  गुना  गैस  टर्बाइन  पावर  स्टेशन  संयुक्त  साइकल  39<  100  मेगावाट +-
 मध्य  प्रदेश  1X  150  मेगावाट

 20.  तमिलनाडु  में  कैप्टिव  कम्बाइड  साइकल  210  मेगावाट
 पावर  स्टेशन

 21.  गुरुनानक  देव  थर्मल  पावर  29८  210  मेगावाट

 पंजाब
 रच

 22.  गोइन्डवाल  थर्मल  पावर  तमिलनाडु  2X  210  मेगावाट

 23.  आंध्र  प्रदेश  में  गैस  आधारित  साइकल  3  9८  33  मेगावाट
 पावर  स्टेशन

 39<  100  मेगावाट +- 24.  झाबना  गैर  टर्बाइन  पावर  मध्य  प्रदेश
 19८  150  मेगावाट

 3X  100  X  100  मेगावाट +- 25.  राजगढ़  गैर  टर्बाइन  पावर  मध्य  प्रदेश
 1X  150  मेगावाट

 26.  गैस  टर्बाइन  कम्बांइड  साइकल  थमंल  पावर  116  मेगावाट

 गुजरात
 27.  हजीरा  में  कंपिटव  पावर  पलान्ट  रिलाइंस  पेट्रोकेमिकल्स  60  मेगावाट

 गुजरात
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 28.  अमरकंटक  यमंल  पावर  स्टेशन  एक्सटेंशन  अध्य  19८  120  मेयाबाट

 29.  रामागुंडम  में  कैप्टिव  भारतीय  खाद्य  निगम  40  मेगावाट

 आन्श्र  प्रदेश

 30.  थर्मल  पावर  हीराकुण्ड  जिला  उड़ीसा  60  मेगावाट
 नी  4

 पन  विद्यत/सिखाई  परियोशनाएं
 ++कसफसफफफककफफफफछअलक्‍क  कफ

 कम  सं  ७  परियोजना  का  नाम

 1.  गोसी  खुर्द  सित्राई  महाराष्ट्र  ।

 ——

 कक फउ5फक४सससफकसननरनक्‍एफकफ क5कफक

 2.  राजोरी  लघु  पन  विद्युत  जम्मू  कश्मीर  ।

 3.  कछलाहा  लघु  हाइडल  मादूर  विश्वेश्वरेया  कर्नाटक  ।

 4.  डाबाना--गेरी  हाइडल  कर्नाटक  ।

 5.  प्रंजाब  सिंचाई  परियोजना  झ््रफ़  अपटर  क़ोस  )  पंकाब  ।

 6.  अकछ्लनदी  जलाशय  लघु  हाइडल  मह्य  प्रदेश  ।

 7.  मौजूदा  बालिमेला  पावर  उड़ीसा  में  और  यूनिट  को  लक  ।

 8.  दातिया  सिंचाई  केमस  लधु  हाइडल  शकस्आव  ।

 9.  नायगढ़  नाला  पन  विद्युत  जम्मू  और  कश्मीर  ।

 10.  उत्तर  प्रदेश  में  मेजा  बांध  परियोजना  भें  वृद्धि  करना  ।

 11.  बांघ  हिमाचल  प्रदेश  ।

 12.  शछ्विव  समुन्द्रम  पावर  कर्नाटक  ।
 --+

 आओद्योगिक  परियोजनाएं
 न

 कम  सं०  परियोजना  का  नाम
 न्‍+क्‍नक्तफ्त९सततसतततत+  .  -

 1  2
 re  लच्ज्ज

 केबिल  उत्पादन  इकाई  रूपनारायणपुर  का  आधुनिकीकरण  ।

 2.  Wo  सी०  यू०  टी०  से  पी०  शु०  दैवरड़ाद  के  लिए  अतिरिक्त

 8.  इलाहाबाद  में  फाइबर  ब्राप्टिक्स  फैक्ट्री  लगाना  ।
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 4.  बाब्राला  में  उ्वंरक  परियोजना

 5.  भारत  सरकार  वंस्वब॑ई  का

 6.

 7.

 कार्बन  फाइबर  पाइलट  प्लांट  प्रोडक्ट  एप्लिकेशन  डेवलपमेंट  बढोंदरा  ।

 हजीरा  में  गैस  को  हल्का  बनानें  संयंत्र  ।

 .  खोई  आधारित  न्यूज  पेपर  हेमपुर  ।

 »  नामरूप  में  उर्वरक

 रामागुंडम  उर्वरक  रामागुंडम  कीं  स्थापनों  ।

 गुड़गांवा  में  1000  सी  सौ  कारों  का  उत्पादन  ।

 तेले  औरे  प्राकृतिक  गैंसे  निगम  द्वांरा  दर््षिणਂ  बेसिंन  का  विकास  ।

 बम्बई-मानमाड  उत्पादन  पाइपलाइन  परियोजना  ।

 तेल  शोघक॑

 बाक्ाला  दिल्ली  गैस  पाइपलाइन  ।

 सीमेन्ट  संयंत्र  का  यरागुंटला  ।

 गोरखपुर  में  यूरिया  स॑यँत्र  की  जीणोद्वार  ।

 सीमेंट  टॉर्डर  ।

 विजयपुर  में  लिंक्विफाइडं  पेट्रोलियम  गैस  रिकेवरी  संयंत्र  ।

 .  न्यू  नोट  सालंबीनों  ।

 कच्छर  और  नागांव  में  पेपर  परियोजनां  ।

 2.  बोंगाईगॉव  रिफाइनरी  और  पेट्रोकेमिंकल्स  परियोजना  का  आधुनिकीकरण  ।

 सेल  द्वारा  बनेंपुर  में  ऑई०  आई०  एस०,सीं०  ओ०  का  आधुनिकीकरण  ।

 ५4.  ओनला  में  उवेरक  संयंत्र  का  विस्तार  ।

 28.

 29.

 मैसूर  में  नोट  प्रेस  ।  *

 5,  ओखला  आँधोगिक  विकास  क्षेत्र  में  सीमेंट  पिसाई  यूनिंट  ।.

 करेंसी  नोट  नासिक  को  आंधुरनिकौकेरण  ।

 बोकाजन  सीमेंट  बॉकीजन  |

 त्रिपुरें  में  पिसोई  यूनिट  ।

 30!  मिंजोरम  में  पिसाई  यूनिट  ।

 31.  बुलन्दशहर  में  ओरल  पोलियो  वैक्सिव  यूनिट  की  अनुसन्धान  एवं  विकास  इकाई  ।
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 32.  नोट  बैंक  देवास  ।

 33.  दुर्गापुर  में  ओपथालमिक  ग्लास  ब्लैंक्स  के  उत्पादन  के  लिए  सतत  प्रक्रिया  प्रौद्योगिकी
 पी०

 34.  थाल  में  एक  डिमेथिल
 फारमेलाइड

 परियोजना  ।

 35.  दुर्गापुर  में  इस्पात  संयंत्र  का आधुनिकीकरण  ।

 36.  राउरकेला  में  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकीकरण  ।

 37.  अनुसंधान  विकास  गुड़गांव  ।  हि

 38.  हल्दिया  हल्दिया  में  ल्यूब  आयल  बेस  स्टाक  प्लान्ट  का  सज्जीकरण  ।

 39.  तथा  स्ट्रक्चर  बम्बई  आफ-णशोर  क्षेत्र  करा  विकास  ।
 40.  कांडला-भंटिडा  पाइपलाइन  ।

 विद  शी  a  ही  a  |
 खनन  परियोजना  ,

 हर

 क्रम  से  ०  परियोजना  का  नाम
 जज  ——  नीता  न

 फासफेट  और  कैमिकल्स  लिमिटेड  की  मालडोटा  खान  ।
 2.  पश्चिमी  कोलफील्ड  लिमिटेड  का  दुर्गापुर  खुली  खदान  परियोजना  ।
 3.  यैरागुंटला  सीमेंट  सी०  सी०  आई०  से  सम्बद्ध  चूना  पत्थर  खान  ।
 4.  सेन्ट्रल  कोलफील्ड  लिमिटेड  की  राजरप्पा  खुली  खदान  परियोजना  ।
 5.  नेवेली  लिगनाइट  कार्पोरेशन  की  ।
 6.  ईस्ट  कोलफील्ड  लिमिटेड  की  रोनाई-मंगलपुर  खुली  खदान  परियोजना  ।
 7.  रविन्द्र  खानी--एस  ०  सी०  सी०  एल०  की  नई  प्रौद्योगिकी  भूमिगत  परियोजना  ।
 8.  सी०  सी०  आई०  की  तान्‍्दुर  सीमेंट  फैक्ट्री  से  सम्बद्ध  चूना  पत्थर  खान  ।
 9.  वेस्टर्न  कोलफील्ड  लिमिटेड  की  सास्ती  खुली  खदान  परियोजना  ।

 10.  एस०  सी०  सी०  एल०  की  जवाहर  खानी  संख्या  5  इनक्लाइन  प्रोजेक्ट  ।
 11.  ईस्टनें  कोलफील्ड  की  बाकुलिया  भूमिगत  परियोजना  ।
 12.  एस०  सी०  सी०  एल०  की  पदषावती  खानी  परियोजना  ।
 13.  एस०  सी०  सी०  एल०  की  चिन्नूर  आई०  ए०  एण्ड  !  इनक्लाइन  प्रोजेक्ट  ।
 14.  एस०  सी०  सी०  एल०  के  वकिलपली  को  जोड़ने  वाली  जी०  डी०  के  9 ह  इनक्लाइन एक्सटेंशन  ।

 15.  एस०  सी०  सी०  एल०  की  दुग्गा  खुली  खदान  ।
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 हि  अन्य  परियोजनाएं

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम

 कन  |]
 जनम  जज

 1.  तोरसा  नदी  के  ऊपर  एक  पुल  का  निर्माण  ।
 “  2.  स्टूडियो  उपकरणों  आदि  को  बदलना  ।

 3.  वीं  योजना  के  अन्तगंत  उपग्रह  के  जरिए  रेडियो  नेटवर्क  ।

 4.  हिमाचल  प्रदेश  में  हेली-स्किग  एक्टिविटी  ।

 5.  केंडोलिम  में  एलचा  बीच  रिसार्ट  ।

 6.  कोलवा  बीच  में  झोपड़ियां  ।  |

 4.  रामदा  होटल्स  इन्टरनेशनल  गोवा  ।

 8.  केवलोसिम  गोवा
 में  ईस्ट  इण्डिया  होटल्स  लिमिटेड  ।

 9.  एल्कान  रियल॑  एस्टेट

 10.  कालगुटा  गोवा  में  डिसोजा  का  होटल  ।

 11.  कोलबवा  गोवा  में  होटल  ।  ९

 12.  केवलोसिम  गोवा  में  एवरिना  मोबर  इन्टरनेशनल

 कनसौलिम  गोवा  में  कम्फर्ट  रिजेन्सी  इन  ।

 कालगुटे  गोवा  में  बरेटो  होटल  ।  ५

 कंसूलिन  गोवा  में  होटल  ।

 गोवा  में  मंससे  स्नेह  होटल्स  ।

 कंडोलिम  गोवा  में  श्री  कुलदीप  सिंह  का  होटल  ।

 कतिपय  नाजुक  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  ।

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  रेडियो  कवरेज  में  वृद्धि

 20.  त्रिवेन्द्रम-कोचीन-कालीकट  माइक्रोवेव  लिक  का  मंगलौर  तक  विस्तार  ।

 दिल्ली-एन  मथुरा  सेकसन  की  चार  लाइन  !

 522.  दिल्ली  में  ई०  एस०  डी०/एन०  एस०  डी०  के  लिए  नया  ब्रोडकास्टिग  रेंज  की  स्थापना  ।

 23.  तकनीकी  प्रशिक्षण  सुविधाओं  में  भुवनेश्वर  तथा  बम्बई  में  एक-एक  क्षेत्रीय

 स्टाफ  प्रशिक्षण  संस्थान  की  स्थापना  ।

 24.  उड़ीसा  में  बालीघाट  बीच  रिसार्ट  परियोजना  का  निर्माण  ।
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 25.

 26.

 27.

 28.

 40.

 41.

 42.

 43.

 44.

 45.

 46.

 2

 जम्मू  हिमाचल  उत्तर  प्रदेश-की  पूर्कोत्तर  राज्यों  आदि  के  पहाड़ी
 क्षेत्रों  मे ंभारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  गोदामों  का  निर्माण  ।

 दिल्‍ली  और  मद्रास  में  स्टूडियो  सुविधाओं  सहित  नागपुर  में  राष्ट्रीय  चैनल  की  स्थापना
 करना  और  1000  कि०  वाट  मे  ०  वाठ  ट्रांसमीटर  लगाना  ।

 आनन्द  पाले  से  विशाखापतनम  और  विशाद्धापतनम  से  चार  लेनों  के  लिए  दो  लेन  के  लिए
 एगेके  को  चौड़ा  करना  ।

 27.8  से  69.0  कि०  मी०  तक  चार  लेन  वाले  कैरेज  मार्ग  को  चौड़ा  करना  और

 तमिलनाडु  में  एन०  एच  ०-45  पर  मद्रोस-विलूपुरम  सेंक्शन  के  विद्यमान  पेंबमेंट  को  मजंबूत
 बनाना  ।

 कोणाक  में  बीच  रिसार्ट  ।

 उड़ीसा  में  बीच  रिंसार्ट  ।

 उर्डीसा  में  बीच  रिंसार्ट  ।

 .  गोपालपर  में  बीच  रिसार्ट  ।

 बम्बई  पोर्ट  ट्स्ट  द्वारा  पी०  ओ०  एल०  औरਂ  बड़ी  मात्रा में  तरल  रसायनों  की  विशेष  श्रेणी
 के  संचालन  के  लिए  बम्बई  पत्तन  में  नए  बर्थ  का  सिर्माण  करना  ।

 बम्बई  पोर्ट  ट्रस्ट  बम्बई  पत्तन  में  कन्टेनर  संचालन  सुविधाओं का  विकास  ।

 5.  मद्रास  पोर्ट  ट्रस्ट  द्वारा  मद्रास  पत्तन  बड़ी  में  उवंर्क  उतारने  और  संचालन
 टॉमिनल  की  स्थापना  ।

 इन्नौर  में  कोल  संचालन  टमिनल  का  प्रस्ताव  ।

 विशाखापत्तनम  बाहरी  बन्दरगाह  को  गहरा  करना  |

 .  हुगली  मुहाने  में  सूखे  के  सुध्नार  के  लिए  व्यापक  स्कीम  ।

 ,  हल्दिया  डाक  कम्पलैक्स  में  दूसरी  कोयला  जेटी  का  निर्माण  ।

 पोर्ट  ब्लेयर  में  एक  तरल  दुग्ध-संयंत्र  की  स्थापना  करना  ।

 अण्डमान  ट्रंक  रोड  का  निर्माण  ।

 कालपानी  में  ब्रेकबाटर  परियोजनाएं  ।

 पुरी  में  यात्री  निवास  का  निर्माण  ।

 गोवा  में  माजरोदा  बीच  रिसार्ट  का  विस्तार  ।

 गोवा  में  ताज  होटल  विलेज  का  विस्तार  ।

 गोवा  में  5  सितारा  बीच  रिसार्ट  के  निर्माण  के  लिए  डेम्पो  प्रा०  लिमिटेड

 ।
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 47.  क्रेवेलोसिम  गोवा  में  गोल्डन  टेवाकू  बीच  रिसार्ट  ।

 48.  तमिलनाड़  में  प्रस्त्रावित  हवाई  अड्डा  ।

 49.  दूटीकोरि  तमिलनाडु  के  पास  बगाईकुलम  में  प्रस्तावित  हवाई  अड्डा  ।

 50.  नावा  शेवा  पोर्ट  परियोजना  ।

 51.  उड़ीसा  के  कटक  जिले  में  पारादीप  में  इन्टीग्रेटेड  फिशरी  हाबंर  परियोजना  ।

 52.  विशाखापत्त नम  पत्तन  में  एक  नियमित  बर्थ  में  भीतरी  हाबंर  में  मौजूदा  पुराने  जेटियों
 डब्ल्यू०  और  डब्ल्यू०  को  बदलना  ।

 53.  कलकत्ता  फ्तन  में  कन्टेनर  संचालन  सुविधाओं  का  विकास  ।

 54.  सी०  आई०  डब्ल्यू०  टी०  सी०  कलकत्ता  के  राजा  बागान  डाकया्ड  के  आधुनिकीकरण  के
 लिए  प्रस्ताव  ।

 55.  विशाखापत्तनम  में  प्राकृतिक  शिप  डिजायन  रिसार्ट  की  स्थापना  ।

 56.  न्यू  मंगलौर  पोर्ट  ट्रस्ट  में  22.5  टन  एच०  पी०  सिच  के  3  ट्गस  प्राप्त  करना  ।
 57.  भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  द्वारा  प्रत्येक  16000  डी०  एम०  टी०  के  दो  अमोनिया/एल ०

 वी०  जी०  वाहकों  को  प्राप्त  करना  ;

 58.  विशाखाप्रत्तनम  पोर्ट  ट्रस्ट  के अयरक  संचालन  कम्पलैक्स  में  थर्ड  वैगन  टिप्पलर  को
 लगाना  ।

 59.  अम्बई  हवाई  अडड़े  भें  नए  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्री  ठसस्तिनल  कम्लेक्स  क्रा  सिर्माण  ।

 60.  दृष्टीकॉरिन  पोर्ट  ट्रस्ट  में  ट्वित्लेय  कोल  जेटी  का  निर्माण  ।

 61.  पालम  जलाशय  की  ओर.'रिज  रोड  के  साथ  वाटरमेन  बिछाना  ।

 62.  वन  बागान  विकास  निगम  अण्डमान  और  निकोबार  द्वोप  समूह  द्वारा  हट  बे  में  रेड  पाम
 आयल  प्रोसेसिंग  संयंत्र  क्षमता  का  विस्तार  ।

 63.  पोर्ट  ब्लेयर  में  रनवे  का  विस्तार  ।

 64.  एअरबस  ए  320  एअरक्राफट  की  खरीद  ।
 जा  न्‍न  लत  +---++  +  क्‍>ननन  तल  त+  लता  पते  ४  णआा  5

 जर्य  के  दौरान  पर्यावरणोय  दृष्टि  से  नामंजूर  किए  गए  परियोजनाओं  को  सूचो

 ऋ्रम  सं०  परियो  बना  का  नाम  बामंजूर  क्तिए  जाने  के  कारफण

 3

 ताप  विद्युत  परियोधनाएं

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  लिमिटेड  की  भारक्षित  वन

 क्षेत्र के निकट होने के मानुगुरू ताप विद्युत स्टेशन कारण ।
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 __  एफ  छ&$झख  र न्फकजिीफभ/भ।“/फ जलहडणए।णए
 नैगड नाला जल  2  3

 जल  विद्युत/सिचाई  परियोजनाएं

 नैगड  नाला  जल  विद्युत  परियोजना  जम्मू  पूर्ण  ब्यौरे  न  भेजने  के  कारण  नामंजूर  कर

 और  कश्मीर  दिया  गया  ।

 2.  मेजा  बांध  परियोजना  को  आगे  बढ़ाना  सूचना  न  भेजने  के  कारण  नामंजूर  कर  दिया

 «उत्तर  प्रदेश  गया  ।

 उद्योग

 1.  मैससे  जनरल  इन्जीनिर्यारिंग  वक्‍सं  द्वारा  भूमि  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने

 भरतपुर  में  फाइन/फाइन  एल्युमिनियम  और  इसके  केवलदेव  और  घना  राष्ट्रीय
 एलाय  कोटेड  प्लेन  और  कोरूगेटेड  स्टील  उद्यान  के  निकट  होने  के  कारण  नामंजूर  कर
 काई  के  निर्माण  के  लिए  एक  यूनिट  की  दिया  गया  ।

 स्थापना

 2.  ओखला  ओद्योगिक  दिल्ली  में  सीमेंट  वायु  और  जल  में  प्रतिकूल  प्रभाव  के  कारण  ।
 प्रिडिंग  यूनिट

 3.  उत्तर  प्रदेश  के  नैनीताल  जिले  के  हेमपुर  स्थल  के  जिम  कार्बेट  पार्क  के  बिल्कुल  निकट
 में  खोई  पर  आधारित  अखबारी  कागज  होने  के  कारण  नामंजूर  कर  दिया
 निर्माण  परियोजना  की  स्थापना

 4.  सवाई  माधोपुर  के  निकट  उवंरक  संयंत्र  बाघ  परियोजना  पर  पड़ने  वाले  सम्भावित
 प्रतिकूल  प्रभाव  के  कारण  इस  स्थल  को
 नामंजूर  कर  दिया  गया

 के

 परियोजना  प्राधिकरण  हारा  अपेक्षित  पूचना  न  भेजने  के  कारण  अथवा  पर्यावरणीय
 असंगति  के  कारण  नामंजर  को  गई  परियोजनाएं

 ऋम  सं०  परियोजना  का  नाम  अपेक्षित  सूचना  न  भेजे
 जाने  के  कारण

 गम  2
 ः

 3

 1.  वेंकटेश  खानी  संख्या  7  एस०  सी०  सी०  एल०

 2.  रवीन्द्र  खानी  संख्या  8  एस०  सी०  सी०  एल०

 3.  वेस्ट  झारखण्ड  सीम  डब्ल्यू०  सी०  एल०

 4.  राजगमार  डब्ल्यू०  सी०  एल०

 5.  विश्वामपुर  खुली  डब्ल्यू०  सी०  एल०

 6.  डब्ल्यू०  सी०  एल०
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 7.  बिजूरी  डब्ल्यू  सी०  एल०

 8.  दियासपुर और  पाइरोफाइलाइट  खनन  एम०  पी०  एस०  +>वही--

 एम०  सी०

 9.  चिनाकुरी  कोयला  ई०  सी०  एल०

 10.  सागर  में  रॉक  फास्फेट  खनन  एम०  पी०  एस०  एम०  सी०

 JL.  छतरपुर  में  रॉक  फास्फेट  एम०  पी०  एस०  एम०  सी०

 12.  सलादीपुरा  फास्फेटिक  फर्टिलाइजर  पी०  पी०  सी०  एल०
 ।

 रामागुंडम  खुली  एस०  सी०  सी०  एल०

 14.  काकातिया  और  एस०  सी०  सी०  एल०  «  अपेक्षित  सूचना  न  भेजने  के
 कारण

 15.  लायो  कोलियरी  अण्डरग्राउण्ड  सी०  सी०  एल०

 16.  बीना  खुली  खदान  सी०  सी०  एल०

 17.  गोविन्द  एस०  ई०  सी०  एल०

 18.  हरीशपुर  खुली  खदान  ई०  सी०

 19.  मूनीडीह
 बी०  सी०  सी०  एल०

 20.  शिवपुरी  अण्डरग्राउण्ड  एक्पैन्सन  डब्ल्लू०  सी०  एल०

 21.  बालगी  एस०  सी०  सी०  एल०  हु

 22.  घेमानमेन  ब्लाक  सीतारामपुर  ई०  सी०  एल०

 23.  केडला  खुली  खदान  सी०  सी०  एल०

 24.  चिन्नर  और  1  इन्कलाइन  एस०  सी०  सी०  एल०

 25.  बाकूलिया  अण्डरग्राउण्ड  माइन  ई०  सी०  एल०

 26.  ग्रोदावरी  खानी  एस०  सी०  सी०  एल०

 27.  गुजरात  हेवी  केमिकल्स  लिमिटेड  का  चूना  पत्थर  खान

 28.  प्रकाशन  खानी  संख्या  6  और  7  एस०  सी०
 सी०  एल०

 29.  झरिया  बी०  सी०  सी०  एल TH सी०  पर्यावरणीय  असंगति  के  कारण
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 किंसत  उर्त  र  22  /989.

 अन्य  परियोजनाएं

 कल्सं  परियोजना  नामंजूर  किए  जाने  के  कारण

 1.
 पुरी  में  यात्री  निवास  का  निर्माण  उच्च  ज्वारीय रेखा  के

 200
 मीटर

 के
 भीतर

 निर्माण  प्रंस्तावित  ।

 2.  गोवों  में  मजरोदा  बीच  रेंसोर्ट
 का  विस्तार  ae

 3.  गोवा  में  ताज  ड्ोटः  न  गांव  का
 विस्तार

 गोवा  में  5  सितारा  बीच  रेसोर्ट  के  90  दिन  के  अनुबन्धित  अवधि  के  भीतर
 निर्माण  के  लिए  डेम्पों  प्राइवेट  लिमिटेड  पर्यावरणीय  पैरामीटर  से  सम्बन्धित  सूचना  न

 प्राप्त  होने  पर

 5.  गोवा  के  कावेलासीम  बीच  में  गोल्डन  टेबको

 बीचे  रिसोर्ट
 ---+-++  म  न ननान  लत  अमबन्‍्कम्ककनन

 1988  के  दौरान  पर्यावरणौय  दृष्टि  से  अम्मा दिल  परिपीजमाओं  की  दो

 ताप  जिचुत  परियोजनाएं
 ज-+-कजज-ननजज ँिशििशमिनिनिशिलिस

 ऋ०ण्सं०  परियोजना  का  नाम

 टोनुंघाट  ताप  विद्युत  केन्द्र  (3  *<  बिहार  ।

 2.  दिल्लो  विद्युत  प्रदाय  दिल्ली  का  वैस्ट  होट  रिंकवरी  सिस्टम  (90

 3.  कोटों  ताप  विद्युत  केन्द्र  (1X  *८  210  राजस्थान  ।

 4.  नेकैली  लिगनाइट  का  रपोरेशन  19८  210  मेगावाट  का  जीरो  यूनिंट  का  टी०  में  जौड़ा
 जाना  ।

 5:  पेंच  ताप  विद्युत  केन्द्र  (2 X  210  मध्य  प्रदेश  ।

 6.  गुजरात  में  गैस  टर्बाइन  संयुक्त  साइकल  विद्युत  परियोजना  (135  मे०  ।

 7.  फंरौर्दाबाद  हरियाणा  में
 केप्टिव  पावर  प्लाण्ट  (100  ।
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 ड
 1910

 लिखते  उत्तर

 ४
 सल  | का

 |  प्  पूश्ख्ोजनाएं ध  हु

 :  ऋ०सं०  परियोजना  का  नाम

 गोसी  खुर्द  सिंचाई  महाराष्ट्र  ।

 2.  राजौरी  लघु  जल  विद्युत  जम्मू  और  कश्मीर  ।

 3.  कालेशामिनी  हाइडल  स्कीम  मदुर  विश्वेश्वरैया  कर्नाटक  ।

 4.  देवेनक्वेर  हाइडल  कर्नाटक  ।

 5.  पंजाब  सिंचाई  परियोजना  मार्ग  की  प्रंजाब  ।

 6.  महानदी  जलाशय  लघु  जल  विद्युत  मध्य  प्रदेश  ।

 7.  बेलीमेला  उड़ीसा  के  वर्तमान  विद्युत  केन्द्र  मे ंसातबीं  और  आठवीं  इकाई  की  स्थापना  ।

 8.  दातिया  सिंचाई  लघु  जल  बिद्युत  राजस्थान ।

 अन्य  परियोज़नाएं
 वि  ——

 ऋण्सं०  परियोजना  का  नाम

 | ___  -

 बरवाला  में  उर्वरक  परियोजना  ।

 2.  बर्नपुर  मधुकुडा  में  स्लैग  ग्रेनुलेशन  प्लाण्ट  और  सीमेंट  ग्राइड़िग  प्लाष्ट  ।

 3,  अमझोर  में  फास्फेटिक  फटिलाइजर  प्लाषण्ट  की  स्थापना  ।

 4.  विजयपुर  में  तरलीक़त  पेट्रोलियम  गैस  पुनप््राप्ति  संयंत्र  ।

 5.  सालवनी  में  नया  नोट  प्रेस  ।

 6.  अनोला  फर्टिलाइजर  प्लाण्ट  एक्सपेंशन  ।

 बोंगेगांव  रिफाइनरीज  एवं  पेट्रोकेमिकल्स  लि०  का  संशोधित  लागत  अनुमान  ।

 8.  नौगांव  में  पेपर  प्रोजेक्ट  का  संशोधित  लागत  ब्रनुमान  ।

 9.  रूपनारायणपुर  केबल  मंनुफैक्चरिंग  यूनिट  ।
 |

 10.  गाडोपान  में  गैस  आधारित  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना  ।

 11.  ऐरोमेटिक्स  के  उत्पादन  का  अनुकूलनत  ।

 12.  पी०  सी०  यू०  टी०  से  पी०  आई०  जे०  एफ़०  तक  9.0  लाख  किलोमीटर  केब्लों  के  निर्माण  के
 लिए  संरक्षण  सुविधाएं

 स्थापित  करना

 रामागुंडम  संयंत्र  प्रथम  चरण  का
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 लिखित  उत्तर  22  1989

 खनन  परियोजनाएं

 1.  एस०  सी०  सी०  एल०  की  रामागुंडम  खुली  खदान  परियोजना  ।

 अन्य  परियोजनाएं  ं

 क्रम  से०  परियोजना  का  नाम
 a

 2
 गे  -  +--+  ———

 1.  नार्थ  इंस्‍्टन  रीजन  टी०  वी०  कवरेज  प्लान  ।

 2.  स्टूडियो  उपकरण  आदि  का  स्थानान्तरण  ।

 3.  सातबीं  योजना  के  अन्तगंत  इनसैट  के  माध्यम  से  रेडियो  नेटवकिंग  ।

 4.  हिमाचल  प्रदेश  में  होली  स्कीइंग  गतिविधि  ।

 5.  श्री  और  श्रीमती  आई०  एम०  आई०  लेव  द्वारा  कैण्डोलिय  में  इणेहा  समुद्रतट  सैरगाह  ।

 6.  श्री  होनरिंगने  रोवेल  द्वारा  कालवा  त॑ट  पर  कुटीर  ।

 7.  रामदा  होटल  इन्टरनेशनल  वोरसा  गोवा  ।

 8.  काबलोसिम  गोवा  में  ईस्ट  इण्डिया  होटल  लि०  ।

 9.  काबलोसिम  में  आल्कोन  रियल  इस्टेट  प्रा०  लि०  ।

 10.  कालनग्रुट  गोवा  में  डीसोजा  का  होटल  ।

 11.  कालबा  गोवा  में  होटल  ।

 12.  काबलोसिम  गोवा  में  अवेराइन  कोबार  इन्टरनेशनल  रिजोर्ट  ।

 13.  क्वान्सोलिम  गोवा  में  कम्फोर्ट  रिजेंसी  इन  ।

 14.  कालानग्रुट  गोवा  में  होटल  आफ  बराटे  ।

 15.  कन्सुलिम  गोवा  में  होटल  ।

 16.  मजरोडा  गोवा  में  मैससे  स्नेह  होटल  ।

 17.  कन्डोलिम  गोवा  में  होटल  आफ  सिंह  ।

 18.  कुछ  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सेवाओं  का  विस्तार  ।

 19.  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  रेडियो  कवरेज  का  विस्तार  ।

 20.  त्रिवेन्हम-कोचीन-कालीकट  माइक्रोवेव  लिक  का  मंगलौर  तक  विस्तार  ।

 21.  एन०  एच०  2  के  दिल्ली  मथुरा  अनुभाग  में  चार  लाइनें
 22.  दिल्ली  में  ई०  एस०  डी०/एन०  एस०  डी०  के  लिए  नए  प्रसारण  रेंज  की  स्थापना  ।
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 23.  तोरास  नदी  पर  एक  पुल  का  निर्माण  ।

 24.  सुन्दरवा  क्षेत्र  में  फ्लोटिंग  आवास  की  स्थापना  ।

 25.  तमिलनाडु  में  प्रस्तावित  वायु  पत्तन  ।

 26.  तुतीकोरिन  तमिलनाडु  के  नजदीक  वंगेकुलम  में  प्रस्तावित  वायु  पत्तन  ।

 27.  नावा  सेवा  पोर्ट  प्रोजेक्ट  ।

 28.  उड़ीसा  के  कटक  जिले  में  पारादीप  में  समेकित  मत्स्य  परियोजना  ।

 29.  विशाखापत्तनम
 पोर्ट  में  अन्तः

 बन्दरगाह  में  वर्तमान  पुराने  जेट्टिस  डब्ल्यू  और  डब्ल्यू
 को  नियमित  स्थान  के  रूप  में  बदलना  ।

 30.  कलकत्ता  पत्तन  पर  डिब्बों  के  उपयोग  की  सुविधाओं  का  विकास  ।

 31.  विशाखापत्तनम्‌  में  प्राकृतिक  जलपोताकार  सै  रगाह  केन्द्र  की  स्थापना  । i

 32.  न्यू  मं  गलौर  पोर्ट  टुस्ट  द्वारा  22.5  टन  Wao  पी०  के  तीन  नाव  हासिल  करना  ।

 3.  भ-तल  परिवहन  मन्‍्त्रालय  द्वारा  16000  डी०  एम०  टी० 33.  भू-तल  पहन  हि
 1°  टी०  के  दो अमोनिया/एल ०

 जी०  कैरियरों  का  अधिग्रहण  ।

 34.  विशाखापत्तनम  पोर्ट  ट्रस्ट  के  ओर  हैण्डलिंग  कम्पलेक्स  में  थर्ड  वेगन  टिपलर  की  स्थापना  ।

 35.  तूतीकोरन  पोर्ट  ट्रस्ट  में  द्वितीय  कोल  जेट्टी  का  निर्माण  ।

 36.  पालम  जलाशय  को  रिज  रोड  के  साथ-साथ  पानी  की  पाइपें  बिछाना  ।

 37.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  वन  एवं  बाग़ान  विकास  निगम  द्वारा  में  रेड  पाम  आयल
 संसाधन  क्षमता  का  विस्तार  ।

 हटवे  ले

 38.  पोर्ट  ब्लेयर  में  रनवे  का  विस्तार  ।

 39.  एयरबस  एयरक्राफ्टों  की  खरीद  ।

 40.  बारगेस  द्वारा  द्रव  अमोनिया  का  परिवहन  ।
 ——  लज्जज+

 भारतोय  खाद्च  निगम  में  खाद्यान्न  की  स्टाक  स्थिति
 .

 71,  आओ  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  ज्ाद्य  और  नागरिक  पूत्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ।  1988  और  1989  की  स्थिति के  अनुसार  भारतीय
 के  पास  विभिन्‍न  खाद्यान्नों  के  स्टाक  की  क्‍या  स्थिति

 ह  जाय  निगम

 वर्ष  1988  के  दौरान  प्रत्येक  खाद्यान्न  का  अधिकतम  और  न्यूनतम
 भ

 और  तत्सम्बन्धी  तारीखवार  ब्यौरा  क्या
 न्यूनतम  भंडार  कितना  था
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 वर्ष  1988  के  दोरान  कितना  खाद्यान्न  क्षतिग्रस्त  अथवा  खाने  योग्य  नहीं  और

 सुरक्षित  खाद्य  भंडार  की  प्रति  टन  अनुमानित  दुलाई  लागत  कितनी  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंप्री  डी०  एल०  :  भारतीय  खाद्य

 निगम  के  पास  1-1-1988  को  स्थिति  के  अनुसार  11.1.1  लाख  मीठरी  टन  ख़ाद्यान्नों  का  झुटाक़  था

 जिसमें  58.  लाख  मीटरी  टन  चावल  और  53.0  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  1-1-1989  को  स्त्िसतति

 के  अनुसार  80.5  लाख  मीटरी  टन  स्टाक  होने  का  अनुमात्त  था  जिसमें  41.3  लाख  मीटरी  टन  चावल

 और  39.2  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  शामिल  है  ॥

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  वर्ष  1988  के  दौरान  1-2-1988  की  स्थिति  के  अनुसार
 चावल  का  अधिकतम  स्टाक  61.5  लाख  मीटरी  टन  था  और  1-10-1988  की  स्थिति  के  अनुसार
 उनके  पास  17.2  लाख  मीटरी  टन  का  न्यूनतम  स्टाक  भारतीय  खाद्य  नियम  के  पास  1-1-1988

 की  स्थिति  के  अनुसार  53.0  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  का अधिकतम  स्टाक  था  जबकि  1-4-1988  की
 स्थिति  के  अनुसार  उनके  पास  25.7  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  का  न्यूनतम  स्टाक  था

 मानव  उपभोग  के  लिए  अनुपयुक्त  घोषित  किए  गए  खाद्यान्नों  की  मात्रा  का  क्षतिग्रस्त

 स्टाक  के  रूप  में  निम्नश्नं  णीकरण
 किया  जाता  है  जिसे  बट्टे  खाते  में  नहीं  डाला  जाता  है  बल्कि  क्षति  की

 मात्रा  पर  निर्भर  करते  हुए  उसका  पशु  चारे/मुर्गी  दाने  के  लिए  और  औद्योगिक  खाद  आदि

 के  लिए  क्षतिग्रस्त  खाद्यान्नों  के  रूप  में  निप्रटान  किया  जाता  है  ।

 1987-88  के  दोरान  91,000  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  को  मानव  उपभोग  के  लिए

 अनुपयुक्तत
 के  रूप  में  घोषित  किया  गग्रा  था  ।

 1987-88  के  लिए  खाद्यान्नों  के  बफर  स्टाक  को  रखने  की  एकीकृत  लागत  368.30  रु०

 प्रति  मीटरी  टन  थी  और  1988-89  के  लिए  इसके  586.60  रुपये  प्रति  मीटरी

 टन  होने  का  अनुमान  हैं  ।

 गांधी  नहर  के  क्षिनारे  वृक्षारोपणਂ

 72.  श्रो  मुललापल्लो  रामचन्रन  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  इन्दिरा  गांधी  नहर  के  किनारे  की  भूमि  वृक्षारोपण  के  लिए  कुछ
 सरकारी  व्यक्तियों/संस्थाओं  को  सौंप  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  «  और  केन्द्र  सरकार  ने  वन
 1980  के  तहत  वृक्षारोण्ण  के  लिए  इन्दिरा  गांधी  नहर  के  किनारे  की  भूमि  को

 किसी  ब्यक्ति/संस्थान  को  प्रदान  करने  की  स्वीकृति  नहीं  दी

 रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  में  वस्त्र  उद्योग  का  योगदान

 13.  ओ  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  .:  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1986,  1987  और  1988  के  दौरान  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  में  वस्त्र
 उद्योग  का  कितना  योगदान  रहा  और

 क्या  इस  क्षेत्र
 में

 रोजगार  के  अधिक  अवसर  उपलब्ध  कराने हेतु  सरकार  द्वारा कोई  उपाय

 सुझाए  गए  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 घस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक्क  :  वर्ष  1986,  1987  और  1988  के
 दौरान  मिल  क्षेत्र  के  वस्त्र  एककी  की  नामावलियों  में  कामगारों  की  अनुमानित  संखरूुया  तथा  हथकरघा
 और  विद्युत।कर  घा  क्षेत्रों  में  अनुमानित  रोजगार  का  ब्यौरा  नीच  दिया  गया  है  रा

 '

 1986  1987  1988
 _-.  _  -

 किस  क्षेत्र  12.53  12.05  11.81

 हँयकरघां
 था

 क्षेत्र  72.76  82.86  84.22

 विद्युत  करधा  क्षेत्र  31:90  47.05  50.95

 यस्त्र  नीति  1985  के  ढ़ाच  के  अन्तगंत  सरकार ने  वैस्त्र  उद्योग  के  तीन  क्षेत्रों  के  एकीकृत
 विकास  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  जिनका  प्रभाव  यान  और  कपड़े  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  के

 साथ  कुल  रोजगार  से  परिलक्षित  होता

 खाश  अपमिश्रण  निवारण  ढांचे  का  मवोकरण

 74.  74.  श्री  भरलोघर  माने  :  कया  स्वोस्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  द्वारा  दिल्ली
 में  हाल  ही  में  आयोजित  किए  गए  खाद्य  अपमिश्रण-सम्मेलन  में  रांज्यों  से  भाग  लेने  वाले  मरकारी
 कारियों  और  उपभोक्ता  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  वर्तमान  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  ढांचे  का  नवीकरण

 करने  के  सम्बन्ध  में  एक  मंत  व्यक्त  किया  गया

 क्या  इने  सिफारिशों  की  जांच  करने  और  उन्हें  अन्तिम  रूप  देने  क ेलिए  बिना  किसी  समय

 सीमा  के  केन्द्रीय  सरकार  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  एक  समिति  गठित  की  गई  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  केन्द्र  और  राज्यों  में  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  के  वर्तमान  ढांचे  को

 और  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  इसे  पुनः  सक्षम  बनाएगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड )  :  राष्ट्रीय
 स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  नई  दिल्ली  में  27  से  28  1988  को  आयोजित

 खाद्य  गुणवत्ता  आश्वासन  और  उपभोक्ता  भागीदारी  सम्मेलन  ने  बांद्य  कानूनों  के  कार्यान्वयन

 को  सुदृढ़  करने  की  सिफारिश  को  ।
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 इन  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  एक  पांच  सदस्यीय  समूह  का  गठन  किया

 गया  था  ।  इस  समूह  में  दो  गैर-सरकारी  सदस्ग  थे  जिनमें  से  एक  सदस्य  उपभोक्ता  संगठन  से  था  ।  इस

 समूह  ने  पहले ही  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 सरकार  को  पहले  ही  केन्द्र  और  राज्यों  में  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  ढांचे  को  सुदृढ़  करने

 की  आवश्यकता  की  जानकारी  है  ।

 यमुना  विल्‍ली  में  सार्वजनिक  भूमि  पर  अतिक्रमण  हटाना

 75.  श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  क्या  शहरी  घिकास  मंत्री  सरकारी  भूमि  पर  अतिक्रमण  हटाने  के

 बारे  में  2  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  71  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 यमुना  विहार  योजना  दिल्ली  के  पाकेट  और  के  साथ  अतिक्रमण

 को  हटाने  के  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्यवाही  में  क्या  प्रगति  हुई

 अभी  तक  हटाये  गये  अतिक्रमण  का  पाकेटवार  ब्यौरा  क्‍या  है  और  हटाये  जाने  की  तिथियां

 क्‍या  और

 कया  अल्पावधि  उपाय  के  रूप  में  वहां  चाहरदीवारी  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया
 गया  और  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलथोर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सातबों  पंचवर्धोय  योजना  के  दौरान  जनसंख्या  वृद्धि  कम  करने  के  लिए
 निर्धारित  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 16.  श्री  के०  राम  चन्द्र  रेड्डी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  जनसंख्या  की  वृद्धि  दर
 1.9  प्रतिशत  तक  कम  करने  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  के  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  नहीं

 सातवीं  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  के  दोरान  जनसंख्या  वृद्धि  दर  में  कितनी  कमी

 जनसंख्या  वृद्धि  दर  में  कमी  करने  के  निर्धारित  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  असफलता  के  लिए
 कौन-कौन  सी  रुकावटें  जिम्मेवार  और

 जनसंख्या  की  वृद्धि  दर  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खांपडड  )  :  और
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना के  लक्ष्यों  में  योजना  के  अन्त  तक  अर्थात्‌  1990  तक  जन्म-दर  प्रति  हजार
 29.1,  मृत्यु  दर  प्रतिहजार  10.4  तक  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ओर  इस  प्रकार  सहज  वृद्धि  दर
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 |

 नमू  ना  पंर्ज  परन्‍्टरि  के  नबी  पानों  का
 |

 -87  प्रतिशत  न
 पंजीयन  पद्धति  के  नवीनतम  अनुमानों  के  अनुसार  1985,  1986  और

 937  में  भारत  में  जनसंर  या
 व  सहज  वृद्धि  दर  क्रमशः  2.11  2.15  प्रतिशत  और  2.12

 तिशत  है  ।  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  सहजवृद्धि  दर  में  सातवीं  योजना  के  बाद
 $  वर्षों में  और  भी  कमी  आएगी  |

 ;  जम्म-दर  की  तुलना  में  मृत्यु  दर  में  भारी  कमी  के  कारण  सहज  वृद्धि  दर  प्रायः  अधिक
 है  ।  जन्म-दर  में  कम  गिरावट  के  लिए  उत्तरदायी  कारण  हैं  :  परिवार  नियोजन  अपनाने

 शालों  की  उच्च  औसत  शादी  के  समय  कम  सामाजिक  धाभिक  निरक्षरता
 आदि  ।

 जनसंख्या  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  उठाए  गए  कदम  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  सेवायें  प्रदान  करने  के  बुनियादी  ढांचे  की  व्यवस्था  ।

 (2)  कार्यत्रम  के  ढांचे  की  दक्षता  और  कारगरता  में  सुधार  ।

 (3)  जन्म  में  अन्तर  रखने  के  तरीकों  पर  विशेष  रूप  से  युवा  आयु  वर्ग  के  दम्पतियों  के
 सन्दर्भ  में  ।

 (4)  कन्या  के  विरुद्ध  भावना  को  दूर  करते  के  लिए  विशेष  अभियान  ।

 (5)  बिवाह  के  समय  न्यूनतम  आयु  सम्बन्धी  कानून  के  बारे  में  जागरूकता  पैदा  करना  ।

 6)  कम  दम्पती  सुरक्षा  दरों  वाले  राज्यों  पर  विशेष  ध्यान  और  शहरी  गन्दी  पिछड़े
 ओऔर  आदिवासी  क्षेत्रों  तथा  ग्रामीण  निर्घन  लोगों  पर  विशेष  ध्यान  ।

 (7)  परिवार  कल्याण  कायंत्रम  में  स्वेच्छिक  संगठनों  का  अधिकाधिक  सहयोग  ।

 (8)  स्वीकारकर्ताओं  को  मुआवजा  और  प्रेरकों  को  प्रोत्साहन  का  भुगतान  ।

 (9)  जच्चा-बच्चा  स्वास्थ्य  तथा  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रमों  को  गठन  करना  ।

 (10)  शिक्षा  और  संचार  घटकों  को  सुदृढ़  करना  ।

 (11)  स्थानीय  समुदायों  आदि  का  और  अधिक  सहयोग  लेना  ।

 नदी  सफाई  योजनाਂ

 77.  श्री  जो०  बासवराज्‌  :

 क्षी  टो०  यो०  चन्द्रशेसरप्पा  :  ४

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  काबेरी  नदी  की  सफाई  के  लिए  पर्याबरण  समिति  मद्गास  द्वारा  बनाई

 गई  एक  योजना  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया
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 पर्यावरण  और  बेन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  नहीं  ।  तमिलनाडु
 सरकार  से  हाल  ही  में  काबेरी  नदी  बेसिन  के  पर्यावरणीय  सुधार  पर  एक  परियोजना  की  योजना  प्राप्त

 हुई

 योजना  की  मुख्य  विशेषताओं  में  कावेरी  उसकी  सहायक  नदियों  तथा  काबेरी  बेसिन
 के  अन्य  जले  स्रोतों  में  अपशिष्ट  के उपचार  और  उसके  निपटान  की  सुविधाएं  शामिल  हैं  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  गंगा  कार्य  योजना  के  अनुभव  के  आधार  पर  और  निधियों  के  उपलब्ध  होने
 ०र  ही  यथासमय  विचार  किया  जा  सकता

 मे ंखतरनाक  उद्योग

 78:  जी  जी०  एस०  बासवराजू  :
 श्री  शांति  लाल  पटेल  .:

 क्या  पर्योधरण  और  वमे  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  आशय  का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  कि  महाराष्ट्र  में  कुछ  ऐसे
 खतरनाक  औद्योगिक  एकक  चल  रहे  हैं  जो  पर्यावरण  सम्बन्धी  विधियों  का  पालन  नहीं  कर

 यदि  तो  महाराष्ट्र  और  गुजरात  में  ऐसे  एककों  का  ब्यौरा क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हु  पु

 पर्यावरण  तौर  धन  मंत्री  जियाठरंहमान
 :

 विभिन्न  उद्योगों  के
 विरुद्ध  आम  शिकायतें  प्राप्त  रही  हैं  ।

 ह

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 वस्त्र  नीति  में  संशोधन  के  लिए  शापन

 79.  झ्ो  जी०  एस०  वासवराज़्‌  :  क्या  थस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  जैसे  मुख्य  कपास  उत्पादक  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार
 से  वस्त्र  नीति  में  संशोधन  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  शफोक  :  ( ।  )  :  से  वस्त्र  नीति  के  कार्यान्‍्वयन
 की  समीक्षा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  जो  समिति  नियुक्त  की  गई  वह  कपास  के  उपजकर्त्ताओं  सहित इस  उद्योग  के  विभिन्‍न  हितव़  क्षेत्रों  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  को  ध्यान  में  रखेगी  )

 |
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 :  आवास  संत्रियों  का  सम्मेलन  5

 80.  ओर  जो०  एस०  बासवराजू  :

 ओ  एस०  एम०  गुरड्डी  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1988  में  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  आवास  मन्त्रियों  का  एक
 सम्मेलन  हुआ

 *

 यदि  तो  उक्त  सम्मेलन  में  जिन  विषयों  प्र  विचार  किया  गया  उनका  ब्यौरा  क्‍या
 और

 उक्त  सम्मेलन  में  दिए  गए  सुझावों  को  कहां  तक  कार्यान्वित  किया  गया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबीर  :  हां  ।

 इस  सम्मेलन  में  आवास  वित्त  रेहत  आवास  के  लिए  भूमि  और  मूलभूत
 सुविधाएं  तथा  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  राष्ट्रीय  आवास  नीति  के  संदक्ष  में
 तैयार  की  जाने  वाली  संदर्भ  कार्य  योजनाओं  पर  विचार  किया  गया  ।

 के
 इस  सम्मेलन  में  पारित  किए  गए  संकल्पों  को  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों

 और  सम्बन्धित  नियन्त्रण  विभागों  को  कार्या  न्वयनार्थ  प्रेषित  किए  गए  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  को  नागपुर  स्थानान्तरित  करना

 81.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  को

 नागपुर  स्थानान्तरित  करने  के  बारे  में  ।6  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  714  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अपेक्षित  जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथोीर  :  से  सरकार  के  23
 मन्त्रालयों/विभागों  से  अपेक्षित  सूचना  प्राप्त  हो  चुकी  है  तथा  प्राप्त  उत्तरों  क ेआधार  पर  16-11-88
 को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  714  के  लिए  दिए  गए  आश्वासन  को  17-2-89  के  चरण  में  पूर्ण  कर  दिया
 गया  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  से  अपेक्षित  ब्यौरे  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  तथा  सरकार  के  शेष
 विभागों  की  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 उचित  दर  दकानों  में  चावल  और  गेहूं  को  उपलब्धता

 82.  श्री  अनवार्स  लाल  पुरोहित  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  हु
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 *.
 क्‍या  राजधानी  की  उचित्त  दर  दुकानों  को  चावल  और  गेहूं  का  पूरा  कोटा  नहीं  मिल  रहा

 है  जिसके  फलस्वरूप  उपभोक्ताओं  को  राशन  लेने  के  लिए  महीने  में  इन  दुकानों  के  चक्कर  लगाने

 पड़ते
 *

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 राजधानी  में  उचित  दर  दुकानों  में  गेहूं  और  चावल  अपेक्षित  मात्रा  में  उपलब्धता  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डीਂ  एल०  :  से  दिल्ली
 में  कुल  मिलाकर  उचित  दर

 की  दुकानों  में  विनिदिष्ट  खाद्य  वस्तुएं  उपलब्ध  तथापि  कुछ  मामलों
 परिचालन  सम्बन्धी  समस्याओं  उचित  दर  की  दुकानों  को  विनिदिष्ट  खाद्य  वस्तुओं  की  सुध्देगी
 में  अवश्य  विलम्ब  हो  जाता  स्थिति  की  निरन्तर  पुनरीक्षा  की  जाती  है  और  जब  भी  आवश्यक  होता

 उपचारात्मक  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 शहरी  जनपरिवहन  साधन

 83.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 प्रो०  रामकृष्ण  भोरे  :

 डा०  कृपासिधु  भोई  :

 क्या  शहूरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  महानगरों  में  शहरी  जनपरिवहन  साधनों  के  सम्बन्ध  में  एक  उच्चस्तरीय
 भारतीय  शिष्टमण्डल  ने  1989  के  दौरान  कनाडा  सरकार  से  बातचीत  की  थी

 यदि  तो  बातचीत  के  क्‍या  प॑रिणाम

 क्‍या  तकनीकी  और  वित्तीय  सहयोग  उपलब्ध  कराने  के  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  किया
 गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  हां  ।  कनाडा  के
 परिवहन  मन्‍्त्री  की  अध्यक्षता  में  1988  में  कनाडा  के  शिष्टमण्डल  के  दौरे  के  अनुसरण  भारत  में
 सम्भाव्य  परिवहन  प्रणाली  लागू  करने  के  लिए  कनाडा  की  शहरी  परिवहन  पद्धतियों  के

 अध्ययनार्थ  उक्त
 देश  में  प्रतिनिधिमण्डल  का  नेतृत्व  करने  के  लिए  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  को  कनाडा  सरकार  द्वारा  एक
 निमल्त्रण  दिया  गया  दौरे  के  दोरान  कनाडा  सरकार  के  साथ  कोई  ओपचारिक  करार  नहीं
 किया

 सुपर  बाजार  में  कार्डਂ  योजना

 कस

 84.  श्री  बनवारी लाल  पुरोहित :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 किःः

 -
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 क्‍या  सुपर  बाजार  का  अपने  ग्राहकों  की  सुविधा  के  लिए  क्रेडिट  कार्ड  योजना  लागू  करने  *

 का  विचार  और

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  और

 सिंडीकेट  बैंक  ने  सुपर  बाजार  से  क्रेडिट  कार्ड  प्रणाली  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  किया  जिसका  सुपर
 बाजार  के  अधिकारी  अभी  अध्ययन  कर  रहे  इस  सम्बन्ध  में  सिडीकेट  बैंक  द्वारा  1967  की  अन्तिम

 तिमाही से  1973  के  प्रारम्भिक  काल  के  बीच  सुपर  बाजार  के  लिए  कूपन  प्रणाली  के  नाम  से  एक

 प्रणाली  चलाई  थी  ।
 ँ

 खाद्यान्न  भंडार  को  स्थिति

 85.  डा०  दसा  सासन्त  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  हि

 सरकारी  एजेंसियों  के  पास  1988  के  अन्त  में  कितनी  मात्रा  में

 1989  तक  खाद्यान्न  की  कितनी  मात्रा  में  खरीद  होने  की  आशा  और

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  अनुमानतः  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  के  खाद्यान्नों  का

 आयात  किया  जाएगा  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  पहली

 1989  को  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  एजेंसियों  के  पास  94.8  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  स्टाक

 होने  का  अनुमान  है  ।

 यद्यपि  1988  के  अन्त  से  1989  के  अन्त  तक  गेहूं  की  कोई  वसूली  होने
 की  सम्भावना  नहीं  इस  अवधि  के  दौरान  30  लाख  मीटरी  टन  के  आसपास  चावल  की

 बसूली  होने  की  उम्मीद

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  लगभग  323.93  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  लागत  और

 भाड़ा  मूल्य  का  20.11  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  और  लगभग  185.51  मिलियन  अमरीकी  डालर  के

 लागत  और  भाड़ा  मूल्य  का  6.84  लाख  मीटरी  टन  चावल  का  आयात  किया  गया  है  ।

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  आधार  वर्ष  और  पद्धति  में  परिवर्तन  का  ओचित्य

 $6.  डा०  दत्ता  सामन्‍्त  :  कया  अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  की  गणना  का  आधार  वर्ष  1960
 से  बदल  कर  1982  करने  तथा  गणना  की  पद्धति  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  क्‍या  कारण

 इस  सूचकांक  की  संगणना  में  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  मामले  में  लागू  किये  गये  परिवतंनों  का
 ब्यौरा  क्या  और
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 इन  परिवर्तनों  का  मौजू  दा  मूल्य  सूचकांक  की  तुलना  में  भविष्य  में  मल्य  सूचकांक  के  वृद्धि
 की  दरों  पर  कितना  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 श्रम  संत्रो  बिन्देशवरी  :  और  आधार  वर्ष  के  रूप  में  1960  के  साथ
 भोकता  मूल्य  सूचकांक  वर्ष  1958-59  के  दौरान  किए  गए  परिवार  रहन  सहन  सर्वेक्षण  और  50  केन्द्रों

 में  चुने  हुए  बाजारों  से  एकत्र  किए  गए  खुदरा  मूल्यों  के परिणामों  पर  आधारित  समय  बीतने  के  साथ
 का  उपभोक्ता  व्यय  ढांचा  पुराना  पड़  गया  इसलिए  आधार  वर्ष  में  परिवर्तन  करने  को

 वांछनीय  समझा  गया  था  ताकि  यह  वास्तविक  व्यय  ढांचे  को  अधिक  निकटता  से  प्रतिबिबित  करे  ।
 परिवार  आय  एवं  व्यय  सर्वेक्षण  में  70  चुने  हुए  केन्द्रों  मे ंकिया  गया  परिवार  व्यय  के
 वास्तविक  ढांचे  में  इस  सर्वेक्षण  द्वारा  निम्नलिखित  परिवतंनों  को  प्रकट  किया  गया

 मुख्य  ग्रुप  बेटेज

 पर  श्र  खला  श्र  खला

 (४)  खाद्य  60.92  57.00

 (॥)  तम्बाकू  तथा  मादक  द्रव्य  4.79

 [(#)  इंधन  एवं  प्रकाश  5.77  6.28

 (४५)  आवास  6.26.  8.67

 (+)  बिस्तरे  एबं  जूते  8.54  8.54

 (५)  विविध

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांकों  की  दोनों  श्यू  खलाएं  एक  दूसरे  से  सामग्री  के  बारे  में  भिन्‍नताएं
 रखती  हैं  और  ऐसी  कोई  तुलना  वैध  नहीं  होगी  ।

 एड्स  अनुसंधान  पर  किया  गया  व्यय

 87.  ड्ा०  वत्ता  सामन्त  :
 श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एड्स  अनुसंधान  पर  अब  तक  कुल  कितना  धन  व्यय  किया  गया
 और

 इस  सम्बन्ध  में  कितनी  सफलता  मिली

 स्वास्थ्य
 ओर

 परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोल  अभी
 तक  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  को  विश्व  स्वास्थ्य



 3  1910  ॥  लिखित  उत्तर

 संगठन  के  माध्यम  से  निगरानी  केन्द्रों  क ेलिए  किटें  और  उपकरण  खरीदने  के  लिए  174.50  लाख  रुपये

 दिए

 इसके  अतिरिक्त  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  ने  एड्स  सम्बन्धी  अनुसंधान  कार्य  के

 लिए  लगभग  9:  लाख  रुपये  सीरो  सर्वेलेंस  क ेलिए  60  वायरस  को  अलग  करने  के  कार्य के  लिए
 सविधाओं  की  स्थापना  के  लिए  35  लाख  और  एड्स  अनुसंधान  और  नियन्त्रण  केन्द्र  की  स्थापना

 के  लिए  5  लाख  रुपए  खच  किए

 किए  गए  अनुसंधान  कार्य  के  परिणामस्वरूप  स्वास्थ्य  इतरलिगकामी  असंयमी  व्यक्तियों

 सुधारालयों  में  रखी  गई  वेश्याओं  ,  रक्‍त-दाताओं  आदि  जैसे  आधिक  जोखिम  वाले  समूहों  में  एच०  आई०
 वी०  संक्रमण  होने  के  बारे  में  स्पष्ट  तसवीर  उभर  रही  है  ।  31  1989  तक  कुल  2,09,825
 व्यक्तियों  की  जांच  की  गई  है  और  2764  को  एच०  आई०  वी०  संक्रमण  की  दृष्टि  से  सीरोपाजिटिव

 पाया  गया  एड्स  रोग  भारतीय  और  ।  विदेशी  व्यक्तियों  में  पाया  गया  है  ।  40  सर्वोलैंस  केन्द्रों  को

 अब  ब्लड  बैंकों  के  लिए  रक्‍्तदाताओं  की  जांच  क  ने  के  लिए  पूरी  तरह  से  तेयार  किया  जा  रहा  है  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणालो  के  साध्यम  से  अतिरिक्त  वस्तुओं  को  बिक्रो

 89.  श्री  शांतिलाल  पटेल  :
 को  एस०  एस०  गरड़डी  :

 क्या  खाद्य  तथा  नागरिक  पूति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्यों  से  साव॑जनिक  वितरण  प्रणाली  की  दुकानों  के  माध्यम  से  अतिरिक्त  वस्तुओं  की
 बिक्री  की  सम्भावना  का  पता  लगाने का  अनुरोध  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  राज्य-वार  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पृत्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  से
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  समय-समय  पर  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  आम
 खपत  की  और  अधिक  वस्तुएं  सप्लाई  करने  पर  विचार  इस  तरह  से  वितरित  की  जाने  वाली

 वस्तुओं  के  बारे  में  निर्णय  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  किया  जाना  है  और  उनके
 वितरण  का  पूरा  प्रबन्ध  उन्हीं  के  द्वारा  किया  जाना  अनेक  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  उपलब्ध  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के  उचित  दर  की  दुकानों  के  जरिए  मोटे
 जनता  साबुन  आदि  की  आपूर्ति  करने  की  व्यवस्था  की

 कपास  को  निर्यात

 90.  श्रो  शांतिलाल  फ्टेल

 श्री  टी०  बो०  चन्द्रशेखरप्पा  :  +

 क्या  षस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 oo  ट टपप्पतपपतयणख।//ा।।पपप।/य ञकसफकफफ़क  ्जनन-+

 क्या  जनवरी  से  के  दौरान  कपास  का  निर्यात  वर्ष  ह  की  इसी  अवधि

 के  दौरान  हुए  निर्यात  से  कम
 ह

 यदि  तो  माहवार  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 के  दौरान  अब  तक  कपास  का  कुल  कित  निर्यात  हुआ  है  7

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक्त  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 चालू  रुई  वर्ष  के  दौरान  बंगाल  देशी  की  मात्रा के  गांठों  की  मात्रा  निर्यात

 लिए  रिलीज  की  जा  चुकी  हैं  ।  चालू  रुई  वर्ष  के  इस  सम्पूर्ण  मात्रा  के  निर्यात  कर  दिए  जाने  की
 उम्मीद  है  ।

 विवरण

 लाख  गांठों

 महीना  स्टेपल  रुई  बंगाल  देशी

 1987

 ओ

 जनवरी  1.07  0.05

 फरवरी
 1.55  0.03

 माच  3.09  0.14

 अप्रैल  0.90  —

 मई  0.90  --

 जन  0.49  0.06

 जुलाई  0.25  0.10

 अगस्त  1.14  0.20

 सितम्बर  श््‌न्य  शून्य

 अक्तूबर  शून्य  शून्य

 घरेलू  उपलब्धता  और  कीमतों  को  देखते  हुए  रुई  वर्ष  1987-88  के  दीरान  स्टेपल  रुई  का

 निर्यात  स्थगित  रहा  ।  केवल  बंगाल  देशी  की  5000  गांठों  का  कोटा  निर्यात  के  लिए  रिलीज  किया

 गया  ।
 ह
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 एड्स  के  जवाणुयुक्त  इन्जेक्शन  पर  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान
 संस्थान  में  बहशत

 91.  श्री  के०  एस०  राव
 श्री  शरद  विधे  :

 शरोमती  गीता  मुखर्जो
 श्री  सुरेश  कुरूप

 :

 डा  के०  पटेल  :

 श्री  सेफददोन  चौधरी
 श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :

 डा०  सुधोर  राय
 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  इम्यूनोग्लोबुलिन  इन्जेक्शनों  के  दो  नमूनों  की

 जांच  के  दौरान  उनमें  एड्स  रोग  के  जीवाणु  पाए  गए  थे  जिसके  फलस्वरूप  चिकित्सकों  में  व्यापक  चिता

 ओर  दहशत  फैल  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  ने  रोगियों  को  परेशानियों  से  बचाने  के  लिए  और  दूषित  इ  जेक्शनों  का  इस्तेमाल
 को  रोकने  और  बाजार  से  इन  इन्जेक्शनों  का  स्टाक  वापस  लेने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 इन  इन्जेक्शनों  के  निर्माता  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  !

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  और
 हां

 ।  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  ने  मैसर्ज  भारत  सीरम  एण्ड  वेक्सीन  प्राइवेट
 बम्बई  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  इन्जेक्शन  एंटी-डी  के  दो  नमूनों  पर  एलिसा  तथा  वेस्टर्न  ब्लाट

 द्वारा  23-1-1989  को  स्वतः  एच०  आई०  वी०  एंटीबाडी  परीक्षण  किए  और  दोनों  ही  परीक्षणों  में  वे

 एंटनी-बाडीज  के  पाजिटिव  पाए  गए  ।  कितु  जब  इन  नमूनों  में  वायरल  एन्टीजन  की  विद्यमानता  का  पता
 लगाने  के  लिए  जांच  की  गई  तो  उनके  निगेटिव  परिणाम  निकले  ।

 और  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  से  23-1-1989  को  सूचना  मिलने  पर
 ओषध  भारत  ने  महाराष्ट्र  के  खाद्य  और  औषध  प्रशासन  आयुक्त  को  निदेश  दिया  कि  वे  मँसस
 भारत  सीरम  एण्ड  -  बम्बई  द्वारा  किए  जाने  वाले  उत्पादन  तथा  उसका  वितरण  बन्द  कर
 वितरित  स्टाक  को  जब्त  कर  लें  तथा  निर्माण  प्रक्रिया  की  तुरन्त  जांच  करायें  ।  उन्होंने  तत्काल  आवश्यक
 उपचारी  कारंवाई  शुरू  कर  दी  है  ।

 भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  से  भी  कहा  गया  है  कि  वे  इस  समस्या  के  तकनीकी
 आयामों  की  जाँच
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 के०  आर०  मंसूर  का  बन्द  होना

 92.  थे
 बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्यਂ  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  के०  आर०  मैसूर  को  बन्द  कर  दिया
 गया

 यदि  तो  कब

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  उपयुक्त  रुणण  मिल  का  कार्यभार  अपने  हाथ  में  लेने  और
 गरीब  जनता  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  और

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  उपयुक्त  मिल  को  खोबने  के  लिए  कोइ  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ?

 चरत्र  संत्रालय  में  राज्स  मंत्री  रफ़ोक  :  हां  ।

 के०  आर०  मैसूर  दिनांक  6-6-1984  से  बन्द  पड़ी  है  ।

 नहीं  ।

 के०  आर०  मैसूर  का  मामला  इस  समय  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनरनिर्माण  बोर्ड  के
 पास  है  ।  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  प्रनर्िर्माण  बोर्ड  आई०  एफ०  एक  अधध-न्यायिक  निकाय

 है  और  सरकार  इस  मामले  में  कोई  विशिष्ट  निर्देश  नहीं  दे  सकती  ।

 पटरी  पर  रहने  वालों  का  पुमर्धास

 93.  श्री  थो०  एस०  कुंष्ण  अम्यर  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  बंगलौर  शहर  में  पटरी  पर  रहने  वाले  लोगों  के  पुनर्वास  हेतु  कोई
 योजना  तैयार  की  है  तथा  इसे  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  भेजा

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 पटरी  पर  रहने  वाले  लोगों  के  पुनर्वास  हेतु  अन्य  किन-किन  राज्यों  ने  वित्तीय  सहायता
 मांगी

 ,  शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  नहीं  ।

 महानगरीय  शहरों  में  पटरियों  पर  रहने  वालों  के  पुनर्वास  के  लिए  अब  तक  पश्चिमी
 तमिलनादु  तथा  आंपध्र  प्रदेश  राज्यों  ने  वित्तीय  सहायता  के  लिए  र  अनुरोध  किया

 राष्ट्रीय  डेयरी  अनुसंधान  संस्थान  को  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम
 1947  से  छूट

 94.  श्री  घो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  राष्ट्रीय  डेयरी  अनुसंधान  बंगलौर  का  दक्षिण क्षेत्रीय  स्टेशन  औद्योगिक

 बेवाद  1947  के  अन्तगंत  आता  है  #'

 )  क्‍या  इस  सस्थान  को  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  से  छूट  बने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि

 पह  बिना  किसी  बाधा  के  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  कार्य  कर  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रों  बिन्देशवरी  :  हां  ।

 और  औद्योगिक  विवद  1982  द्वारा  संशीधित
 शब्द  की  परिभाषा  में  अन्यों  के  साथ  अनुसंधान  या  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  छोड़  दिया
 गया  जो  इस  तरह  औद्योगिक  विवाद  1947  के  सीमाक्षेत्र  से  बाहर  हो
 औद्योगिक  विवाद  1947  के  सीमाक्षेत्र  से बाहर  किए  जाने  संस्थानों  तथा  प्रतिष्ठानों
 के  कर्मचारियों  की  शिकायत  निवारण  के  लिए  किसी  वैकल्पिक  तन्त्र  के  अभाव  शब्द  की
 संशोधित  परिभाषा  को  अभी  तक  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  और  अन्य  संस्थान
 की  शिकायत  विधेयकਂ  नामक  विधेयक  10  1987  को  राज्य  सभा  में  पेश  किया
 गया  तथा  इसने  इस  विधेयक  को  28  1988  को  प्रारित  कर  दिया  ।  इस  विधेयक  में  अनुसंधान
 या  प्रशिक्षण  संस्थानों  सहित  कतिपय  संस्थानों  में  कर्मचारियों  की  शिकायत  निवारण  की  व्यवस्था  की
 गई  यह  विधेयक  अभी  लोक  सभा  द्वारा  पारित  किया  जाना  हैं  |  उपयुक्त  अस्पताल  विधेयक
 अधिनियम  बन  जाने  पर  शब्द  की  संशोधित  परिभाषा  को  लागू  करने  के  लिए  क्ष्म  उठाये
 जायेंगे  ।

 खाद्याननों  की  हानि

 ]

 95.  श्री  क्निश  गोस्वामी  :
 श्री  बलवंत  सिह  रामूवालिया  :
 डा०  गौरो  शंकर  राजहूंस  :

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1987-88  और

 1988-89  के  दौरान  वर्ष-वार  भारतीय  खाद्य  निगम  को  खाद्यान्न  के  भण्डा  परिवहत  और  वितरण
 में  क्रशः  कितनी  हानि  हुई  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  डी०  एल०  :  वर्ष  1987-88  के  लिए
 भारतीय  खाद्य  निगम  में  खाद्यगन्नों  की  मार्गस्थ  और  भण्डारण  हानियों  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :---

 लाख  मीटरी  टन

 वर्ष  तात्रा  जमा  बिक्री  )  हानि  खरीद  +-बिक्री  के  प्रति  हानि  की
 प्रतिशतता

 8  407.00  हु

 वर्ष के लिए मार्गस्थ और भण्डारण हनियों का पता वित्तीय के सभ्ाप्त जाने के बाद चलेगा । ह॒
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 उचित  दर  को  वुकानों  के  माध्यम  से  बेची  जाने  वालो  खाश
 वस्तुओं  को  कोमतों  में  वद्ध

 96.  श्री  विनेश  गोस्वामी  :

 श्री  बलयंत  सिह  रामूवालिया  :
 श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  उचित  दर  की  दुकानों  के

 माध्यम  से  वेची  जा  रही  खाद्य  तेल  इत्यादि  ज॑सा  खाद्य  वस्तुओं  की  कीमतों  में  पिछले

 कुछ  महीनों  के  दौरान  वृद्धि  की  गई

 यदि  तो  माह-वार  तथा  वस्तु-वार  वृद्धि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  कितनी  वृद्धि  की

 गई

 इस  मूल्य  वृद्धि  के  क्या  कारण

 इसके  परिणामस्वरूप  सरकार  को  प्रतिवर्ष  कितना  लाभ

 (=)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने
 इस  मूल्य  वृद्धि  को  लागू  न  करने  का  निर्णय

 किया  और

 यदि  तो  उनके  नाम  क्‍या

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  डो०  एल०  :  से
 सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  सप्लाई  किए  जाने  वाले  आयातित  खाद्य  तेलों  तथा
 लेवी  चीनी  के  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों  में  1988-89  के  दौरान  किए  गए  संशोधन  से  सम्बन्धित  सूचना
 नीचे  दी  गई  है  :--

 गेहूं  :  कोई  संशोधन

 चावल  :  चावल के  मूल्य  में  25-1-1  989  से  निम्नवत  संशोधन  किया  गया  है  :--

 साबंजनिक  वितरण  के  माध्यम  से  समेकित  आदिवासी  विकास

 आपूर्ति  कार्यक्रम  के  माध्यम  से

 रु०  प्रति

 कामन  239.00  से  244.00  160.00  से  194.00

 फाइन  264.00  से  304.00  183.00  से  254.00

 सुपर  फाइन  279.00  से  325.00  198.00  से  275.00
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 चावल के  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्य  में  किसानों  को  1988-89  9  के  खरीफ  मौसम  में  देय  धान
 के  समर्थन  मूल्य  में  वद्धि  के  कारण  करनी  पड़ी  ।  गेहूं  तथा  चावल  के  वास्तविक  निर्गम  मूल्य  राज्य
 सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  नियत  किए  जाते  हैं  और  ये  अलग-अलग  राज्यों  में
 भिन्‍न  होते  हैं

 ।
 समेकित  आदिवासी  विकास  कार्यक्रम  योजना  के  जरिए  सप्लाई  किए  जाने  वाले  गेहूं  तथा

 चावल का  वास्तविक  उपभोक्ता  केन्द्रीय  निर्गेम  मूल्य  में  25  रु०  प्रति  क्विटल  का  माजिन  जोड़
 करके  नियत  किया  जाता  है  ।

 केन्द्रीय  निर्गेम  मूल्य  के  तहत  समूची  आर्थिक  लागत  नहीं  आती  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  को  इसके
 लिए  भारी  वित्तीय  राजसहायता  देनी  पड़ती

 आयातित  खाद्य  तेलों  के  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्य  में  1-9-88  से  निम्नवत  संशोधन  किए  गए  हैं  :---

 २०  प्रति  भो०  ठन

 थोक  में  आपूर्ति  11000%  से  13150

 टीनों  में  आपूर्ति  12500%  से  14501

 आयातित  खाद्य  तेलों  के  केन्द्रीय  निगंम  मूल्य  समय-समय  पर  पुनरीक्षित  तथा  संशोधित  किए  जाते

 ऐसा  करते  समय  विभिन्‍न  सम्बन्धित  जैसे  आयातित  खाद्य  तेल  के  सरकार  द्वारा  तिलहनों
 के  निर्धारित  समर्थन  मूल्य  आदि  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 चोनी  :  लेवी  चीनी  के  खुदरा  मूल्य  1-1-1989  से  5.10  ₹ु०  प्रति  कि०  ग्रा०  से  संशोधित  कर
 5.25  ₹०  प्रति  कि०  ग्रा०  कर  दिया  गया  यह  1988-89  के  लिए  गन्ने  के  सांविधिक  न्यूनतम
 मूल्य  में  वृद्धि  के  कारण  की  गई  है  ।  लेवी  चीनी  का  अन्तिम  खुदरा  मूल्य  सारे  देश  में  एक  समान

 खाद्य  तेलों  का  आयात

 97.  श्री  दिनेश  गोस्वामी  :
 थी  बलवन्त  सिह  रामृवालिया  :

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  खाद्य  तेलों  का आयात  किया  गया

 विदेशों  से  खाद्य  तेलों  की  कितनी  मात्रा  के  आयात  के  लिए  समझौते  किए  गए  और

 वर्ष  1988  के  दौरान  खरीफ  की  भारी  फसल  को  ध्यान में  रखते  हुए  खाद्य  तेलों  के आयात
 के  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  डो०  एल०  :  चालू  वित्तीय
 वर्ष  के  दौरान  31-1-1989 9  तक  खाद्य  तेलों  की लगभग  लाख  मी०  टन  मात्रा  का  आयात  किया
 गया  था  ।
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 वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  7.77  लाख  टन  के  आदत  का  कर  किया  बढ  ह ै/

 1988  के  दौरान  खरीफ की  भारी  फसल  को  ध्यान  में  रखते  हुए  खाद्य  तेलों  के  आयात
 में  उचित रूप  से  कमी  की  गई  है

 पंजाब  में  ढाक्टरों  द्वारा  हडताल

 98.  श्री  दिनेश  गोस्वामो
 श्री  बल्वन्त  सिह  राम्‌बालिया  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1989  से  अपनी  मांगों  के  समर्थन  में  पंजाब  में  डाक्टर  हड़ताल  पर

 यदि  तो  क्या  दिल्ली  में  विभिन्‍न  अस्पतालों  के  डाक्टरों  ने  भी  अपनी  मांगों  को  अभी
 तंक  स्वीकार  न  किए  जाने  के  कारण  रोष  व्यक्त  किया  है  तथा  हड़ताल  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उनकी  मांगों  के  सम्बन्ध  में  सरकारः  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिय्ार  फल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रीਂ  सरोज  खापडे  )  :  सरकार
 के  ध्यान  में  लाया  गया  है  कि  पंजाब  में  सरकारी  डाक्टर  तीसरे  वेतन  अगयोग  की  सिफारिशो  के  विरोध
 में  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  ।  उनकी  निम्नलिखित  मांगें  हैं  :---

 (1)  प्रैक्टिस  बन्दी  भत्ते  को  वेतन  का  भाग  माना  जाए  ।

 (2)  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  पैटर्न  पर  संवर्ग  समीक्षा  और  समय  परक  पदोन्नति  ।

 (3)  प्रैक्टिस  बंदी  भत्ते  के  रूप  में  मूल  वेतन  का  50%  ।

 (4)  यातायात  भत्ता  और  अन्य  भत्त  केन्द्रीय  पैटनं  पर  ।

 (5)  ग्रामीण  स्वास्थ्य  भत्ते  में  वृद्धि  ।

 (6)  सभी  ग्रामीण  डाक्टरों  के लिए  मकान  किराया  ।  इसे  राज्य  सरकार  के  ध्यान  में  ला  दिया
 गया  ।

 और  ऐसी  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 राज्य  सरकारें  अपने  वित्तीय  संसाधनों  और  अन्य  कारणों  को  देखते  हुए  डाक्टरों  समेत
 अपते  कर्मचारियों का  वेतन  ढांचा  निर्धारित  करती  राज्य  सरकारों  को  इस  सम्बन्ध  में  पहायता
 करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  कोई  स्कीम  नहीं  है  ।

 दिल्‍लो  विकास  प्रवधिकरण  द्वारा  सकामों/प्साषों  के  लिए  सप्परः  पंजोकरण

 99.  श्री  जयप्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  पिछले  कई  वर्षों  से  मकानों/प्लाटों  के  आवंटन  का
 पंजीकरण  बंद  किया  हुआ

 यदि  तो  कब

 क्‍या  सरकार  नया  पंजीकरण  आरम्भ  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसे  कब  से  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 19851

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 हु  चित  दर  को  दुकानों  के  तेल  डिपो  के  मालिकों  को
 दिया  जाने  वाला  कमोशन

 ]
 100.  श्री  जयप्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किट

 क्या  दिल्‍ली  में  उच्षित  दर  की  दुकातों/मिट्टी  के  तेल  डिपो  के  मांलिंकों  की  दिया  जाने  वाला
 कमीशन  बहुत  कम  है  और  क्‍या  इस  कारण  उनमें  असंतोष  व्याप्त

 यदि  ती  तत्सम्बन्धी  कॉरण  क्‍या  और

 उनके  कमीशन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  से  दिया
 जाने  वाला  कमीशन  बहुत  कम  नहीं  समझा  जाता  उचित  दर  दुकान  कल्याण  संघ  प्राइस
 वेल्फेयर  ने  हाल  ही  में  प्रशासन  को  अभ्यावेदन  दिया  जिसमें  कहा  गया  है  कि  उचित  दर
 की  दुकानों  को  चलाने  की  प्रशासनिक  लागत  में  हुई  वृद्धि  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विनिदिष्ट  खाद्य

 वस्तुओं  के  निर्गम  मूल्य  में  की  गई  वृद्धि  क ेकारण  लाभ  कें  मार्जिन  में  आई  कंमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 दिए  जाने  वाले  लाभ  के  माजिन  में  वृद्धि  की  जाए  तथा  उसे  प्रतिशत  आधार  पर  नियत  किया
 कमीशन  में  जब  भी  आवश्यक  समझा  जाता  है  संशोधन  किया  जाता  है  ।

 अखिल  भारतोय  आयुविज्ञान  संस्थान  को  रेजीडेन्ट
 डाक्टर्स  एसोसिएशन  हरा  शरपन

 101.  झोभती  गोता  मुखर्जी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 ह॒
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 क्या  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  की  रेजीडेंट  डाक्ट्स  एसोसिएशन

 में  दिनांक  10  1989  को  उन्हें  एक  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उनकी  मांगों  को  पूरा  करने  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  है  7?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :

 जीडनन्‍ट  डाक्टर्स  एसोसिएशन  ने  निम्नलिखित  मांगें  र  खी  रह  पा

 ())  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  डाक्टरों  के  आधार  पर  कनिष्ठ  डाक्टरों  को  प्रैक्टिस-बंदी  भत्ता

 बढ़ाकर  500  रु०  करना  ।

 (॥)  प्रैक्टिस  बन्दी  भत्ते  पर  महंगाई  भत्ता  दिया  जाना  !

 (iii)  अन्य  सम्बन्धित  सरकारी  डाक्टरों  को  अनुज्ञेय  आकस्मिक  भत्ता  |

 (iv)  ।  1986  से  उपर्युक्त  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  ।

 र्  उचित  विचार-विमर्श  के  बांद  सरकार  द्वारा  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 किडमनीस्टोन-सज नस  अपोज  मशीन  इम्पोर्ट्स  शोर्थक  से  समाचार

 102.  श्रीमती  गीता  भखर्जोी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  31  1988  के  हिन्दूਂ  में  स्टोन  सर्जन्स
 अपोज  मशीन  इम्पोर्ट्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  और

 गुर्दा  पथरी  का  बिना  सजंरी  के  इलाज  के  लिए  लिथोटिप्सी  मर्शीनों  के  नि:शुल्क  आयात  एवं
 प्रयोग  के  विरुद्ध  वरिष्ठ  सर्जनों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  शंका  पर  सरकार  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड  )  :

 इस  उपकरण  को  सीमा  शुल्क  छूट  की  रियायत  के  लिए  आयात-निर्यात  नीति  1988-91
 ओपन  जनरल  लाइसेंस  तथा  1-3-1988  की  अधिसूचना  संख्या

 में  दी  गई  सूची  के  अन्तगंत  शामिल  कर  लिया  गया  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा
 अनुमोदित

 खराती  तथा  अधं-खैराती  संगठनों  को  विशेषज्ञ  समिति  जिसमें  यूरोलॉजिस्ट/नेफ़रोलॉजिस्ट  एक  सदस्य  के
 रूप  में  शामिल  होता  की  मंजूरी  से  इस  मद  पर  सीमा  शुल्क  से  शत-प्रतिशत  छूट  दी  जाती  है  ।

 अभी  तक  हमें  किसी  अथवा  किसी  शल्य  चिकित्सा  या  नेफोलॉजिस्ट  से  कोई  शिकायत  नहीं
 मिली  है  ।  केन्द्र  सरकार  के  किसी  भी  अस्पताल  में  लिथोदिप्सी  मशीन  नहीं  अखिल  भारतीय
 विज्ञान  संस्थान एक  मशीन  प्राप्त  करने  वाला  ही  है  !

 120



 $  1910  लिखितਂ  उत्तर

 लकड़ो का  आयातਂ

 103.  डा०  अम्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  तथा  किन-किन  देशों  सेरें  इमारती  लकडी  का  आयात

 .

 और

 क्‍या  इमारती  लकड़ी  का  पहले  भी  आयात  किया  गया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  गत
 है  तीक  वर्षों  का  क्या  है  ?

 |
 पर्यावरण  और  वन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  वर्नो  के  संरक्षण  के  लिए  इमारती

 लकड़ी  के  आयात  को  उदार  बनाया  गया  है  और  यह  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  अनुज्ञ  य  है  ।  चालू
 ।  वर्ष  में  200  करोड़  रुपए  से  अधिक  मुल्य  कीं  लगभग  एक  मीलियन  घन  मीटर  इमारती  लकड़ी  के  आयात

 किए  जाने  का  अनुमान  है  |  जिन  देशों  से  इमारती  लकड़ीं  का  आयात  किया  जा  रहा  है  उनमें  से  कुछ
 संयुक्त  राज्य  पापुआ  न्यू  गिनी  आदि  हैं  ।

 वर्ष  1984-85,  1985-86  और  1986-87  में  आयात  की  गई  इमा  रती  लकड़ी  की
 ।  मात्रा  और  उसका  मूल्य  नीचे  दिया  गया  :++

 वर्ष  मात्रा  राशि

 भी०  करोड़  रुषए

 1984-8  5  19,122.15  3.81

 1985-86  2,19,506.01  37.46

 1986-87  8,44,297.02  136.35

 दिल्‍ली  में  सरकारी  भूमि  पर  अवंध  कम्जें

 104.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्या  शहरी  बिकात्त  मंत्री  यह  बताये की  कृपा  करेंगे-कि  :

 क्या  बिल्ली  में  सरकयरी  फर  अवैधਂ  कब्जों  के  मामसों'मेंਂ  निरस्तरਂ  वद्धि  हो

 क्‍या  इसे  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कुछ  प्रभावी  कदम  उठाने  का  विचार  और

 तो-तत्सम्त्रन्ध्री  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबौंर  से  यह  सही  है  कि
 सावंबनिक  भूमि  पर  अतिक्रमण  में  वृद्धि  हो  रही  जब  कभी  भी  सार्वजनिक  भूमिं  पर  किसी
 अतिकमण  का-पता  चलता  तो  सक्षम  प्राधिकारी  व्वाराਂ  इन्हें  हटाने  के  ध्रावश्यक  जारी  किए
 जाके  दिल्ती  प्रशासन  ने  अतिक्रमणों  की  रोकथाम  के  लिए  पहले  ही  पुलिस  विभागः कोਂ  अनुदेशः
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 किए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  भी  सुरक्षा  पटवारियों  और  कनिष्ठ  इंजीनियरों  को
 अतिक्रमणों  की  रोकथाम  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  किए  है  और  अतिक्रमण  पर  दैनिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 करते  हैं  । खाली  भूमि  पर  तारों  की  बाढ़  लगाने  के  प्रयास  भी  किए  जा  रहे  हैं  ।  इसके
 निम्नलिखित  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  :--

 (1)  चलता-फिरता  मकान  गिराऊ  दस्ते  के  माध्यम  से  नये  अतिक्रमण  को  गिराना  ।

 (2)  क्षेत्रीय  योजना  के  अनुसार  खाली  भूमि  के  उपयोग  के  लिए  विकास  योजनाएं  तैयार  करना
 ताकि  भूमि  पर  अतिक्रमण  न  हो  सके  |

 (3)  दिल्‍ली  विकास  1957,  दिल्ली  नगर  निगम  1957,  पंजाब
 नगरपालिका  1911  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  क्षेत्र  में  लागू
 और  लोक  परिसर  दखलकारों  की  1971  जिसके
 अन्तर्गत  सार्वजनिक  भूमि  के  जबरदस्ती  कब्जे  को  संज्ञेय  अपराध  माना  गया  के
 संशोधित  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  मुकदमा  चलना  ।

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  8:7  और  1414  अतिक्रमणों  को  हटाया
 गया  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  को  पामोलीन  आयल  की  सप्लाई

 105.  श्री  सो०  सम्यु
 शो  सानिक  रेड्ढो  :

 करी  जी०  भूषति  :

 क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  को  आयलਂ  की  आवश्यकतानुसार
 पूर्णत  सप्लाई  नहीं  की  जा  रही

 यदि  तो  कम  सप्लाई  करने  के  क्या  कारण  और

 पिछले  चार  महीनों  के  दौरान  राज्य  द्वारा  पामोलीन  आयल  की  कितनी  मात्रा  की  भांग
 की  गई  तथा  इसकी  कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  गई  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  डो०  एल०  :  और
 संघ  राज्य  क्षेत्रों

 को
 आयातित  खाद्य  जिसमें  पामोलीन  शामिल  का  आबंटन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों

 की  खुले  बाजार  में  देशीय  खाद्य  तेलों  के  विदेशी  मुद्रा  की  राज्य  व्यापार  निगम
 के  पास  तेल  के  स्टाक  तथा  अन्य  सम्बन्धित  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जत्ता  आयातित

 खाद्य  तेलों  का  आबंटन  किसी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  की  समूची  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  महों  बल्कि
 खुले  बाजार  में  उपलब्ध  देशीय  खाद्य  तेलों  की  अनुपूर्ति  के  लिए  किया  जाता  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  तेल  वर्ष  1988-89  )  के  लिए  की  गई
 17,000  मभी०  टन  की  मासिक  औसत  मांग  की  तुलना  में  राज्य  को  आयातित  खाद्य  तेलों
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 तेल  की  आबंटित  की  गई  उनके  द्वारा  उठाई  गई/मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :--

 महीना  आबंटन  उठाई  गई  मात्रा

 88
 9,000

 मी०  टन  2,185  मी०  टन

 88  8,000  मी०  टन  4,795  मी०  टन

 88  2,800  मी०  टन  2,656  मी०  टन

 89  2,800  मी०  टन  4,748  मी०  टन

 89  2,800  मी०  टन  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं

 को  पर्यावरणोय  संज्रीਂ

 106.  रो  के०  पी०  उन्‍्नोकृष्णन  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 किस  प्रकार  की  परियोजनाओं  के  लिए  उनके  मंत्रालय  की  मंजूरी  आवश्यक

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  पर्यावरणीय  मंजूरी  देने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  की  गई

 विभिन्‍न  तकनीकी  समितियों  और  राज्यों  तथा  संगठनों  से  प्राप्त  आवेदनों  की  जांच  के  लिए  बनाए  गए

 नियमों  का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  पर्यावरण  और  वन  कामूनों  द्वारा  जारी  किए  गए  और  मंत्रालय  मार्ग  निर्देशों  के

 उल्लंघन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समितियां  स्थापित  की  गई  हैं  तो उनका

 क्या  ब्यौरा  और

 सिंचाई  और  विद्युत  तापीय  और  परमाणु  सहित  उन

 परियोजनाओं  के  नाम  और  ब्योरा  कया  हैं  जिनके  1986-87,  1987-88,  और  1988-89  के  दौरान

 मामले  निपटाए  और  जिन्हें  स्वीकृति  प्रदान  की  उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिसमें  शर्तें  लगाई
 गई  हैं  और  प्रत्येक  मामले  में  जिन  विशेष  मानदण्डों  के  अन्तगंत  मंज्री  दी  गई  है  उनका  और  केन्द्रीय

 सरकार  के  पास  इस  समय  लंबित  पड़ी  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  जिन  परियोजनाओं  के  लिए
 पर्यावरणीय  मंजूरी  अपेक्षित  उनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 --  बड़ी  सिंचाई  और  बहु-उद्देशीय  तदी  घाटी

 —  सभी  थर्मल  और  परमाणु  विद्युत
 --  खनन  परियोजनाएं
 --  औद्योगिक  और

 —  समुद्र  तटीय
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 नदी  कमल  पाचर  और  ओद्योगिक  परियोजनाओं  का  सूल्यांकन  करने  के  लिए
 विशेषज्ञों  की चार  मूल्यांकन  समितियां  हैं  ।  समितियों  का  गठन  संलग्न  में  दिया  गया
 समितियों  द्वारा  पौलन  जाने  वाले  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  सारांश  संलग्न  में  दिया
 गया  है  ।

 बड़ी  परियोजनाओं  को  अनुमोदित  करते  समय  परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  निगरानी
 समिति  का  गठन  करने  की  एक  शत  लगाई  जांती  है  तोकि  लगाई  गई  शर्तों  और  सुरक्षा  उपायों  का
 प्रभावी  कार्यन्वियंन  सुनिश्वित  हो  सके  ।  भौपाल  और  बंगलौर  के
 छः  क्षेत्रीय  कार्यालय  भी  पर्यावरणीय  मंजूरी  देते  समय-निर्धारित  शर्तों  और  सुरक्षा  उपायों  के  कार्यान्वयन
 पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  करते  हैं  ।

 के  विस्तुत  होने  क ेकारण  इनका  संकलन  किया  जा  रहा  है  और  सभा-पटल  पर  रख
 दिए  जाएंगे  ।

 1.  नदी  घाटी  परियोजनाओं  और  पन  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  पर्यावरणीय  मूल्यांकन
 समिति का  गठन

 2.  खनन  परियोजनाओं  के  लिए  पर्यावरणीय  मूल्यांकन  संमिंति  का  गठन

 3.  थर्मल  पावर  परियोजनाओं  के  लिए  पर्यावरणीय  मूल्यांकन  समितिःका  गठन  )

 3. आओद्योभिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अूल्यांकन का मठन 4) शदों अस्टी और वन बिशुत पश्योज्षनात्रों के लिए पर्यावरणोथ सूल्यकित संभिति का गठत प्रो० दिनेश मोहन आर० गात्रिग्राबाद अध्यक्ष 2. प्रो० एम० सी० जल संसाप्तन प्रबन्ध और आयोजना आई० आई० दिल्ली सदस्य 3. डा० डी० आर० डा० सी० एस० एस० आर० करनाल सदस्य 4. प्रो० वीरेन्द्र वनस्पति जाकिर हुसेन दिल्ली सदस्य
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 ठत्तर

 5.  श्रीजी०  एस०  भवानी
 5  एच०  मल्टी स्टोरी
 मिन्‍्टो  नई  10002  ॥  सदस्य

 6.  श्री  एम०  ए०

 केतन  फ्लैट  न०  103
 फतेहगंज  कैम्प

 सदस्य
 7.  डा०  आर०  एस०  निदेशक  नेशनल  ब्यूरो  आफ०  सदस्य

 प्लांट  जेनेटिक  रिसोरसेस  दिल्ली

 8.  एस०  निदेशक  *  सदस्य
 पर्यावरण  और  वन  नई  दिल्ली

 10.  डा»  नलिनी  सदस्य-सचिव
 पर्यावरण  अधिकारी

 अंर्बडोवरण  और  वन  नई  दिल्ली

 स्थाई  आमंत्रित

 1.  केन्द्रीय  जल  जल  संसाखन
 श्रय  शक्ति  नई  दिल्ली  के  प्रतिनिधि  ।

 2.  केन्द्रीय  विद्यत  उर्जा  मंत्रालय
 श्रम  शक्ति  नई  दिल्ली  के  प्रतिनिधि  ।

 3.  संयुक्त  सलाहकार  एण्ड  सी०  ए०

 थ4ींजना  नई  दिल्ली  ।

 2.  समिति  के  विचारार्थ  विषय  ये  होंगे  :---

 (1)  सी०  डब्ल्यू०  सी०/सी०  ई०  ए०  राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  प्रस्तुत  नदी  घाटी
 नाक्षों  का  पर्यावरणीय  प्र  भाव  मूल्यांकन  आरम्भ

 (2)  की  गई  छानबीन  के  आधार
 पर  सुरक्षा  उपायों

 के  साध  या  उनके  बगैर  यदि  व्यवहायं  हो
 तो  प्रतिकल  पर्यावरणीय  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिए  और  पर्यावरणीय  दृष्टिकोण  से

 फेरियोजनाओं  को  मंज्री  देने  या  नामंजर  करने  की  सिफारिश  और

 (3)  सुझाए  गए  सुरक्षा  उपायों  के  अनुपालन  की  निगरानी  करना  ।

 खनन  परियोजनाओं
 के  लिए  पर्यावरणोय  मूल्यांकन  समिति  का  कुकांठ्म

 1.  श्री  ए०  एन०  आपका
 ग्रेटर

 नई  दिल्‍ली

 125



 लिखित  उत्तर  22  1989

 2.  श्रो०  जी०  एस०  सदस्य

 505,  बेरमजी  नागपुर

 3.  श्री  वी  सी०  सदस्य
 खान

 घनबाद

 4.  श्री  सी०  एस०  चन्द्रशेखर  सदस्य
 ईस्ट  आफ

 नई  दिल्ली

 5.  श्री  पारितोष  सदस्य

 जल  प्रदूषण के  निवारण  एवं
 नियस्त्रण  का  केन्द्रीय

 नेहरू  नई  दिल्ली

 .

 6.  प्रो०  बी०  बी०  सदस्य
 खनमभ  इन्जीनियरिंग  विभाग
 प्रौद्योगिकी
 बनारस  हिन्दू  वाराणसी

 42.  डा०  यी०  सदस्य
 केन्द्रीय  खनन

 घनबाद

 8.  डा०  सी०  आरण०  सदस्य
 वनस्पति रु
 दिल्ली  दिल्ली

 9.  श्री  एम०  सदस्य
 वन  और  वन्यजीव

 नई  दिल्‍ली  का
 10.  श्री०  आर०  सदस्य  सचिव

 प्रधान  वैज्ञानिक
 वन  और  वन्यजीव

 नई  दिल्‍ली

 स्थाई  आमंत्रित

 1.  कोयला  ऊर्जा  मन्त्रालय
 शास्त्री  नई  दिल्‍ली  का
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 2.  खान  इस्पात  भौर  खान
 शास्त्री  नई  दिल्ली का  प्रतिनिधि  ।

 3.  इस्पात  इस्पात  और  खनन

 उद्योग  नई  दिल्ली  का  प्रतिनिधि  ।

 4.  संयकत  सलाहकार  योजना
 योजना  नई  दिल्ली  का  प्रतिनिधि  ।

 5.  संयकक्‍त  सलाहकार  योजना  आयोग

 योजना  नई  दिल्‍ली  का  एक  प्रतिनिधि  ।

 समिति  के  विचारा्थ  विषय  निम्नलिखित  हैं  :---

 (1)  मंत्रालय  को  भेजे  गए  खनन  परियोजनाओं  की  जांच  करने  और  सुझाए  गए  सुरक्षा  उपायों
 के  साथ  या  उनके  बगैर  उनकी  पर्यावरणीय  प्रभावों  की  सम्भाव्यता  के  आधार  पर  उन्हें
 मंजर  या  नामजूर  करना  ।

 (2)  अनुमोदन  के  लिए  सिफारिश  को  गई  परियोजनाओं  के  लिए  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  की

 सूची  सहित  शमन  उपाय  और  भ्रदूषण  नियन्त्रण  उपाय  सुझाना  । |  (6

 (3)  नई  खनन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  की  गई  पर्यावरणीय  प्रबन्ध  योजना  की

 पुनरी  क्षा  और  विश्लेषण  करना  ।

 (4)  उपयुक्त  निगरानी  प्रक्रिया  के  जरिये  यह  सुनिश्चित  करना  कि  भ्रस्तावित  सुरक्षा  उपायों
 का  कार्यान्वयन  ठीक  से  किया  जा  रहा  है  ।

 ताप  जिद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  पर्यावरणीय  मूल्यांकन  समिति  का  पुनर्गठन

 1.  श्री  एस०  के०  राय  अध्यक्ष

 2.  प्रो०  जे०  एम०  सदस्य

 स्कूल  आफ  इन्वायरमेंटल  साइन्स

 जवाहरलाल  नेहरू
 नई  दिल्‍ली

 3.  डा०  एस०
 टाटा  ऊर्जा  अनुसंधान
 नई
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 प्रो०  एम०  के
 रसायन  इंजीनिर्यारिंग  विभाग
 भारतीय  प्रौद्योगिकी
 नई

 श्री  एस०  स्री०

 भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग

 नई

 .  डा०  बी०  सेनगुਂ
 जल  प्रदूषण  के  निवारण  एवं  नियन्त्रण  का

 नई  दिल्‍ली

 श्री  एम०  पाराग्रह्मम
 क्कऔर

 वन्यजीव  नई  दिल्ली

 डा०  बी०

 जवाहर  लाल  नेहरू
 नई  दिल्ली

 डा०  जी०  के०  पांडे
 प्रधान  वैज्ञानिक  अप्निकृय री

 बन  और  वन्यजीव
 नईਂ

 स्थाई  आमंत्रित

 2.

 श्री  बी०  पी०  सी०  चीफ  ह्ाइड्रोलोजिस्ट
 केन्द्रीय  भू-जल  नई  दिल्ली  ।

 श्री  एम०  एस०  एस०
 केन्द्रीय  विद्युत  सेवा  भवन
 आर०  के०  नई  दिल्‍ली  ।

 3.  कोयला  विभाग का  प्रतिनिधि  ।

 सम्बन्धित  राज्य  विद्युत  बोडं/परियोजना  प्राधिकरणों  का  प्रतिनिधि  ।

 22  /889

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य-सचिव
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 5.  सम्बन्धित  राज्यों  के  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  का  प्रतिनिधि  ।

 2.  समिति  के  विचारार्थ  विषव  निम्नलिखित  हैं  :

 लिखित  उत्तर

 (1)  सम्भावित  पर्यावरणीय  प्रभाव  का  भूल्यांकन  करने  के  उद्देश्य्से  भारत  सरकार  और  अन्य

 एजेंसियों  द्वारा  भेजे  गए  परियोजना  प्रस्तावों  की  छानबीन  करना  और  ऐसे  प्रभावों  को
 कम  करने  के  लिए  सावधानियों  और  सुरक्षा  उपायों  की  सिफारिश  करना  ।

 (2)  सुझाए  गए  पर्यावरणीय  सुरक्षा  उपायों  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिए  उपयुक्त  प्रक्रिया

 सुझाना

 (3)  थर्मल  पावर  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए  थास्ट  क्षेत्रों  का

 पता  लगाना  और  मामला  अध्ययनों  को  तैयार  करने  में  मार्गदर्शन  देना  ।

 9  न

 आओद्योगिक  परियोजनाओं  के  लिए  पर्यावरणीय  मूल्यांकन  समिति  का  पुनर्गठन

 अध्यक्ष प्रो०  पी०  निदेशक

 राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  इन्जीनियरिंग

 नेहरू

 प्रो०  जे०  एम०
 स्कूल  आफ  इन्वायरमेंटल  साइसेंस

 जवाहरलाल  नेहरू
 नई

 प्रो०  टी०  शिवाजी
 प्रो०  इन्वायरमेंटल  इन्जीनिर्यारिंग
 आंध्र

 आरतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग

 मौसम  लोदी  नई  दिल्‍ली

 डा०  टी०  आर०
 सोसायटी  नी

 गार्डन  सियानसट्राम्बे

 प्रो०  राजेन्द्र
 रुड़की

 सदस्य

 सदस्य

 -  सदस्य

 सदस्य

 सदस्य
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 डा०  पी०  के  सदस्य
 औद्योगिक  विष  विज्ञान

 अनुसंधान

 श्री  श्याम  सदस्य

 बाम्बे  इनवाय  रमेंटल
 एक्शन  ग्रुप

 न

 अध्यक्ष  सदस्य
 जल  प्रदूषण  के  निवारण  एवं  नियन्त्रण  का
 केन्द्रीय  60,  स्काईलार्क  बिल्डिंग
 नेहरू  नई

 श्री  एम०  पाराग्रह्मम  सदस्यसचिव
 निदेशक
 पर्यावरण  और  वन  मन्त्रालय

 बन  और  वन्यजीव

 नई

 .  उद्योग  या  भारत  सरकार  तथा  राज्य  में  सम्बन्धित  मंत्रालय  का  ।

 139

 2.  सम्बन्धित  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  का  अध्यक्ष  या  उसका  नामांकनी  ।

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 2.  समिति  के  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  होंगे  :---

 मंत्रालय  को  भेजे  गए  औद्योगिक  परियोजनाओं  की  जांच  करना  और  पर्यावरणीय
 *  कोण  से  उनकी  मंजूरी  या  नामंजूरी  के  लिए  सिफारिशें  करना  ।

 मंजूरी  के  लिए  सिफारिश  की  गई  परियोजनाओं  के  लिए  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  की  रुचि
 समेत  शमन  और  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपायों  को  सुझाना  ।

 सुरक्षा  उपायों  आदि  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिए  प्रौद्योग्रकी  प्रदूषण
 प्रदूषण  नियन्त्रण  निगरानी  प्रणाली  के  संदर्भ  में  चुने  बने  उद्योगों  के  मार्दर्शी  सिद्धांत
 तैयार  करना  ।

 सुझाए  गए  उपायों  के  कार्यान्वयन  की  निमरानी  के  लिए  एक  प्रणाली  तैयार
 करना  ।
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 विभिन्‍न  समितियों  द्वारा  अपनाए  गए  मानदण्डों  और  मागदर्शी  सिद्धान्तों  का  सौर  नीचें  दिया

 गया  है  :

 1.  नदी  घाटी  परियोजनाएं

 एक  साकल्यवादी  बोजना  अपनाकर  इन्जीनियरिंग  कार्यों  क ेलिए  निम्नलिखित  घटकों  को

 कायये  समझा  जाता

 --  आवाह  क्षेत्र

 --  कमांड  क्षेत्र  और  ५

 --  इन्जीनिर्यारिंग  कार्य  ।

 परियोजना  प्राधिकारियों  से निम्नलिखित  पर  कार्य  योजनायें  तैयार  करने  की  आवश्यकता

 --  कमांड  क्षेत्र

 --  क्षतिपूरक
 --  परियोजना  प्रभावित  बेदखलियों  को  फिर  से  बसाना--भूमि  के  बदले  भूमि  मुआवजे  पर  जोर

 दिया

 —  बन्यजीव  वासस्थल  को  पुनः  स्थापित  करने  के  लिए  वनस्पतिजात  और  प्राणिजाति  का ;

 --  जलाशय  प्रवत्त  और

 —  जल  जनित  बीमारियों  पर  जोर  देते  हुए  जन  स्वास्थ्य  पहलू  ।

 2.  खनन  परियोजनाएं

 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  और  मानदण्डों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 --
 जल प्रदूषण

 --  शोर  प्रदूषण  और

 --  वायु  प्रदूषण  नियन्त्रण  ।

 1.  जल  प्रदषण  के  निवारण  एवं  नियन्त्रण  बोर्ड  द्वारा  अपनाए  गए  मानदण्डों  को  अपनाया

 2.  खनिज  क्षेत्रों  का साथ-साथ  सुधार  करने  पर  जोर  दिया  गया

 3.  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  थ्वान  सुरक्षा  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  का

 परियोजमा  फ्राधिकारियों  हारा  अनुपालन किया  काम  करने  के  लिए  अच्छा

 पर्यावरण  सुनिश्चित  हो  सके  ।
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 ——  Sr  कप  ३७  पापा  मय  ्षन्‍गक॒क  एक  पाया  rrr

 ”
 4.  प्रभावित  आबादी  को  फिर से  बसाना

 5

 3.  थर्मल  पावर  परियोजनाएं

 कतिपय  शर्तों  के  साथ  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  किए  गए  हैं  ताकि  थर्मल  पावर  स्टेशन  को
 महानगरों  तथा  राष्ट्रीय  समुद्री  किनारों  आदि  जैसे  पारिस्थितिकीय  दृष्टि  से  संवेदी
 क्षेत्रों  से  दूर  स्थापित  किया  जा  चिमनी  की  प्रदूषकों  का  ग्राह्म  स्तर--एस  एन
 ओ  विविक्त  धूल  कण  पी०  आदि  के  बारे  में  मानदण्ड  तैयार  किए  गए  हैं  ।  केन्द्रीय
 प्रदूषण  नियन्त्रण  बोड  द्वारा  जल  और  भूमि  प्रदूषण  के  सम्बन्ध  में  तैयार  किए  गए  मानदण्ड  इन
 परियोजनाओं  पर  लागू  होते  हैं  ।

 परियोजना  प्राधिकारियों  से  सम्भावित  प्रतिकूल  प्रभावों  क ेआकलन  करने  की  अपेक्षा  की  जाती
 है  तथा  तदनुसार  उनके  निवारण  या  शमन  के  लिए  पर्यावरणीय  प्रबन्ध  योजनायें  तैयार  करने  की

 अपेक्षा  की  जाती  वायु  और  जल  गुणवत्ता  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  योजना  को  तैयार  करने  के  लिए
 आमतौर  पर  +4सत्रों  के  आंकड़ों  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 4.  ओद्योगिक  परियोजनाएं

 औद्योगिक  परियोजनाओं  के  मुल्यांकन  में  निम्नलिखित  मुख्य  मानदण्डों  को  अपनाया  जाता

 --  वायु  जल  और  भूमि  प्रदूषण  का

 —  स्थान  का  चुनाव  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  इसका  राष्ट्रीय  अभयारण्यों
 प्रादि  जैसे  पारिस्थितिकीय  रूप  से  संवेदी  और  संरक्षण  क्षेत्रों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं

 पड़ेगा  ।

 —  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  हैं  कि  हाई  ठाइड  लाइन  के  500  मीटर
 के  भीतर  किसी  भी  उद्योग  की  स्थापना  न  की  जाए  सिवाय  उन  समुद्री  किनारों  के  सैरगाहों

 के  मामले  को  छोड़कर  जहां  200  मीटर  की  दूरी  से  परे  मेरिट  पर  निर्माण  के  लिए  छूट  दी
 जा  सकती  है  ।

 --  विधिवत  अनुमोदित  संकट  प्रबन्ध  योजना  को  भ्रस्तुत  करने  के  साथ  सन्तोषजनक  पुनर्वास
 योजनाएं  तैयार  करने  पर  जोर  दिया  जाता  है  |

 --  जल
 प्रदूषण  के  निवारण  एवं  नियन्त्रण  बोडं  द्वारा  जल  ओर  भूमि  प्रदूषण  के  सम्बन्ध

 में  तैयार  किए  मानदण्ड  इन  परियोजनाओं  पर  भी  लागू  होते

 जल  प्रदूषण  निवारण  एवं  नियन्त्रण  बोर्ड  द्वारा  तैयार  किए  गए  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानकों  को
 बहिस्नाव  और  गैसीय  उत्सजंनों  में  प्रदूषकों  के  ग्राह्म  स्तर  के  सम्बन्ध  में  परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा
 कड़ाई  से  पालन  किया  जाए  ।

 उचित  दर  को  दुकानों  द्वारा  पामोलोन  तथा  अन्य  वनस्पति
 तेलों  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 107.  शो  के०  पी०  उन्नोकृष्णन  :  क्या  ख्ाझ्य  और  नागरिक  पूत्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ६
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 क्या  सार्वजनिक  वितरण  अ्रणाली  के  अन्तर्गत  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  वितरित

 किए  जाने  वाले  पामोलीन  तथा  अन्य  वनस्पति  तेलों  के  मूल्य  में  हाल  ही  के  महीनों  में  असामान्य  रूप  से

 वृद्धि  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  और

 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरित  किए  जाने  वाले  आयातित  खाद्य  तेलों  के  निर्गंम  मूल्यों  को

 पिछली  बार  पहली  1988  में  संशोधन  किया  गया  था  और  उसमें  प्रति  मी०  टन  2000  ₹०

 की  वृद्धि  की  गई  थी  ।  मूल्य  में  यह  उस  समय  आयातित  खाद्य  तेलों  के  खुदरा  मूल्यों  तथा  तिलइनों
 के  समर्थन  मूल्यों  के  आधार  पर  प्राप्त  देशीय  खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  के  बीच  बहुत  अन्तर  होने  के  कारण

 आवश्यक  हो  गई  इस  अन्तर  से  एक  ओर  किसान  ह॒तोत्साहित  हो  रहे  थे  तथा  दूसरी  और  तिलहनों
 के  अनधिकृत  माध्यमों  में  चले  जाने  का  खतरा  पैदा  हो  गया  था  ।

 विदेश  में  नौकरी  के  इ७छुक  लोगों  को  प्‌र्वदत्त  टिकिट  सूचना
 पेड०  टिक्विट  अड्वाइस  )

 108.  श्री  के०  पी ०  उननीकृष्मन  :

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  खाड़ी  के  देशों  में  नौकरी  पाने  वालों  पर  एक  नई  शर्त  लगाई  है  कि
 उत्प्रवास  की  मंजूरी  के  लिए  पूवदत्त  टिकिट  सूचना  पेड०  अनिवायं

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  शर्त  के  कारण  खाड़ी  के  देशों  में  नौकरी
 के  इच्छुक  हजारों  व्यक्तियों  विशेषकर  केरल  के  व्यक्तियों  को  परेशानी

 (3)  क्‍या  इस  निर्णय  पर  पुनः  विचार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अम  मंत्रो  बिन्देशवरी  :  नहीं  ।

 हां  ।

 उत्प्रवास  1983  और  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  में  यह  व्यवस्था  है  कि
 के  खर्च  पर  से  आने-जाने  की  विमान  यात्राਂ  को  किसी  प्रवासी  करमंकार  के  नियोजन  के  लिए

 प्रत्येक  संविदा  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  |  यह  प्रावधान  4  1987  से  प्रवुत  हुआ  है  ।

 न
 कर्मकारों  की  सुरक्षा  के  लिए  तदनुसार  इससे  उन्हें  परेशान  होने  क ेबजाय  फायदा

 और  (&)  उपर्युक्त  और  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रशन  नहीं  उठते  ।
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 एम०  डो०(एम०  एस०  के  लिए  होने  वालो  अखिल  भारतीग्र  प्रवेश
 परीक्षा  का  स्थगित  किया  जाना

 109.  श्रो  के०  पो०  उन्नीक्षष्णन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  जंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  संसद  सदस्यों  और  भारी  संख्या  में  उम्मीदवारों  के  अनुरोध  पर  एम०  डी०/एम०
 एस०  तथा  अन्य  पाठ्यक्रमों  के  लिए  होने  वाली  अखिल  भारतीय  प्रवेश  परीक्षा  को  हाल  ही  में  स्थग्रित

 किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  परीक्षाओं  के  लिए  प्रवेश  पत्र  जारी  करने  के  लिए  कम्प्यूटर
 कार्यक्रम  में  बड़े  पैमाने  पर  असंगत्तियां  और  हेरा-फेरी  की  गई

 यदि  तो  क्या  कोई  जांच-पड़ताल  की  गई  और  इसके  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  से

 स्पष्टीकरण  मांगा  गया  तथा  उन्हें  दण्ड  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  इस  प्रकार  की  ख्मियों  को  रोकने  के लिए  अखिल
 भारतीय  आय  विज्ञान  संस्थान  द्वारा  क्या  कदसः  उठाये  गये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  सरोज  खरपडई  )  :  और
 एम०  डी०/एम  ०  एस०  पाद्यक्रमों  में  प्रवेश  के  लिए  अखिल  भारतीय  प्रवेश-परीक्षा  में  भाग  लेने

 वाले  परीक्षार्थियों  द्वारा  प्रवेश  पत्र  में  विसंगतियों  पत्र  प्राप्त  न  होने  की  शिकायतें  मिलने  के  कारण
 परीक्षा  को  स्थगित  कर  दिया  गया

 और  लगभग  18,000  आवेदन  पत्रों  की  कम्प्यूटर  द्वारा  तथा  एक-एक  करके  हाथ
 द्वारा  फिर  से  जांच  की  गई  थी  और  19  1989  को  परीक्षा  में  उपस्थित  होने  के  लिए  प्रवेश्न
 पत्र  जारी  कर  दिये  गये  थे  ।  प्रत्येक  छात्र  को  एक  नया  पत्र  भेजा  गया  था  जिसमें  उसके
 पंजीकरण  तथा  परीक्षा  की  पुष्टी  की  गई  परीक्षा  की  संशोधित  तारीख  राष्ट्रीय  समाचारपत्रों  में
 घोषित  कर  गई  इसकी  घोषणा  दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय  नेटक्‍्क  पर  भी  की  गई  जिस  फर्म
 को  आवेदन  पत्रों  की  जांच  करने  का  काम  सौंपा  गया  था  उसे  कहा  है  कि  इस  ब्त  की  जब  की

 जाए  कि  वे  विसंगतियों  क॑से  हुई  ताकि  संस्थान  कम्प्यूटर  कार्यक्रम  में  सुधार  करने  के  लिए  उपचारी  उपाय
 कर  सके  जिससे  ऐसी  विसंग्रतियों  की  पुनरावृत्ति  को  रोका  जा  सके  ।

 राष्ट्रीय  शहरो  विकास  संस्थान  द्वारा  पेलोशिप  प्रदान  किया  जाना

 0.  श्री  भानिक  रेड्डो  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  शहरी  विकास  नई  द  इंस्टीट्यूट  आफ  द्वाउसिग  स्टडीज
 रोटरडम  और  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  ने  फैलोशिप  प्रदान  करने  का  कोई  कार्यक्रम  शुरू
 किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  अब  तक  कितनी  फैलोशिप  प्रदान  की  गई  है  और  प्रत्येक  फैलोशिप
 की  धनराशि  है  ?
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 शहरी  थिंकास  मन्त्रालय  में  शाज्य  मंत्रो  दल्लबोर  :  और  भारतीय

 बस्ती  कार्यक्रम  को  नीदरलैंड  सरकार  के  साथ  तकनीकी  सहयोग  समझौते  के  अंग्र  के  रूप  में  1985  में

 आरम्भ  किया  गया  यह  कार्यक्रम  आवास  तथा  नगर  बिकास  निगम  के  मध्य  संयुक्त

 सहयोग  के  रूप  में  मानवबस्ती  भ्रबन्ध  संस्थान  ओर  दि  इ  स्टीट्यूट  फार  हाउसिंग  स्टडीज  एच०
 रोटरष्टम  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इससे  राष्ट्रीय  नगर  कार्य  संस्थान

 आई०  यू०  भी  संयुक्त  सहयोग  की  एक  पार्टी  थी  ।  1987  में  एन०  आई०  यू०  ए०

 की  सहभागिता  हटा  ली  गई  थी  ।
 न्‍

 कार्यक्रम  के  एक  अंग  के  रूप  आई०  एच  एस०  विभिन्‍न  अनुसंधान  प्रस्तावों  के  लिए  फंलोशिप
 प्रदान  करता  है  ।  ये  अनुसंघान  जांच-पड़ताल  अनुबन्धित  अनुसंधान  चक्र  के  रूप  में  आयोजित  किए  जाते

 हैं  ।  प्रत्येक  बारह  अनुसंधान  परियोजनायें  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  जिसमें  कार्यशाला  विषयों  अर्थात
 आवास  परियोजना  व्यवस्थापन  प्रतिवेश  सुधार  तथा  स्‍लम  लागत  की

 अधतंरचना  साझेदारिता  निर्माण  लो  कास्ट  इन्फास्ट्रक्चर  पार्टिसिपेटरी  कंस्ट्रक्शन

 लागत  वसूली  और  सम्पदा  नगर  भूमि  प्रबन्ध  और  मानवबस्ती  आयोजना  में  कम्प्यूटर  उपयोग

 शामिल  हैं  ।

 अब  प्रत्येक  बारह  अनुसंधान  फैलोशिप  के  दो  चक  पूर्ण  हो  चुके  हैं  ।  तीसरा  अनुसंधान
 चक्र  चालू  प्रत्येक  फँलोशिप  की  अधिकतम  राशि  45,000/-  रुपये  है  ।

 राष्ट्रीय  शहरी  विकास  संस्थान  में  चौथे  वेतन  आयोग  कौ
 सिफारिशों  का  कार्यान्ययन

 111.  भरी  भामिक  रेड्रो  :  क्या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  शहरी  विकास  नई  दिल्ली  में  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को

 लागू  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इन  सिफारिशों  को  कब  तक  लामू  किए  जाने  की  संभावना  है  !

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  राष्ट्रीय  शहरी  कार्य॑

 संस्थान  के  कोर  स्टाफ  के  49  पदों  में  48  पदों  के  सम्बन्ध  में  चतुर्थ  वेतत  आयोग  की  सिफारिशों

 को  लागू  किया  गया  शेष  एक  पद  पर  एक  अधिकारी  को  अनुबन्ध  नियुक्ति  पर  रखा  है  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संस्थान  में  सेवानिवृत्ति

 आयु  के  बारे  में  विसंग्ति

 112.  श्री  सानिक  रेड्डी  :
 हो  जी०  भूषति  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  नई  दिल्ली  में  कार्यरत  संकाय

 सदस्यों  की  सेवानिवृत्ति  आयु  चिकित्सा  वैज्ञानिकों  और  सामाजिक  वैज्ञानिकों  से  भिन्‍न
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इस  नीति  के  विरुद्ध  सदस्यों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ
 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  विसंगति  को  दूर्‌  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 में  स्वास्थ्य  की  वृष्टि  स ेखतरनाक  उद्योगਂ

 क्‍या  गुजरात  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से  खतरनाक  उद्योग  हैं  जिनमें
 पर्यावरण  दृषित  हो  रहा

 क्या  वहां  ऐसे  अनेक  रसायन  उत्पादित  किए  जा  रहे  हैं  जिनके  उत्पादन  पर  अनेक  उन्नत
 देशों  में  प्रतिबर्ध  लगा  हुआ  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गुजरात  स्थित  रसायन  उद्योगों  से
 सम्बद्ध  भामलों  का  अध्ययन

 करने  और  प्रदूषण  रोधी  उपाय  तथा  योजनाएं  तैयार  करने  का  है  ?

 पर्यावरभ  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  गुजरात  राज्य  में  प्रदूषण  फैलाने
 वाली  तथा  पर्यावरण  को  अवक्रमित  करने  वाली  कई  इकाइयों  का  पता  लगाया  गया  इनमें  से  कुछ
 स्वास्थ्य  के  लिए  खतरा  उत्पन्न  कर  सकतो  हैं  ।

 हां  ।  विकसित  देशों  में  उत्पादित  रसायनों  में  से  कुछ  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाया
 गया  है  ।  वि

 गुजरात  में  रसायन  उद्योगों  पर  कृत्यक  बल  की  रिपोर्ट  पहले  से  उपलब्ध  है  ।

 पेशेवर  रक्‍त  दाताओं  द्वारा  रक्त  की  अनियमित  बिक्रो

 114.  ओ्री  पी०  आर०  क्रुमारमंगलस  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पेशेवर  रक्त  दाताओं  द्वारा  रक्त  की  सुनियोजित  ढंग  से  अनियमित  बिक्री  की  जाती  है
 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-बार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  ब्यौरा  क्या  और
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 कफ  कि  की  ||  /।  ह  उत्तर

 क्या  रक्त  के  वाधिक  कारोबार  के  कोई  अनुमानित  आंकड़े  उपलब्ध  और  यदि  तो
 इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किएं  गए  हैं/करने  का  विचार  है  ?

 !

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  और
 रक्त  की  बिक्री  वाणिज्यिक/प्राइवेट  रक्त  बैंकों  द्वारा  की  जाती  है  जो  इसे  पेशेवर  रक्त-दाताओं  से

 एकत्र  करते  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  देश  में  739  रक्त  बैंक  हैं  जिनमें  से  165  प्राइवेट  रक्त
 बैंक  हैं  ।  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंघान  परिषद  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  से  पता  चलता  है  कि  लगभग
 22.59  प्रतिशत  रक्‍त  पेशेवर  रक्‍्त-दाताओं  से  एकत्र  किया  जाता  है  ।

 रक्त  संग्रह  सेवाओं  तथा  रक्त  की  गुणवत्ता  की  जांच  सम्बन्धी  प्रक्रिया  क ेआधुनिकीकरण  की

 एक  स्कीम  कार्यान्वित  की  जा  रही  स्वेच्छिक  रक्त  दान  आन्दोलन  के  फलस्वरूप  पेशेवर  रक्‍्त-दाताओं
 पर  निर्भर  रहने  की  दर  धीरे-धीरे  कम  होती  जाएगी  ।

 राज्यवार  रक्‍त  बैंकों  की  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 वेश  में  रणत  बंकों  को  सूची

 सूचना  के

 (1987

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  सरकारी  प्राइवेट  स्वेच्छिक  कुल
 सं०  क्षेत्र  का  नाम

 1  2  3  4  5  6

 1.  असम  6  -_  —  6

 2.  आंध्र  प्रदेश
 48  24  है|  73

 3.  बिहार  19  10  न  29

 4.  गुजरात  10  पा  ना  10

 5.  हरियाणा  12  ना
 न  12

 6.  हिमाचल  प्रदेश  6  —  न+  6

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  3  गा
 न  3

 8.  कर्नाटक  33  19  5  57

 9.  मध्य  प्रदेश  50  6  ध््ा  56

 10.  मददाराष्ट्र  42  $6  18  116

 137



 लिखित  उत्तर  22  1989

 1  2:  3  4  5  6

 11.  केरल  53  न  53

 12.  भणिपुर  2
 ता  ना

 2

 13.  मेघालय  2  ध्ाा  3

 14.  उड़ीक्षा  6  4  28  38

 15.  पंजाब  17  4  22

 16.  राजस्थान  15  ना  नः  15

 17.  सिक्किम  चा  णा
 18.  तमिलनाडु  77  14  —  91

 19.  त्रिपुरा
 2  का  त  का  2

 20.  उत्तर  प्रदेश  62  20
 णा

 82

 21.  पश्चिम  बंगाल  33
 न

 --  33

 22.  चण्डीगढ़  ।  ा
 ष्

 !

 23.  दिल्‍ली  16  6  23

 24.  गोवा  दमण  व  द्वोप  1
 णा  ्ण

 25.  पांडिचेरीਂ  1  बन  —  2

 26.  मिजोरम  2
 णा  गा  2

 27.  नागालैंड  रक्त  बैंक

 28.  अण्डमान  व  निकोवार  द्वीपसमृह

 29.  अरुणाचल  प्रदेश

 30.  दादरा  व  नागर  हवेली

 31.  लक्षद्वीप  द्वीप  समूह

 520...  165  54  93

 ई

 श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अखिल  भारतीय

 होमोफिलिया  के  रोगियों  में  एड्स  रोग  को  पुष्टि

 7  स्वास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 नई  दिल्लीं  द्वारा  किए  गए
 संेक्षण  के  अनुसार  देश  में  हीमोफिलिया  के  8  रोगियों  में  एड्स  रोग  होने  की  पुष्टि  हुई  ओर
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  न्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  और
 अखिल  भारतीम  आयुर्विज्ञान  संस्थान  से  मिली  सूचना  के  अनुसार  हीमोफिलिया  के  जांचे  गए  98

 रोगियों  में  से  हीमोफिलिया  के  8  रोगियों  में  एच०  आई०  बी०  एन्टीबाडीज  पाए  गए  ।  इन  रोगियों  में
 एड्स  सहित  एच०  आई०  बी०  रोग  के  कोई  नैदानिक  लक्षण  नहीं  थे  ।  हीमोफिलिया  एक  अत्यधिक  खतरे
 वाला  समूह  है  और  इसलिए  इसे  राष्ट्रीय  निगरानी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  रखा  गया  है  ।

 इन  हीमोफिलिया  रोगियों  ने  पिछले  अनेक  वर्षों  स ेकर-बार  क्राइयोप्रीसिफ़्टिट  अथवा  फ़्ैक्टर  VIII
 अथवा  एन्‍्टी-हीमोफिलिया  ग्लोब्यूलिन  लिया  था  ।  उन्होंने  ये  फैक्टर  खुले  बाजार  या  भारतीय  हीमोफिलिया
 संघ  के  माध्यम  से  लिए  उन्होंने  भारत  में  बने  और  दूसरे  देशों  स ेआयतित  उत्पाद  लिए  ।  इसलिए
 उनमें  संक्रमण  के  स्नोत  तथा  किसी  प्रकार  की  निश्चितता  की  डिग्री  का  पता  लगाना  संभव  नहीं  था  ।

 एच०  आई०  बी०  एन्टीबाडी  पाजिटिव  बाले  इस  रोगियों  को  प्रशिक्षित  डाक्टरों/नर्सी  द्वारा  एच  ०

 आई०  बी०  संक्रमण  के  बारे  में  पहले  ही  ऊचित  परामर्श  दिया  गया  है  और  उन  रोगियों  से  सम्पर्क  बनाने
 के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  जो  दिल्ली  से  बाहर  रहते  हैं  कि  वे  नियंत्रण  रचनात्मक
 स्वास्थ्य  अभ्यास  के  बारे  में  उचित  परामर्श  लेने  और  प्रोग्नोस्टिकेशन  मेकरों  के  अध्ययन  के  लिए  अखिल
 भारतीय  अम्युबिज्ञान  संस्थान  आएं  ।!

 नई  दिल्‍ली  में  पेयजल  को  आपूर्ति

 117.  ओर  राज  कुमार  राय  :  क्या  शहरी  बिकास  संश्री  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  चालू  वर्ष  के  दौसन  नई  दिल्ली  क्षेत्र  के  निवासियों  के लिए  पेयजल  की

 आपूर्ति  बढ़ाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 किन-किन  स्रोतों  से  जल  आपूर्ति  बढ़ाए  जाने  की  संभावना  और

 इस  योजना  पर  कितनी  राशि  ब्यय  होने  का  अनुमान  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  दिल्ली  जल  पूर्ति  मल

 व्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  पेयजल  की  आपूर्ति  में  बुद्धि  करने  के  लिए  निम्नलिखित
 योजनाओं  को  आरम्भ  किया  गया  है  :--

 (i)  10  लाख  रुपए  की  लागत  से  आयकर  कार्यालय  के  बैराज  के  समीप  4  रैनी  कुओं  के  पानी
 के  शोघनन  के  लिए  ओखला  में  आयरन  रिमृवल  प्लांट  (120  लाख  मैलन  का

 (४)  2267  लाख  रुपए  की  कुल  लागत  से  बजीराबाद  में  400  लाख  गैलन  प्रतिदिन  के  तीसरे

 जल  शोधन  संयंत्र  के  प्रथम  चरण  (200  लाख  गैलन  को  चालू  करना  !

 (iii)  141  लाख  रुपए  की  लागत  से  झण्डेवालान  से  पालम  जलाशय  को  1000  एम०  एम०
 ब्यास  की  पूर्व  बलित  कंक्रीट  मुख्य  लाइन  मुहैया  करना  एवं  बिछाना  ।
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 __  ट“खटपपभपपपापपभ  :"[":िभक्‍पफएगफ0ए।णफ।ण।/ण/ै  ++

 (2  22228 कब  लए  की  बाग  ते
 दक्षिण

 जोन
 क्षेत्र

 में  ग्रढी  के  ढकाव़  को  हुष्हरते  के

 डीयर  हौज  खास  में  50  लाख  गलन  प्रतिदिन  क्षमता  वाले  जलाशय  का  एवं

 बूस्टर  पर््पिग  स्टेशन  का  निर्माण  ।

 सफाई  योजनाਂ

 118.  श्री  राज  कुमार  राय  :
 श्री  रास  प्यारे  पनिका  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गंगा  सफाई  योजना  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  प्रगति  हुई  है  तथा  इस  कार्य  पर  कितनी

 घनराशि  खर्च  हुई

 नदी  का  पानी  किस  सीमा  तक  प्रदूषण  भुक्त  तथा  पीने  योग्य  हो  गया  और

 कुम्भ  मेले  के  अवसर  पर  लाखों  तीर्थ  यात्रियों  के  एकत्रित  होने  से  इलाहाबाद  के  निकट
 गंगा  के  पानी  को  और  प्रदूषित  होने  से  बचाने  के  लिए  हाल  के  हफ्तों  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तगंत

 257.07  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  इन  तीन  राज्यों  में  कुल
 262  स्कीमें  मंजूर  की  गई  अभी  तक  16.39  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  50  स्कीमें  पूरी  हो  चुकी

 अपशिष्ट  जल  के  अवरोधन  और  दिशा-परिवर्तन  की  अधिकांश  स्कीमें  निर्माण  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं
 में  हैं  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  अन्त  तक  उनके  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ।
 1988  के  अन्त  तक  114.06  करोड़  रुपए  की  राशि  खर्च  की  जा  चुकी

 ह

 नदी  जल  में  हुए  गुणात्मक  सुधार  का  मूल्यांकन  निर्माण-कार्यों  के  पूरा  होने  के  बाद  ही
 किया  जा  सकता  है  ।

 |

 नदी  के  प्रदूषण  का  कारण  संगम  के  ऊध्वंप्रवाह  पर  विभिन्‍न  नालों  और  वर्तमान  सीवर
 प्रणाली  के  माध्यम  से  यमुना  और  गंगा  नदियों  में  प्रवाहित  होने  वाला  मलजन  है  ।  सभी  नालों  के  अपशिष्ट
 जल  को  अवरुद्ध  करके  उसे  पम्पिग  स्टेशनों  की  ओर  मोड़  दिया  गया  मध्यवर्ती  पम्पिग  स्टेशनों  का
 नवीकरण  कर  दिया  गया  है  और  गऊघाट  के  मुख्य  पम्पिग  स्टेशन  की  क्षमता  दुगुनी  कर  दी  गयी
 प्रतिदिन  8-9  करोड़  लीटर  अपशिष्ट  जल  जो  पहले  नदी  में  प्रवाहित  हो  रहा  था  अब  गऊघाट  पम्पिग
 स्टेशन  में  पहुंच  रहा  है  ।  थहां  से  इसे  पाइपों  द्वारा  यमुना  नदी  के  पार  नेनी  और  डांडी  सीवेज  फार्मों  में
 पहुंचाया  जा  रहा  नेनी  में  मध्यवर्ती  सीवेज  उपचार  संयंत्र  के  तैयार  हो  जाने  तक  इस  अपशिष्ट  घल
 को  तैयार  हो  चुके  एक  विशेष  बाई-पास  चेनल  द्वारा  ले  जाया  जा  रहा  मेला  क्षेत्र  में  बहुमुखी
 जागरूकता  गतिविधि  सहित  एक  प्रदर्शनी  भी  आयोजित  की  गई  है  ताकि  जनता  जागरूक  हो  सके  ।

 भूमि  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिको  सिशन
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 3  1910  लिखित  उत्तर

 कया  परती  भूमि  विकास  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  मिशन  करने  सम्बन्धी
 प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  मिशन  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  के  साथ  कितना  सहयोग  करेगा  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 क्षेत्रों  में  शोर  प्रदूषण

 120.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1987  की  अपेक्षा  भारत  में  शोर  प्रदूषण  का  अनुपात  अधिक

 यदि  तो  अन्तर  ष्ट्रीय  मानक  के  अन्तगंत  शहरो  क्षेत्रों  में  शोर  प्रदूषण  किस  स्तर  तक
 मान्य

 देश  में  नगरों  और  शहरों  में  किस  सीमा  तक  इसका  पालन  किया  जा  रहा  और

 शहरी  क्षेत्रों  में  शोर  प्रदूषण  कम  करने  के  लिये  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण और  वन  संत्री  जियाउरंहमान  :  ऐसा  कोई  तुलनात्मक  अध्ययन
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  निर्धारित  अन्तर्राष्ट्रीय  मानक  के  तहत  शहरी  क्षेत्रों  में  शोर

 प्रदूषण  का  मान्य  स्तर  निम्नलिखित  है  :--

 पर्यावरण  _  सिफारिश  किया  गया  अधिकतम  स्तर

 ओऔद्योगिक/वब्यावसायिक  75  डेसीबल

 समुदाय/शहरी
 दिन के  समय  55  डेसीबल

 रात  के  समय  45  डेसीबल

 इन्डोर/घरेलू

 दिन  के  समय  45  डेसीबल

 रात  के  समय  35  डेसीबल

 कुछ  महानगरों  के  कुछ  इलाकों  और  कस्बों  में  शोर  का  स्तर  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा
 निर्धारित  सीमा  से  अधिक  है  ।
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 शहरी
 में  कोर  प्रवृषण  को  कम  करने

 क ेलिए  मिम्तलिखित  कदम  उछाए
 रए  हैं

 :--

 --  लाउड-स्पीकर  के  प्रयोग  पर  नियंत्रण  लगाना  ।

 --  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  शांत  क्षेत्र  की घोषणा  करना  ।

 --  वायु  का  निवारण  और  संशोधित  1987  में  शोर  को  एक
 विषय  के  रूप  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 --  पर्यावरण  1986  में  शोर  प्रदूषण  निमंत्रण  उपायों  को  लागू  करने  के
 लिए  भी  उपबन्ध  शामिल  किए  गए  हैं  ।

 --  वाहनों  में  उच्च  विद्युत  हाने  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  ।

 —  भारी  वाहनों  की  नियंत्रित  गतिविधि  ।

 --  डचित  भू-दृश्च  प्रबन्ध  को  प्रयोग  करते  हुए  आवासीय  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  हटाना  ।

 दिल्‍लो  में  वस्तन्त  झुंज  के  तिवासिग्रों  को  दिल्‍लो  विक्काश्त  प्राध्रिकर
 के  फ्लेटों  का  स्वामित्व  प्रदान  करना

 121  .  थी  हरेश  रम्रत  :  क्या  शहरी  द्िकाप्  सजी  ग्रह  बत्तने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कख़्नस्त  कुंज  क्षेत्र  में  स्वयं  वित्त  ग्रोकका  के  अन्क्र्मत  छुल  क्रितने  फ्लेटों  का  निर्माष्ष  करने  का

 विचार  है  और  इस  योजना  के  अन्तगंत  कितने  व्यक्तियों  को  फ्लैट  आवंटित  किए  गए

 का  ब्रावंटितियों  को  निर्धारित  कांकस  के  अनुसार  उक्त  सलेटों  का  स्कग्नित्त  प्रदान  किया

 गया  और

 गो  यदि  तो  कितने  आवंटितियों  को  स्वामित्व  प्रदान  किया  गया  है  और  शेष  आवंटितियों

 को  इन  फ्लेटों  का  स्वानित्व  कब  तक  प्रदान  किया  जाएगा  ?

 शहरी  विकास  अंक्राल्नय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।  वि

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूसि  का  किराया  वसूल  किया  जाना

 2.  आओ  विष्णु  सोदो  :  क्या  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 दिल्ली  विकास  श्राधिकरण  द्वारा  भूमि  का  किराया/लीज  की  राशि  की  बसूली  सम्बन्धी

 आधचंटित्तियों  को  नियमित  रूप  से  नहीं  भेजे  जाते  यदि  तो  इसके  क्या  कास्ण

 क्या  इस  त्रुटि  के
 कारण  बहुत  अधिक  घनराशि  की  वसूली

 रुकी  पड़ी  यदि  तो  वसूली
 की  जाने  वाली  धनराशि  का  कालोनी-वार  ब्यौरा  क्या
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 1910  लिखित  उत्तर
 -  .- <-  ———  तल  .  हा

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  चक्रवृद्धि-ब्याज  दर  सहित  भूमि  का  किराया/लीज
 की  बकाया  धनराशि  वसूल  किए  जाने  से  आथंटितियों  को  भारी  हानि  उठानी  पड़ती  ओर

 कदि  तो  क्या  दिल्लीः  विकास  प्राधिकरण  भूमि  का  किराया/लीज  की  नियमित  वसूली
 के  लिए  नियमित  रूप  से  नोटिस  भेजने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार  करेगा  और  यदि

 तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथीर  :  उन  आवंटितियों  जिन्हें  पट्टा
 विलेख  की  शर्तों  के  अनुसार  पट्टा  राशि  जमा  कराना  अपेक्षित  भूमि  किराया/पट्टा  राशि  एकत्र  करने  के

 लिए  कोई  नोटिस  जारी  किए  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  हैं  ।  भूमि  किराया/पट्टा  राशि  का  भुगतान

 करना  आवंटितियों  के  लिए  अनिवाय  है  |  विभिन्‍न  आवासीय  योजनाओं के  अन्तर्गत  निम्मित्त  फ्लैटों  के  भूमि  -

 किराया  लेखों  का  कंम्पयूटरीकरण  की  प्रक्रिया  में  ह ैतथा  यह  आशा  की  जाती  है  कि  निकट  भविष्य  में

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  लिंएं  आवंटितियों  को  भूमि  किराए  के  नियमित  नोटिस  भेजना  सम्भव हो
 सकेंगा  ।

 31-3-88  की  स्थिति  के  अनुसार  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  सम्पत्तियों  के  विभिन्‍न

 पट्टाधांरियों  से  निम्मलिंखित  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  भूमि  किराया  लेखे  पर  9.08  करोड़  रुपए  की

 राशि  वसूल  की  जानी  थी  ।

 (3)  रिहायशी  नल
 3.63  करोड़  रुपए

 (ii)  औद्योगिक  बा  0.69  करोड़  रुपए

 (iii)  सांस्थानिक  “-  1.07  करोड़  रुपए

 (iv)  वाणिज्यिक  न८  3.69  करोड  रुपए

 योग  9.08  करोड़
 अं

 *
 सामान्य  आवास  1976  के  अन्तगंत  आवंटित  फ्लैटों  और  विभिन्‍न  सुविधाजनक/स्थानीय

 विपणन  केन्द्रों  में  निर्मित  दुकानों  का  31-3-88  की  स्थिति  के  अनुसार  भूमि  के  किराए  के  रूप  में

 163.52  लाख  रुपए  की  राशि  बकाया  थी  |

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  चक्रवृद्धि  ब्याज  की  दर  के  कारण  आवंटितियों  को  भारी  हानि

 उठानी  पड़ी  है  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बकाया  राशि  पर  10  प्रतिशत  वाधिक  की  दर  से

 साधारण  ब्याज  वसूल  किया  गया  है  ।

 उपयुक्त  भाग  के  अनुसार  ।

 नियंत्रण  के  स्तर  को  समक्ष  करमे  के  लिए  कार्य  दल

 123.  प्रो०  रामकृष्ण  भोरे

 शमी  एज०  एन०  नन्‍्जे  गोड़  :

 क्या  पर्वाचरण  औरे वन  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगें कि  ;
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 लिखित  उत्तर  22  1989
 $$ न  विभिन्‍न

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्‍न  उद्योगों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  के  स्तर  की  समीक्षा  करने

 हेतु  कार्य दल  गठित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  किन-किन  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्देशों  का  पालन  किया  है
 तथा  ऐसे  कार्य  दल  गठित  किए

 क्‍या  सरकार  का  आवश्यक  उत्पादों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  अपशिष्टों  के  पुनः  उपयोग

 हेतु  प्रोटोटाइए  एकक  स्थापित  करने  का  भी  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  ओर  भारत  सरकार  ने

 राज्य  सरकारों  को  खतरनाक  पदार्थों  के  प्रबन्ध  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  समन्वय  समितियां  गठित

 करने  का  अनुरोध  किया  है  ।  अब  तक  14  राज्यों/केनद्र  शासित  प्रदेशों

 जम्मू  और  उत्तर

 प्रदेश  और  ने  ऐसी  समितियां  गठित  की  हैं  ।

 और  दिल्ली  प्रसाशन  ने  फ्लाई  ऐश  इंट  बनाने  के  लिए  6  इकाइयों  को  स्थाफित  करने

 के  लिए  एक  परियोजना  आरम्भ  की  है  ।

 भारतोय  मानक  ब्यूरो  हारा  प्रयोगशालाओं  का  आधुनिकोकरण

 124.  प्रो०  शामक्ृष्ण  सोरे  :

 भी  एच०  एन०  नन्‍्जे  गौड़ा  :

 झी  सोहनभाई  पढेल  :

 क्या  खाद्य  और  मागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  मानक  ब्यूरो  ने  आधुनिक  उपकरणों  की  स्थापना  कर  अपनी  प्रयोगशालाओं
 को  आधुनिक  बनाया

 यदि  तो  भारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा  अपनी  प्रयोगशाओं  में  कौन-कौन  से  उपकरण
 स्थापित  किए

 इस  समय  किन-किन  स्थानों  पर  भारतीय  मानक  ब्यूरो  की  प्रयोगशालाएं  कार्य  कर

 रही

 क्‍या  देश  में  ऐसी  अन्य  प्रयोगशालाएं  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 भारतीय  मानक  ब्यूरो  की  प्रयोगशालाओं  से  जनता  को  कहां  तक  शीघ्र  परिणाम  प्राप्त

 होने  की  सम्भावना  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  भारतीय  मानक
 ब्यूरो  की  प्रयोगशालाओं  का  योजना  आयोग  द्वारा  मंजूर  एक  चालू  परियोजना  है  ।  उक्त
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 योजना  परियोजना  के  श्रयोगशालाओं  के
 आधुनिकीक रण  तथा  उनकी  क्षमताओं  के  उन्‍्ततिकरण  का

 कार्य  शुरू  किया  गया

 भारतीय  मानक  ब्यूरो  की  भ्रयोगशालाओं  में  बड़ी  संख्या  और  परीक्षण  उपकरण  लगाए

 गए  1987-88,  1988-89  के  दोरान  भारतीय  मानक  ब्यूरो  की  प्रयोगशाला  में  शामिल  किए  गए

 महत्वपूर्ण  उपकरणों  की  एक  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 भारतीय  मानक  «यूरो  की  प्रयोगशालाएं  निम्नलिखित  स्थानों  पर  कार्य  कर  रही  हैं  :--

 केन्द्रीय  प्रयोगशाला--साहिबाबाद  उ०  में  ।

 क्षेत्रोय  मद्रास  तथा  मोहाली  के

 शाखा  कार्यालय  गुवाहाटी  तथा  पटना  में  ।

 और  (3)  हां  ।  अहमदाबाद  में  एक  प्रयोगशाला  निर्माणाधीन  है  जिसके  1989  के

 मध्य  तक  बनकर  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  |  इसके  अतिरिक्त  लखनऊ  में  एक  प्रयोगशाला  स्थापित  करने
 का  प्रस्ताव  है और  इस  प्रयोजन  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  भूमि  अधिगृहीत  की  जा  रही
 भारतीय  मानक  ब्यूरो  की  प्रयोगशालाओं  का  मुख्य  उद्देश्य  ब्यूरो  की  गुणवत्ता  प्रमाणन  पद्धति  को  सहायता
 देना  सुजित  की  जा  रही  अतिरिक्त  आधुनिक  परीक्षण  सुविधाओं  से  आशा  है  कि  उत्पाद  गुणवत्ता
 प्रमाणन  के  लिए  ब्यूरो  की  सेवा  हेतु  तीश्न  गति  से  बढ़ती  हुई  मांगों  को  पूरा  किया  जा  सकेगा  ।  इस  समय

 वाणिज्यिक  परीक्षण  के  लिए  ये  प्रयोगशालाएं  जनता  के  लिए  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 विवरण

 वर्ष  1987-88,  1988-89  के  दौरान  भारतीय  मानक  ब्यूरो  को  प्रयोगशालाओं

 जोड़े  गए  महत्वपूर्ण  उपकरणों  को  सरृद्ची

 क्रम  परीक्षण
 कहां  स्थापित किए  गए  हैं

 1  2  3

 1.  माइक्रो  हानेस  ैस्टर  केन्द्रीय
 (  मोहाली  ।

 2.  प्रोफाइल  प्रोजेक्टर्स  केन्द्रीय  क्म्बई  ।

 3...  बाइलिंग  प्लाइंट/मेल्टिंग  केन्द्रीय

 प्वाइंट/उपस्कर  बम्बई  ।

 4...  मेघम-मीटर  केन्द्रीय

 मोहाली  !

 5.  फोटोमीढ्रिक  इंटीग्रेटर  केन्द्रीय  बम्बई  ।

 6,  ओजोन  रेजिस्टेंस  टेस्ट  उपस्कर  केन्द्रीय  प्रयोगशाला  ।
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 केन्द्रीय
 बंगलोर  ।

 केन्द्रीय  प्रयोगशाला  ।

 मद्रास  ।

 केन्द्रीय  प्रयोगशाला  ।

 केन्द्रीय
 बम्बई  ।

 कलकत्ता  ।

 मद्रास  ।

 केन्द्रीय  प्रयोगशाला  ।

 केन्द्रीय  प्रयोगशाला  ।

 केन्द्रीय

 मोहाली  ।

 केन्द्रीय  प्रयोगशाला  |

 केन्द्रीय  बंगलौर  ।

 केन्द्रीय  प्रयोगशाला  ।

 क्या  क्ादष्य  और  नागरिक  पूछ्ति  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्रमशः  वर्ष  1987  ओर  1988  के  अन्त  में  चावल  और  गेहूं  का बफर  स्टाक

 क्‍या  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  वर्ष  1988  के  दौरान  गेहूं  और  चावल  के  बफर  स्टाक  में

 2

 7.  प्रेशर  गेज  केलोब्रेटर्स

 8.  स्टैन्डड  रेजिस्टेंस

 9.  हाईड्रालिक  ब्रेक  फ्लूईड
 टेस्ट  रिंग

 10...  स्पैक्ट्रोफोटोमीटर

 11...  ब्हीटस्टोन  तथा  केलविन  ब्रिज

 12...  वाइश्रशन  मीटर्स

 टेनसाईल  टेस्टिग  मशीन  फार
 टेक्सटाईल्स

 अस्तर  इवननेस  टेस्टर

 16.  शॉक  एब्जाबंर  टेस्टिग  मशीन

 मीटर  टेस्टिग  बेंच

 18...  वोल्टेज एण्ड  करेंट  केलिब्रेट्स

 मल्टी  फंक्शन  केलिब्रेट्स

 गैस  फ्लोमीटस

 20.  लाईफ  साईकिल  टेस्टर  फार

 ड्राई  सेल  बेटरीज

 झी  चिन्तासणि  जेता  :

 झो  सोहनभाई  पटेल  :

 कितना

 कटौती  की  गई  मौर्‌
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं
 ;

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  वर्ष  1987  के
 अन्त  में  सरकारी  एजेन्सियों  के  पास  चावल  और  गेहूं  का  क्रमशः  64.8  लाख  मीटरी  टन  और  75.7
 लाख  मीटरी  टन  का  स्टाक  था  ।  वर्ष  1988  के  अन्त  में  चावल  का  लगभग  46.3  लाख  मीटरी  टन
 ओर  गेहूं  का लगभग  47.4  लाख  मीटरी  टन  का  स्टाक

 और  जी  1987  के  अन्त  में  सरकारी  एजेंसियों  के पास  चावल  और  गेहूं  के  स्टाक
 की  तुलना  में  1988  के  अन्त  में  स्टाक  में  46.8  लाख  मीटरी  टन  की  कमी  हुई  थी  ।  यह  कमी
 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  अधिक  उठान  तथा  1987  के  सूखे  के  आगे  पड़ें  प्रभाव  के  फलस्वरूप
 कम  वसूली  के  कारण  हुई  थी  ।

 एड्स  रोग  से  पीड़ित  पीढ़ियां

 126.  श्री  मोहम्मद  महफूल  अलो  खां  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कश्याण  संत्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशेषज्ञों  के  जब  कि  प्रथम  पीढ़ी  में  एड्स  रोग  के  मामलों  में  बुद्धि  हो  रही
 देश  में  द्वितीय  पीढ़ी  भी  एड्स  रोग  से  पीड़ित

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  अतिरिक्त  इसकी  रोकथाम  के  लिए  क्‍या  उपाय
 किए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  क्षापड्  )  :  ओर
 भारत  में  एच०  आई०  बी०  के  संक्रमण  के  संचरण  का  सर्वाधिक  सामान्य  कारण  इतरलिंगी  सम्पर्क

 है  ।  संक्रामक  पति  से  सम्भोग  द्वारा  उसकी  पत्नी  को  भी  संचरण  की  सम्भावना  होती  निरोध  के
 प्रयोग  से  संचरण  का  खतरा  कम  होता  है  ।  संक्रमित  मां  से  पैदा  हुए  बच्चे  में  संक्रण  की  50  प्रतिशत  तक
 सम्भावना  होती  है  ।

 पॉजीटिव  सीरम  वाली  गर्भवती  महिलाओं  से  पॉजिटिव  सीरम  वाले  नवजातों  के  पैदा  होने
 का  पता  लगने  के  बाद  गर्भवती  महिलाओं  में  एच०  आई०  बी०  संक्रमण  की  सीरम  जांच  कार्य  को  तेज
 कर  दिया  गया  एक  पीढ़ी  से  दूसरी  पीढ़ी  में  एच०  आई०  बी०  संक्रमण  के  फैलने  में  कमी  लाने  के
 लिए  पॉजिटिव  सीरम  वाले  व्यक्तियों  और  उनके  पति/पत्नियों  को  आवश्यक  स्वास्थ्य  शिक्षा
 और  गर्भनिरोधन  परिचर्या  प्रदान  करने  के  लिए  सभी  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सहकारी  कताई  मिलों  की  स्थापना  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 128.  श्रीमती  एन  ०  पी०  झांसीलक्सी  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  सहकारी  कताई  मिलों  की  स्थापना
 करने  का  कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  मिलों  को  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 सत्र  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  रफीक़  :  से  सहकारी  कताई  मिलें
 स्थापित  करने  के  लिए  इस  समय  सरकार  के  पास  ओऔद्योमिक  लाईसेंस  के  लिए  कोई  भी  नया  भत्रस्ताव

 अतिर्णीत  नहीं  है  ।

 मानव  अंगों  को  बेचने  वाले  गिरोह

 129.  डा०  जी०  विजय  रामा  राज  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  समस्त  देश  में  मानव  अंग  बेचने  वाले  गिरोह  की  जानकारी  है  और  यदि
 तो  ऐसे  गिरोहों  का  राज्य-वार  और  संघ  राज्य-क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बिक्री  का  प्रति  वर्ष  कितना  कारोबार  होता  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 द्वारा  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  और
 सरकार  को  देश  में  जीवित  मानव  अंगों  के  व्यवसाय  करने  सम्बन्धी  रिपोर्ट  मिली  किन्तु  यह

 व्यधसाय  किस  हद  तक  है  और  ऐसे  कार्यों  में  जो  संस्थाएं  या  व्यक्ति  लगे  हुए  हैं  उनके  बारे  में  निश्चित

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  मानव  अंगों  के  बेचने  वाले  गिरोह  को  समाप्त  करने  के  विचार  से  सरकार  अंगों
 के  प्रतिरोपण  पर  एक  कानून  बनाने  के  बारे  में  सक्रियता  से  विचार  कर  रही

 नई  कपड़ा  नीति  के  कार्यान्वयन  की  पुनरीदार  करने  के  लिए
 गठित  सभिसि  को  रिपोर्ट

 130.  श्री  मुल्लापललो  रामचन्द्रन  :

 थ्रो  मोहनभाई  पटेल  :

 क्या  वस्त्र  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  कपड़ा  नीति  के  कार्यान्वयन  की  पुनरीक्षा  क ेलिए  गठित  की  गई  सम्बन्धी
 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्र  स्‍्तुत  कर  दी

 भिर्यात

 यदि  तो  उसमें  क्या  मुख्य  सुझाव  दिए  गए  और

 सरकार  ने  इन  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  वया  उपाय  किए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  नहों  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 दिल्‍ली  में  अस्पतालों  के  डाक्टरों  द्वारा  काला  विवस  मनाना

 131.  भरी  पी०  एस०  सईद  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कह्यानर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  अस्पतालों  के  कनिष्ठ  डाक्टरों  ने  विरोधस्वरूप  31
 1989  को  काले  दिवस  के  रूप  में

 यदि  तो  सम्बन्धित  अस्पतालों  के  नाम  कया  ओर

 कनिष्ठ  डाक्टरों  की  मुख्य  मांगें  क्‍या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  बंत्री  सरोज  :  समाचार
 पत्रों  के  अनुसार  दिल्ली  की  जूनियर  डाक्टर्स  फंडरेशन  ने  31  1989  को  काला  दिवस
 मनाया  था  ।

 केबल  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  और  लेडी  हाडिय  मेडिकल  कालज  और  श्रीमती

 सुचेता  कृपलानी  अस्फ्ताअ  तथा  कलावती  सरण  काल  चिकित्सालय  ने  सूचित  किया  हैं  कि  इन  अस्पतालों
 के  जूनियर  डॉक्टरों  ने

 उस  दिन  काला  दिवस  मनाया  अन्य  अस्पतालों  को  ऐसे  दृष्टांतों  की जानकारी

 नहीं  हैं  ।

 जद्दां  तक  सूचना  उपलब्ध  है  जूनियर  डाक्टरों  को  निम्नलिखित  मांगें  हैं  :

 (9)  600  रुपए  प्रतिमास  की  दर  से  सभी  डाक्टरों  को  प्रेक्टिस-बन्दी  भत्ता  ।

 (9)  प्रैक्टिस-बन्दी  भत्ते  पर  महंगाई  भत्ता  ।

 (9)  से  उपर्युक्त  भत्तों  की  बकाया  राशि  ।

 (४)  जूनियर  रेजीडेंटों  के लिए  रुपए  प्रति  मास  का  और  वरिष्ठ  रेजीडेंटों  के  लिए  250
 रुपए  प्रतिमास  का  आकस्मिकता  भत्ता  ।

 (५)  1-1-87  से  आकस्मिकता  भत्ते  को  बकामा  राशि  ।

 ऐसे  डाक्टर  जो  बाद  में  सरकारी  नोकरी  करना  चाहते  उनकी  रेजीडेंसी  की  अवधि  को
 सेवाफाल  मानना  ।

 अखिल  भारतोय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  प्रयुक्त  रेडियो  ऐक्टिब-आई
 एंप्लोकेटर  का  निपटान

 132.  थी  पो०  एम०  सईव  :

 ओ  कमल  नाथ  :  ।

 श्री के०  एस०  राव  :

 श्रीमतो  डो०  के०  भष्डारी  :.

 क्या  स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 किन  ाू़ईक

 क्‍या  अदविल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  के  डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  नेत्र  विज्ञान  केन्द्र  द्वारा

 प्रयुक्त  उस  रेडियो-ऐक्टिव-आई  ऐप्लीकेटर  का  पता  लगा  लिया  है  जिसे  विकिरण  सुरक्षा  नियमों  का
 उल्लंघन  करके  किसी  कबाड़ी  को  बेच  दिया  गया  था

 क्‍या  इसके  कारण  आम  जनता  में  कसर  इत्यादि  फैलने  का  कोई  खतरा

 क्या  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  को  यह्‌  वचन  दिया  गया  था  कि  विकिरण  स्त्रोतों  की
 बिक्री  नहीं  की  इसे  किराए  पर  नहीं  दिया  जाएगा  अथवा  इसका  हस्तान्तरण  नहीं  किया

 सुरक्षा  नियमों  का  उल्लंघन  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  और  यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  में
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  अखिल
 भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  ने  1959  में  एक  बीटा  रे  आई  ऐप्लीकेटर  स्ट्रेन्शियम
 90  खरीदा  था  ।  इसे  1950  में  नेत्रविज्ञान  के  भूतपूर्व  विभाग  को  सप्लाई
 किया  गया  था  !  1968  में  इसकी  क्लिनिकल  क्षमता  अपर्याप्त  पाई  गई  ।  अतः  इसे  पनुर्ष्यासमापन  के
 लिए  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  में  भेज  दिया  गया  ।  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  में  जांच  करने  पर
 यह  पाया  गया  कि  उत्सर्जन  50  से  घटकर  42.72  रैड्स/सेंटीग्रेड  रह  गया  और  सतह  पर  ओऔषध  के
 फैलाव  में  एकरूपता  नहीं  थी  ।  प्रभावन  समय  बढ़ाकर  बीटा  रे  ऐप्लीकेटर  को  1984  तक  प्रयोग  में  लाना
 जारी  रखा  गया  ।  एक  नया  बीटा  रे  ऐप्लीकेटर  खरीदा  गया  और  पुराने  को  भण्डार  में  वापस  भेज  दिया
 गया  ।  संस्थान  के  कंडेमनेशन  बोर्ड  की  10-8-1984  को  हुई  बैठक  में  अन्य  उपकरणों  के  साथ-साथ
 बीटा  रे  ऐप्लीकेटर  को  1984  में  बेकार  घोषित  कर  गया  और  तब  उसे  अखिल  भारतीय
 आयुविज्ञान  नई  दिल्लो  के  केन्द्रीय  भण्डार  डिपो  भेज  दिया  गया  |  बेकार  धोषित  सामग्रियों  को
 अन्य  शल्य  छीजनों  के  साथ  4-2-85  को  नीलाम  कर  दिया  ।  नीलाम  किए  गए  बीटा  रे  ऐप्लीकेटर  का
 पता  नहीं  लगाया  जा  सका  है  कि  वह  कहां  है  ।

 ऐप्लीकेटर  की  डिस्क  से  बचाव  के  लिए  बीटा  रे  ऐप्लीकेटर  सीसे  के  एक  मोटे  केस  में  एक
 लकड़ी  के  वाक्‍्स  में  पैक  है  ।  पैकिंग  की  हालत  में  इससे  किसी  व्यक्ति  को  खतरा  नहीं  यदि  ऐप्लीकेटर
 को  एक  मिनट  के  लिए  त्वचा  पर  प्रयोग-में  लाया  जाता  है  तो  यह  मामूली-सी  खारिश  और  संकुलता

 उत्पन्न  करता  है  जिससे  कसर  होने  का  कोई  खतरा  नहीं  यदि  इसे  केसिंग  और  होल्डर  हटा  भी
 लिया  जाता  है  ओर  जेब  में  ले  जाया  जाता  है  तो  इसका  उत्सजन  किसी  गम्भीर  शिहतत  के  साथ  त्वचा
 तक  नहीं  पहुंचेगा  क्योंकि  इसकी  वेघन  शक्ति  बहुत  ही  हल्की  होती  है  ।

 हां  ।  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  के  नेत्रविज्ञान  स्कन्ध  द्वारा  उस  समय  बचन  दिया
 गया  था  6  क्षेत्रीय  संस्थानों  और  डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  केन्द्र  के  लिए  ऐसे  7  आई  ऐप्लीकेटर  खरीदने
 की  बातचीत  चल  रही  थी  परन्तु  यह  खरीद  कभी  नहीं  की  गई  ।

 वहीं  जो  ऊपर  में  दिए  गए  हैं  ।

 सुरक्षा  के
 नियमों  के  उल्लंघन  के  लिए  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  के  लिए  एक  जांच  का

 आदेश  दे  दिया  गया  च  के  परिणामों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही
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 पटसन  मिलों  पर  भविष्य  निधि की  देय  राशि

 133.  श्रो  इख्रजीत  गुप्त  :  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीयं  भविष्य  निधि  कलकत्ता  ने  भविष्य  निधि  की  राशि  की  वसूली  के  लिए

 कुछ  पटसन  मिलों  पर  अपराधिक  अभियोग  चलाया  और

 यदि  तो  मिलों  द्वारा  देय  राशि  का  ब्यौरा  क्या  है  और  अब  तक  इन  मिलों  से  कितनी

 राशि  वसूल  की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्री  ब्रिन्देशवरी  :

 उन  जूट  मिलों  जिनके  विरुद्ध
 आपराधिक  अभियोजन  दायर  किए  गए  हैं  के  नाम  और

 उनपर  देय  राशि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 लाखों

 प्रतिष्ठान  का  नाम  न्यासी  बोर्ड  को  स्थानान्तरित  न  की  गई  भविष्य

 सं०
 निधि  अंशदानों  की  राशि

 1  2  3

 ___ सकआी_कययजजबय--+्पिपिपफपफफोय_-पफ्न्‍न
 EEE  मैं०  श्री  अम्बिका  जूट  मिल्स  लि०  238.52-

 2.  मै०  बारांगडी  जूट  मिल्स  लि०  419.57

 3.  मै०  कनकीनाराह  कम्पनी  लि०  452.39

 4.  मै०  नाफर  चन्द्र  जूट  मिल्स  लि०  4.50

 5,  मैं०  हावड़ा  मिल्स  लि०  406.62

 6.  मैं०  डेल्टा जूट  इण्डस्ट्रीज  लि०  540.36

 7.  मैं०  फोर्टविलियम कम्पनी  लि०
 58.11

 8.  मै०  गोरी  शंकर  जूट  मिल्स  लि०
 129.20

 9.  मैं०  अग्रवारा  कम्पनी  लि०  178.42

 10.  मै०  नाईहाटी  जूट  मिल्स  लि०
 227.73

 11.  मै०  अंग्ुस  कम्पनी  लि०  609.27

 12.  मै  श्यामूगढ़  जूट  मिलस  लि०  426.71

 13.  मैं०  विकदोरिया  जूट  मिल्स  505.74

 13}
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 14.  मैं०  नोडिया  मिल्स  434.16

 15.  मे०  गोरीवाड़ा  कम्पनी  370.92

 16.  मैं०  कलवीन जूट  कम्पनी  314.31

 17.  में०  जूट  कम्पनी  लि०  438.02

 18.  मे०  बडे  जूट  एण्ड  एक्सपोर्ट लि०  16.83

 19.  मै०  बुदगे-बुदगे  जूट  कम्पनो  197.88

 20.  मै०  न्यू  सेन्ट्रल  जूट  मिल  लि०  670.00

 21.  मे०  डलहौजी जूट  मिल  लि  132.74

 22.  मैं०  ईस्टन  मैन्यूफैक्चरिंग  कम्पनी  174.24

 23.  मै०  नोथ्थ  ब्रोक  जूट  मिल  लि०  115.02

 24.  मै०  बैलिगटन  जूट  मिल  लि०  38.27

 गैर  छूट  प्राप्त  प्रतिष्ठान

 1.  मैं०  एम्पायर  जूट  कम्पनी  लि०  221.17

 2.  मै०  प्रेम  चन्द  जूट  मिल्स  लिं०  47.27

 3.  मैं०  नसकर  पारा  जूट  इण्डस्ट्रीज  32.60

 4.  मै०  भारत  जूट  मिल्स  152.00

 5.  में०  कलकत्ता  जूट  मैन्युफंक्चरिंग  कम्पनी  लि०  30.00
 —_—_—_—___—  eee

 22  1989

 राष्ट्रीय  रेशम  कोट  पालत  विकास  परियोजना  का  कार्यान्वयन

 134.  शी  श्रीकांत  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्तीय  बर्ष  1989-90  के  दोरान  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  रेशम  कीट  पालन  विकास
 परियोजना  क्रियान्बित  की  जाएगी

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  परियोजना  का  कार्यान्वयन  किया  जाएगा  और  इन  राज्यों
 में  से  प्रत्येक  में  परियोजना  पर  कितनी  लागत

 इस  परियोजना  के  किस  तारीख  तक  प्रारम्भ  हो  जाने  की  सम्भावना  और

 सरकार  द्वारा  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  रफोक  :  से  देश  में  शहतृती  कच्चे  रेशम
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 का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  रेशम  बोडड  ने  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  एक  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन
 परियोजना  बनाई  है  ।  यह  परियोजना  विश्व  बंक  की  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत  की  गई  परियोजना  का

 करने  के  लिए  विश्व  बंक  का  एक  शिष्टमण्डल  अक्तूब  1988  के  दौरान  भारत  आया
 था  ।  परियोजना  के  ब्यौरों  में  इसके  शामिल  किए  जाने  वाले  राज्य  और  लागत  भी  शामिल  हैं  तथा  इन
 ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  विश्व  बेंक  के  साथ  1989  में  अन्तिम  समझौता  वार्ताएं  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  परियोजना  का  कार्यान्वयन  वर्ष  1989-90  में  आरम्भ  होने  की  आशा

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  विपणन  व्यवस्था  को  सुवृढ़  करने  की  आवश्यकता

 135.  ओ  श्रीकांत  दस  नरसिहराज  वाड़ियर  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  विपणन  व्यवस्था  को  सुदृढ़  करने  की  आवश्यकता

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  किया  गया
 और

 क्‍या  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  आथिक  स्थिति  सुधारने  हेतु  क्या  उपाय  किए
 गए

 '

 बस्त्र  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  और  एन०  टी०  सी०  ने  हाल ही
 में  एन०  टी०  सी०  के  विपणन  ढांचे  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  विपणन  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण
 पदाधिकारियों  की  नियुक्ति  की  इन  पदाधिकारियों  में  एन०  टी०  सी०  के  अनुषंगी  निगमों  की  मुख्य
 महाप्रबन्धक  शामिल  हैं  ।

 एन०  टी०  सी०  ने  संस्थागत  वित्त  की  सहायता  से  चुनिन्दा  आधुनिकीकरण  पर  आधारित
 एक  नई  सार्थक  नीति  बनाई  है  जिसका  उद्देश्य  उत्पादन  में  सुधार  लाना  और  उसका  विविधीकरण  करना

 चुनिन्दा  मिलों  को  उन्नत  बनाना  बादि  है  जिससे  कि  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  लाया  जा  सके  ।

 कर्नाटक  में  वनरोपण  कार्यक्रम

 136.  श्री  बी०  कृष्ण  राव  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  राज्य  में  वर्ष  1988  के  दौरान  वनरोपण  कार्यक्रम  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तथा
 राज्य  सरकार  द्वारा  क्रमशः  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  और

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  वाले  बहुल  क्षेत्रों  के  लिए  निर्धारित  घनराशि
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  जियाउरंहमान
 :  कर्नाटक  में  वर्ष  1988-89  के

 परिव्यय  18.90  और  8.67  करोड़  रुपए  वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  पर  ही  व्यय  की  गई
 वास्तविक  धनराशि  ज्ञात  हो  सकेगी  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।
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 पर्धावरधीय  दृष्टि  श्ले  विद्युत  संयंत्रों  को  स्वीकृति

 137.  औौसती  जयन्ती  पटनायक  :

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रहो

 कसा  प्रभाध्चषरिण  और  बन  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना  के  अनेक  प्रस्ताव  स्वीकृति  के  लिए
 सम्बित  पड़े  और

 यदि  तो  31  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  पर्यावरणीय  स्वीकृति  के  लिए
 लम्बित  पड़े  विद्युत  संयंत्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और  31  1988
 तक  वेंबीश  ताप  विद्युत  परियोजनाएं  और  7  जन  विद्युत  परियोजनाएं  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  थीं  ।
 परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  अपेक्षित  सूचना  प्रस्तुत  न  किए  जाने  के  कारण  ये  परियोजनाएं  लम्बिंत

 राज्य-वार  ब्योरा  दर्शान  कला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 बिल्युत  बोड/अन्य

 सध्य  प्रदेश  :  +

 1.  मांड  ताप  विद्युत  स्टेशन  (22८  210  ।

 2.  ग्वालियर  के  निकट  गैस  टरबाइन  स्टेशन  (3  x  100  ।

 3.  गुना  से  दरबाइन  विश्युत  स्टेशन  (3X  100  Xx  150  ।

 4.  झाबुआ  गैस  टरबाइन  विद्युत  स्टेशन  (3  X  100  »<  150  ।

 5.  राजगढ़  गैस  टरबाइन  विद्युत  स्टेशन  (3  »<  !00  !  X  150  ।

 6.  अमरकंटक  ताच  विद्युत  स्टेशन  (3X  100  ><  150  ।

 राजस्थान  :

 7.  चित्तौड़गढ़  ताप  विद्युत  स्टेशन  (2  X 210  ।

 पश्चिम  बंगाल  :

 &.  बकेश्बर  ताप  विद्युत  स्टेशन  (3  X  210  ।

 9.  सागरदिघी ताप  क्थित  स्टेशन  (2050  ।

 बिहार  :

 10.  तेनूघाठ  ताप  विद्युत  स्टेशन  (2X 210  ।
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 महाराष्ट्र  :

 11.  बम्बई  उपनगर  विद्युत  प्रदाय  लि०  का  दहानू  ताप  विद्युत  स्टेशन  (1X  500  500  ।

 12.  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड  का  अमरेद  ताप  विद्युत  और  2  (29८210  ।

 पंजाब  :

 13.  दोराहा  ताप  विद्युत  संयंत्र  (22<  210  ।

 14.  गुरू  नानक  देव  ताप  विद्युत  भटिण्डा  (2 x  210  ।

 15.  गोविन्दवाल  ताप  विद्युत  स्टेशन  (2X 210  ।

 अध्यप्ाान  ओर  निकोबार  होएखम्‌ह  :

 16.  दक्षिणी  अण्डमान  में  ताप  विद्युत  स्टेशन  (2 X  20  ।

 17.  ग्रेट  निकोबार  में  डीजल  जेनरेटर  क्षमता  में  बढ़ोत्तरी  (3.2  ।

 18.  उत्तरी  अण्डमान  में  डीजल  जेनरेटर  क्षमता  में  बढ़ोत्तरी  (1.2  !

 केरल  :

 19.  कयामकुलम  में  ताप  विद्युत  स्टेशन  (3  >८  210  ।

 20.  डीजल  विद्युत  कोचीन  (100  ।

 आन्न  प्रदेश  :

 21.  विजयश्वरम्‌  गैस  आधारित  कम्बाइन्ड  साईकल  प्रोजेक्ट  (3  »८  33

 उस्तर  प्रदेश  :

 22.  रायबरेली  में  गेस  आधारित  कम्बाइन्ड  साईकल  पावर  प्लाण्ट  (2९  35  ।

 गुजरात  :

 23.  अहमदाबाद  में  गैस  टरबाइत  कम्बाइण्ड  साईकल  पाबर  स्टेशन  (116  ।

 कर्नाटक  :  ।

 24.  मंगलौर  ताप  विद्युत  स्टेशन  (2X  210  ।

 उच्चोग  मंत्रालय  :

 25.  हजिरा  में  मैससे  रिलायन्स  पेट्रोकेमिकल्स  लि०  का  केप्टिव  पावर  प्लांट  (60  ।

 26.
 शाीय  बाते

 कागज  और  कागज  मिल  उत्तर  प्रदेश  का  केप्टिय  पावर  प्लाम्ट  (15
 ।
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 कृषि  मंत्रालय  :

 27.  बिहार  में  भारतीय  उवंरक  निगम  का  केप्टिव  पावर  प्लाण्ट  (29  15  ।

 28.  भारतीय  उवरक  रामागुंडम  का  केप्टिव  पावर  प्लान्ट  (40  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय/विद्युत  विभाग  :

 29.  विध्याचल  ताप  विद्युत  (2  »<  500  मध्य  प्रदेश  ।

 20.  रिहन्द  ताप  विद्युत  (2  ><  500  उत्तर  प्रदेश  ।

 31.  नेवेली  ताप  विद्युत  स्टेशन  विद्युत  का  (2  X  210  तमिलनाडु  ।

 32.  एन०  एल०  सी०  का  बरसिगसर  ताप  विद्युत  स्टेशन  (2X  ><  210  राजस्थान  ।

 33.  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  दादरी  ग्रैस  आधारित  विद्युत  संयंत्र  (600
 उत्तर  प्रदेश  ।

 34.  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  रामागुंडम  ताप  विद्युत  स्टेशन  (2100  आन्श्र  प्रदेश  ।

 35.  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  चन्द्रपुरा  ताप  विद्युत  स्टेशन  (4  X  500  महाराष्ट्र  ।

 जल  विद्युत  परियोजनाएं  :

 1.  विष्णु  प्रयाग  जल  विद्युत  उत्तर  प्रदेश  ।

 2.  कोल  बांध  जल  विद्युत  हिमाचल  प्रदेश  ।

 3.  सावल  कोट  जल  विद्युत  जम्मू  और  कश्मीर  ।

 4.  बगलोहर  जल  विद्युत  जम्मू  और  कश्मीर  ।

 5.  शिव  समुद्रम  जल  विद्युत  कर्नाटक  ।

 6.  चाल  कुडी  जल  विद्युत  केरल  ।

 7.  अन्नाकयाम  जल  विद्युत  केरल  ।

 भवन  निर्माण  साभप्नी  के  मूल्यों  में  वृद्ध

 138.  श्रीसती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भवन  निर्माण  सामग्री  की  उपलब्धता  उसकी
 मांग  की  तुलना  में  निरन्तर  कम  होती  रही

 क्‍या  इसके  फलस्वरूप  भवन  निर्माण  सामग्री  के  मूल्य  तेजी  से  बढ़  रहे

 यदि  तो  भवन  निर्माण  सामग्री  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  गए  और

 क्या  कोई  भवन  निर्माण  सामग्री  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  का  विचार  है  ?

 ऊ
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 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  सीमेंट  तथा  इस्पात
 की  मौसमी  अल्पापूर्ति  के  सिवाय  निर्माण  सामग्रियों  की आमतौर  पर  कोई  कमी  नहीं  कुछ  मामलों  में
 इंटों  की  उपलब्धता  में  मौसमी  अस्थिरता  होती  है और  1988-89  के  दौरान  6,000  करोड़  के  उत्पादन
 स्तर  की  तुलना  में  इंटों  की  अनुमानित  मांग  9,300  करोड़  निर्माण  सामग्रियों  की  मांग  सम्पूर्ण
 लागत  सूचकांक  में  वृद्धि  होने  से  कुछ  निर्माण  सामग्रियों  की  लागत  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 सीमेंट  ओर  इंटों  जैसी  परम्परागत  निर्माण  सामग्रियों  की  कमी  की  समस्या  का
 सामना  करने  के  कई  वेकल्पिक  निर्माण  सामग्रियां  तैयार  की  गई  हैं  और  कतिपय  क्षेत्रों  में  इनका
 उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  खोखली  कंक्रीट  ल्यूलर  मिट्टी  के  मजबूत  ब्लाक  और  पत्थरों
 के  ब्लाकों  की  चिनाई  इन  सामग्रियों  में  से  कुछ  सामग्रियां  इसके  अलावा  सरकार  नई  निर्माण
 सामग्रियों  के  उत्पादन  के  लिए  उड़न  राख  जैसे  औद्योगिक  तथा  कृषि  अपशिष्टों  के  उपयोग  को  प्रोत्साहित
 कर  रही  है  ।  इसके  अलावा  स्थानीय  कारीगरों  की  कला  का  उन्नयन  करने  और  स्थानीय  संसाधनों  पर
 आधारित  वैकल्पिक  निर्माण  सामग्रियों  के  उत्पादन  के  लिए  भी  सम्पूर्ण  देश  में  निर्माण  केन्द्रों  के  नेटवर्क

 1  स्थापना  की  जा  रही  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  है  कि  प्रयोगात्मक  आधार  पर  हुडको  निर्माण
 सामग्री  उद्योगों  की  साम्य  पूंजी  में  हुडको  हिस्सा  ले  ।

 अभी  नहीं  ।

 हथकरघा  के  लिए  विपणन  सहायता  योजना

 139.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :
 श्री  अगनस्नाथ  पटनायक

 कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हँथकेरघा  के  लिए  एक  नई  विपणन  सहायता  योजना  प्रारम्भ
 करने  का

 यदि  तो  यह  योजना  किस  तारीख  से  लागू  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 नई  सहायता  योजना  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारों  को  दिए  जाने  वाले  लाभों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 अस्त्र  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  हां  ।

 बाजार  विकास  सहायता  योजना  1-4-1989  से  लागू  की  जाएगी  ।

 योजना  में  राज्य  हथकरधा  विकास  राज्य  हथकरघा  शीषं  तथा  प्राथमिक  समितियों

 नी  बहुउद्देशीय  सहायता  प्रदान  करने  का  प्रावधान  है  जोकि  निम्नलिखित  उद्देश्यों  क ेलिए  प्रयोग  की  जा
 सकती  है  :

 (9)  ब्याज  (ii)  छूट/रियायत,  (iii)  शोरूम  आदि  स्थापित  करने  के  लिए
 न्यूनतम  (iv)  केन्द्रीय  और/या  राज्य  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  किसी  अन्य  उद्देश्य  के  लिए  बशर्ते
 कि  सहायता  की  राशि  राज्य  शीर्ष  समितियों/निगमों  के  मामलों  में  मेड  अप्स  और
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 परिधानों  कपड़ा  की  ओसत  बिक्री  के  8%  से  अधिक  न  हो  ओर  प्राक्षमिक  समितियों
 के  मामले  में  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  स्वीकृत  नकद  ऋण  सीमा  के  15%  से  अधिक  से  हो  ।  इस  गोजना
 पर  होने  वाला  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  तथा  सम्बन्धित  राज्यों  द्वारा  बराबर-बराबर  वहन  किया

 जाएगा  ।

 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी

 140.  की  सो  जंगा  रेड्डी
 :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  रूप  में  चलाए  जा  रहे  उपक्रमों  की  कुल  संख्या  कितनी

 किन-किन  उपक्रमों  ने  में  श्रमिकों  की  भागीदारीਂ  सम्बन्धी  योजना  कार्यास्वित
 की  है  और  दुकान  संयंत्र  और  बोड  में  से  किस-किस  स्तर  पर  यह  योजना  कार्यान्वित  की  गई
 और

 क्‍या  गुण  दोष  के  आघार  उक्त  योजना  से  छुट  के  लिए  अनुरोध  स्वीकार  कर  लिए
 गए  यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  अब  तक  पता  लगाए  गए  गुण  दोषों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  मंत्री  बिन्देशवरी  और  30  1983  को  अधिसूचित  प्रबन्ध
 में  श्रमिक  भागीदारी  की  नवीनतम  योजना  को  केवल  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  लागू
 किया  जाना  अपेक्षित  है  ।  नवीनतम  उपलब्ध  सूचवा  के  अनुसार  कुल  220  केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  के
 प्रतिष्ठान  हैं  जिनमें  से  17  प्रतिष्ठान  वे  हैं  जो  नए  गठित  किए  जा  रहे  शेष  203  प्रतिष्ठानों  में  से
 102  ने  प्रबत्ध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  की  योजना  को  शाप  और/या  प्सांठ  स्तर  पर  लाशूं  कर  दिया
 है  ।  अन्य  40  प्रतिष्ठानों  ने  भी  भागीदारी  फोरम  गठित  कर  दिए  हैं  और  अपमी  विशिष्ट  आवश्यकताओं
 के  अनुसार  कुछ  फेर  बदल  करके  इस  योजना  को  लागू  कर  दिया  किसी  भी  सावंजनिक  क्षेत्र  प्रतिष्ठान
 ने  निदेशक  बोर्ड  स्तर  पर  इस  योजना  को  लागू  नहीं  किया  है  ।

 अनेक  उपक्रमों  से  शाप/प्लांट  स्तर  पर  इस  योजना  को  लागू  करने  से  छूट  दिए  जाने  के

 अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ।  प्रशासनिक  मन्‍्त्रालय  अर्थात्‌  कृषि  मन्त्रालय  द्वारा  अलग  स्वरूप  और  निगम  के
 सीमित  कर्मचारियों  के  कारण  इण्डियन  डेयरी  कार्पोरेशन  को  छूट  दी  गई  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  कपड़ा  बाजार  में  भागोदारी

 141.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  वस्त्र  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  कपड़ा  बाजार  में  भारतीय  भागीदारी  बढ़ाने  का  प्रयास
 कर  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  दिशा  में  वर्ष-वार  किए  गए  प्रयासों  का  ब्यौरा
 क्या  है  तथा  उसके  क्‍या  परिणाम

 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  कपड़ा  मेले  में  अमना  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  दर्ज  के  कुछ  कपड़ा
 निर्माताओं  को  विशेष  रियायतें  देने  पर  विचार  कर  रही
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की
 सम्भावना  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  पूरब  नीति  का  ब्योरा  क्या  है  ओर  बतंमान  में

 इसमें कया  परिवर्तन  किए  गए  हैं  ?
 बतंमान  सन्दर्भ

 वस्त्र  शंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफीक  :  और  जी  हाल  ही  में  सरकार
 मे  वस्त्र  निर्यातों  को  बढ़ाने  क ेलिए  कई  कदम  उठाए  हैं  जिनमें  शामिल  हैं  मशीनरी  के  आयात
 पर  शुल्क  चुनिंदा  वस्त्र  मशीनरी  मदों  पर  उत्पाद  शुल्क  में  अग्निम  लाइसेंसिंग  योजना

 के  अन्तर्गत  कच्चे  माल/फैब्रिक  के  आयात  की  अनुमति  निर्यात  लाभों  आदि  पर  आयकर  के  भुगतान  से
 बाजार  अध्ययन  प्रायोजित  करने  के  लिए  उदार  सहायता  प्रदान  क्रेता-विक्रेता

 भारतीय  ब्त्रों  के  निर्यात  में  वृद्धि  की  प्रवृति  रही  है  ।

 से  सरकार  निर्यातों  को  प्रोत्साहन  देने  के  सरकार  उपर्युक्त  रियायतें  छोटे  वस्त्र

 विनिर्माताओं  व्यापारियों  को  पहुँले  से  हीं  दे  रही  हैं  और  इनकी  समय-संमय  पर  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 भी  की  जा  रही  है|

 कपास  का  मिर्यात

 ]
 (=)  श्री  उत्तम  राठौड़  :  कया  वस्त्र  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कपास  के  निर्यात  का  कितना  कोटा  निर्धारित  किया  गया

 इसमें  से  महाराष्ट्र  को
 कितना  कोटा  आबंटित  किया  गया

 क्या  उपरोक्त  भाग  और  में  निदिष्ट  कोटे  का  लक्ष्य  पूरा  होने  की  सँभावना

 और

 यदि  तो  लक्ष्य  कितना  कम  रहेगा  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  सरकार  ने  चालू  रूई  वर्ष  में  अभो

 तक  निर्यात  के  लिए  बंगाल  देशी  की  कम  गांठों  का  कोटा  रिलीज  किया  है  ।
 पोर्टਂ

 किसी  राज्य  को  कोई  विशेष  कोटा  आबंटित  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  रिलीज  किए  गए  कोटे  की  प्रतिक्रिया  अच्छी  रही  है  ।

 नहावा  शेवा  पत्तन  परियोजना  को  मंत्रों

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  पत्तन  पर  भीड़-भाड़  कम  करने  के  लिए  बम्बई  में  प्रो्टਂ  के  रूप  में
 विकसित  की  जाने  वाली  न्हावा  शेवा  पत्तन  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या

 ॥क्री
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 क्‍या  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  अपनी  मंजूरी  दे  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ...  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  इस  परियोजना  में  एक  घाट  का
 निर्माण  किया  जाएगा  जिसमें  डिब्बों  व  बड़ी  मात्रा  में  जहाजों  द्वारा  ढोए  जाने  वाले  शुष्क  माल  को  रखने
 के  लिए  स्थान  और  बंकर  सुविधाएं  होंगी  ।  इस  योजना  में  पीछे  के  क्षेत्र  में  पूर्णतया  यन्त्रीकृत  माल  वाहक
 प्रण/ली  एवं  एक  कन्टेनर  याड्ड  युक्त  भण्डारण  शेडों  का  निर्माण  शामिल

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  मे ंसहकारी  कताई  मिलों  में  घाटा

 144.  श्री  उत्तम  राठौड़  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पुरानी  संचित  घाटे  इत्यादि  के  कारण  महाराष्ट्र  में  अनेक  सहकारी  कताई
 मिलों  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  इन  मिलों  के  नाम  क्या

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  अथवा  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  ने  उक्त  मिलों  को
 उनकी  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  कोई  समयावधि  ऋण  मंजूर  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  मिलों  को  वर्तमान  कार्य  स्थिति  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफीक  :  से  (3)  30-6-1988  की  स्थिति  के
 अनुसार  महाराष्ट्र  की लगभग  16  सहकारी  कताई  मिलों  को  पुरानी  मशीनरी  सहित  अनेक  कारणों  की
 वजह  से  हानि  हुई  बताई  गई  आई०डी  ०बी  ०आई०  ने  आधुनिकीकरण  प्रयोजनों  हेतु  वस्त्र
 करण  निधि  के  अधीन  महाराष्ट्र  की सहकारी  कताई  मिलों  को  2923  लाख  रुपए  के  ऋण  की  मंजूरी
 दी

 विल्लो  प्रशासन  के  कर्मचारियों  को  सरकारी  मकान  का  आबंटन

 145.  डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  क्या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  प्रशासन  के  कर्मचारी  सामान्य  पूल  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  पूल  से  सरकारी
 आवासीय  मकान  प्राप्त  करने  के  हकदार

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कर्मचारियों  को  सामाम्य  पूल  से  श्रेणी-वार  कुल कितने  मकान  आबंटित  किए  गए

 कया  हाल  ही  में  दिल्ली  प्रशासन  से  यह  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करने  की  शर्त  रखी  गई  है  कि
 उनके  पूल  से  किसी  भी  कनिष्ठ  कमंचारी  को  आवास  आबंटित  नहीं  किया  गया
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 |  -  कया  1988  से  नई  नीति  लागू  होने  के  कारण“हाल  ही  में  अनेक  ऐसे  कर्मचारियों

 को  सामान्य  पूल  से  मकान  आबंटित  करने  से  मना  कर  दिया  गया

 यदि  तो  कर्मचारियों  के  अहित  में  बीच  में  ही  नीति  में  परिवर्तन  करने  के  क्‍या

 कारण

 क्या  सरकार  का  नीति  की  समीक्षा  करने  तथा  ऐसे  जिन्हें  अब  तक  इस  लाभ

 से  वंचित  किया  गया  है  को  मकान  आबंटित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्या  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  दिल्ली  प्रशासन  के  कर्मचारियों  को  सामान्य  पूल  में  होस्टल
 वास  सहित  कुल  593  क्वार्टर  आबंटित  किए  गए  हैं  ।  टाइपवार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 टाईप  सामान्य  पूल  से  दिल्ली  प्रशासन  के  कर्मचारियों  को

 आबंटित बास  की  संख्या

 ॒  115

 ॥|  135

 |  ।  241

 IV  93

 Vv

 VI

 -  होस्टल  वास

 योग  :  593

 -  1988  में  कोई  नयी  नीति  लागू  नहीं  की  गई  वास्तव  में  यह
 तत्कालीन  निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  द्वारा  1976  में  जारी  किए  गए  अचुदेशों  की  पुनरावृत्ति
 है  जिसमें  उल्लेख  किया  गया  है  कि  जब  कभी  भी  सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  दिल्ली  प्रशासन  के  किसी '
 कमंचारी  को  आबंटन  किया  जाता  तो  उस  समय  दिल्ली  प्रशासन  इस  आशय  का  एक  प्रमाणपत्र  जारी
 करेगा  कि  प्रतीक्षा  सूची  में  उपर्थृकत  आबंटी  से  कनिष्ठ  व्यक्ति  को  उनके  द्वारा  अपने  पूल से  कोई  आबंटन

 नहीं  किया  गया  है  ।

 से  चूंकि  निर्धारित  नीति  में  कोई  परिवतंन  नहीं  किया  गया  इसलिए  समीक्षा

 करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 ह  161'
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 बिहार  में  जनता  कपड़ा  मोजना  से  लाभान्वित  बुनकर

 146.  श्री  सलाउहीन  क्‍या  वच्त  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  कंरेंगे  कि

 क्‍यों  संरकार  के  पास  बिहार  के  उन  बुनकरों  का  कोई  रिकार्ड  अथवा  उनकी  कोई  सूची  है
 जिन्हें  पिछले  तीन  वर्षों  मे ंजनता  कपड़ा  योजना  के  अन्तगंत  क्षेत्रीय  हथकरघा  यूनियन  द्वारा  लाभ  पहुंचाया
 तक  और

 प्रत्येक  क्षेत्रीय  यूनियन  द्वारा  प्रत्येक॑  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  जनता  कपड़े  का  उत्पादन  किया
 जाता  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  शज्य  मंत्री  रफ्रीक  :  राज्य  सरकार  ने  सूचना  दी  है  कि
 बिहार  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जनता  कपड़ा  योजना  के  तह॒त  राज्य  के  शी्षस्थ  और  क्षेत्रीय
 करधो  सहकारी  संघों  के  अन्तर्गत  आने  वाले  42,600  हथकरघा  बुतकर  लाभान्वित  हुए  हैं  ।

 बिहार  में  प्रत्येक  क्षेत्रीय  संघ  का  जनता  कपड़े  का  अनुमानित  वार्षिक  उत्पादन  नीचे  दिया
 क्या  है  :--

 1.  छोटानार्निषुश  क्षेत्रों  हक्षेकरंधी  बुनकर  सहकारी  140  लाख  वर्ग  मीटर
 संघ  रांची  |

 2.  बिहारशरीफ  क्षेत्रीय  हथकरथा  बुनकर  सहकारी  20  लाख  वर्ग  मीटर
 संघ  नालन्दा  ।

 3.  सिवान  क्षेत्रीय  हथकरधा  बुनकर  संघ  40  लाख  वर्ग  मीटर
 सिवान  |  ह

 4.  भागलपुर  क्षेत्रीय  हथफरघा  बुनकर  सहकारी  30  लाख  बैग  मीटर
 संघ  भागलपुर  ।

 5.  मधुबनी  क्षेत्रीय  हृवकरघा  बुनकर  सहकारी  संघ  10  लाख  बर्ग  मीटर

 मधुबनी  !

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंअनिवार्य  वस्तुओं  को  मूल्य  स्थिति

 147.  श्री  एम०  दी०  चन्द्रशेशर  भूति  :
 शी  दो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 क्या  खाश  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  राज्यों  और  संध  राज्य  क्षेत्रों  को  मूल्य  सम्बन्धी  स्थिति  पर

 कड़ी  निगरानी  रखने  के  निर्देश  दिए

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार
 के  निर्देशों  के  बावजूद  सब्जियों  और  अन्य  जन  उपयोग  की

 वस्तुओं  के  मूल्यों  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारज  हैं  ओर  प्लुल्फें  को  क्यित्रत  रखने  के  लिए  कपर  कढम  उठाने

 गश  विचार  है  ?

 खाक्ष  और  वाग़रिक  पूर्ति  प्रंशालम  म्रें  उप  संत्री  शो०  एल०  :  हां  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  काफी कम  के  दोरान  वित्तीय वर्ष  तक  दालों  क्रे
 चाय  तथा  द्वूध  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  है  |  सब्जियों  के  मामले  में  आलुओं  की  कीमत  कुछ

 ऊंची  रही  परन्तु  प्याज  के  मूल्य  काफी  कम  रहे  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  वनस्पति  को
 खाद्य  तेलों  कत  श्रोक  मूल्य  सूचकांक  क्रभ  भवकि  कछोनी  तथा  घुड़  का  थोक  मृल्य  शूत्रकंक  अधिक

 रहा  ।

 दालों  के  मामलों  में  कीमतों  में  वृद्धि  पिछले  कुछ  बर्षों  में  उत्पादन  में  वृद्धि  न  होने  तथा
 कारणों  में  आयात  शुल्क  में  वृद्धि  होने  के कारण  हुई  कही  जा  सकती  है  ।  आमतोर  से  सब्जियों

 और  खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  में  सामान्य  रूप  से  सब्जियों  के  उत्पादन  में  हुई  वृद्धि  और
 मोौसमजन्य  कारणों  से  आई  है  |  सरकारी  नीति  में  मुख्य  जोर  आवश्यक  जिनकी  आपूर्ति  कम
 का  उत्पादन  बढ़ाने  तक  देशीव  उपलम्यता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  वस्तुओं  का  आयात  करने  एर  दिया
 गया  है  ।  सरकार  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  तथा  उनकी  उपलभ्यता  में  आने  वाले  उतार-बढ़ाव  पर

 बारीकी  से  नजर  रखे  हुए  है  और  मूल्यों  में  किसा  भी  अवांछित  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  उपग्रुक्त
 चारात्मक  उपाय  किए  जाते  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  किया  गया  है  और  दूर  द्क  फैले
 तथा  दुर्ग  क्षेत्रों  में अधिक  उचित  दर  की  दुकानें  खोली  गई  हैं  ।  दुर्गंम  तथा  उन  क्षेत्रों  में  जहां  अभी  तक

 उचित  दर  की  दुकादें  नहीं  आवश्यक  वस्तुओं  का  वितरण  करने  के  लिए  मोबाइल  बैनों  को  पर

 लगाया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  तथा  उनकी

 उपलभ्यता  पर  निरन्तर  नजर  के  त्रिए  नियन्त्रण  कक्ष  स्थापित  जिला  स्तरों  पर  सतकंता

 समितियां  गठित  की  गई  ताकि  सावंजनिक  बितरण  प्रणाली  निर्बाध  रूप  से  कार्य  कर  सके  ।  राज्य

 सरकारों  से  यह  भी  असुरोश्ष  किया  गया  है  कि  बे  चोश्म्राकारियों  तथा  समान  विरोधी

 तत्वों  के  विरुद्ध  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  कानूनों  के  तहत  सख्त  कार्यवाही

 करें  |

 बन  क्षेत्र  सें  कमी

 पभ्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  धन  भसंत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  पर्यावरण  और  औद्योगिकी  केन्द्र  तथा  नेशनल  रिमोट  हैदराबाद  द्वारा
 बर्ष  प्रतिशत तक  और  दिल्ली के  की  अवधि  के  दोरान  देश  के  बड़े  शहरों  के  आसपास  के  वन  क्षेत्रों  के

 परिदर्त्र  का  अध्ययन  क्रिया  था  और  ग्रह  विष्कर्य  सिक्का  था  कि  ब्वमिलनाड  में  कोकम्बहनर  के  आसपास
 की  प्रतिशत  तक  तथा  दिल्ली  के  आसपास  60  प्रतिशत  तक  वन  क्षेत्र  में  कमी  भाई

 यदि  तो  इस  एजेन्सी  के  निष्कर्षों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्‍या अध्ययन में उल्लिखित 9 शहरी क्रेन्द्रों तथा सज्यों को ग्रजधानियों द्रद्धित श्रब्य मुख्य शहरों और नगरों के आसपास वन क्षेत्रों में कमी को रोकने तथा इलम्रें बुद्धि करने हेश्नु स्पेई करमवस्ढ्ी की जाएगी और यदि तो किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी ?
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 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 और  राज्य  सरकारों  से  हरित  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  और  इंधन  की  लकड़ी  की  कमी  को

 पूरा  करने  के  लिए  बड़े  शहरों  और  उनके  आसपास के  क्षेत्रों  में  वृक्षारोपण  हेतु  उपयुक्त  कार्रवाई  करने
 को  कहा  गया  है  ।

 अनधिकृत  रिहायशी  कालोनियों  का  गिराया  जाना

 149,  ध्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  शहरो  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण/दिल्ली  नगर  निगम  ने  सातवीं  योजनावध्ि  के  दौरान  कोई '
 अनधिकृत  रिहायशी  कालोनियां  गिराई

 यदि  तो  गिराई  गई  कालोनियों  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्या  है  और  विस्थापित  निवासियों
 को  बसाने  के  लिए  यदि  कोई  पुनर्वास  योजना  शुरू  की  गई  है  तो  वह  क्‍या

 क्‍्ये  इस  अवधि  के  दौरान  किसी  मामले  में  न्यायालयों  द्वारा  कोई  स्थगन  आदेश  जारी  किए
 गए  और

 .  यदि  तो  तत्सम्वन्धी  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  वास्ततिक  वर्तमान  स्थिति
 क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केरल  में  शहतृत  की  खेती

 150.  श्री  धक्कम  पुरुषोसमन  :  कया  बस्श्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  इस  समय  कितने  क्षेत्र  में  शहतूृत  की  खेती  होती

 क्‍या  अनेक  किसानों  ने  रेशम  उत्पादन  शुरू  किया  है  जिससे  राज्य  में  उत्साहव्धंक  परिणाम
 प्राप्त  हुए

 राज्य  के  किन-किन  क्षेत्रों  में  रेशम  उत्पादन  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा
 राज्य  में  रेशम  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने

 क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  अल्लेपी  जिले  में  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  का  एक  कार्यालय  स्थापित  करने  का  भ्रस्ताव
 और

 *

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 *
 बत्र  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रफीक  :  इस  समय  केरल  में  लगभग  1200

 :  एकठ  क्षेत्र  में  शहतूत  की  ख़ेती  होती  है  ।

 164.



 5  1910  लिखित  उत्तर

 हां  ॥

 और  कोह्टायम  क  क्षेत्रों  में  रेशम

 राज्य  सरकार  के  प्रयासों  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  राज  में  रेशम

 उत्पादन  का  विकास  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :---

 (1)  2  रेशम  विस्तार  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  हैं  जिनमें  ते  एक  में  और  दूसरा
 कोट्टायम  जिले  में  है  ।

 पालघाट

 (2)  वर्ष  1988-89  के  दौरान  राज्य  को  शहतूती  कलमों  से  भरे  76  ट्रकों  तथा  4,99,600

 पौध  की  सप्लाई  की  गई  ।

 (3)  केरल  सरकार  द्वारा  स्थापित  रेशम  घागाकरण  एकक  को  चलाने  के  लिए
 निर्देशन  दिया  गया

 तकनीकी

 (4)  रेशम  उत्पादन  के  विकास
 को  प्रोत्साहन  देने

 के  लिए  4  प्रमुख  स्वैच्छिक  अभिकरणों

 शहतूती  कलमों/पौध  की  सप्लाई  कृषक  प्रशिक्षण  और  अध्ययन  दोरों  का आयोजन
 विकसित  चरखों  की  सप्लाई  करने  आदि  के  जरिए  तकनीकी  और

 सहायता  प्रदान  की  गई  है  ।
 मार्गे-निर्देशन

 नहीं  ।

 प्रश्न
 नहीं  उठता  ।

 परिवार  नियोजन  के  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां

 क्री  वक्कम  पुरुषोश्तमन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87,  1987-88  तथा  वर्ष  1988-89  के  दौरान  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों

 के  लिए  परिवार  नियोजन  कायंत्रमों  के  कार्यान्वयन  हेतु  क्या  लक्ष्म  निर्धारित  किए  गए

 प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  इन  लक्ष्यों  को  किस  हृद  तक  प्राप्त  किया

 और

 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  को  बढ़ाने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापडें  )  :  ओर

 वर्ष  1986-87,  1987-88  और  1988-89  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  लिए  निश्चित  लक्ष्यों

 और  उपलब्धियों  के  तरीकेवार  और  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  अनुसार  विवरण  1,  2,  3  और  4

 संलग्न  हैं  ।
 ह
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 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  के  कार्यान्क्थत्र  भें  शतति  लाने  के

 लिए  उठाए  ग्रए  कदम  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  सेवाएं  प्रदान  करने  के  बुनियादी  ढांचे  की  व्यवस्था  ।

 (2)  कार्यक्रम  के  ढांचे  की  दक्षता  भोर  कारगरता  में  सुधार  ।  |

 (3)  जन्म  में  अन्तर  रखने  के  तरीकों  पर  विशेष  रूप  से  युवा  आयु  बर्म  के  दम्पत्ियों  के
 सन्दर्भ  में  ।

 ह

 (4)  कन्या  के  विरुद्ध  भावना  को  दूर  करने  के  लिए  विशेष  अभियात  ।

 (5)  क्विरह  के  सभझ  न्यूनवख  आयु  सम्बन्धी  काचन  के  बारे  में  जागरूकता  पैश  करना  ।

 (6)  कम  दम्पती  सुरक्षा  दरों  वाले  राज्यों  पर  विशेष  ध्यान  और  शहरी  भन्दी  बस्तियां  पिछड़े
 और  आदिवासी  क्षेत्रों  तथा  ग्रामीण  निर्धन  लोगों  पर  विशेष  ध्यान  ।

 (7)  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  में  स्वेच्छिक  संगठनों  का  अधिकाधिक  सहयोग  ।

 (8)  स्वीक्रकर्ताओं  को  मुआवजा  जोर  प्रेरकों  को  प्रोत्स-ह॒न  का  भुगतान  ।
 *  (9)  ज्का-नच्या  स्थास्थ्य  तथा  व्यापक  रोग  प्रतिश्क्षण  कार्यक्रमों  को  गहन  करना  ।
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 (10)  शिक्षा  और  संचार  घटकों  को  सुदढ़  करना  ।

 (11)  स्थानीय  समुदायों  आदि  का  और  अधिक  सहयोग  लेना  ।
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 ता  i  म-क+ुमहन+» gE यम

 हारा  विसीव  सहायता  की  मांय

 श्री  कक्‍कस  पुरुषोक्तमत  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कस्यातश्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंग्रे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  जनरल  हास्पीटल  इरनाकुलम  के  लिए  एक  नई  कोबाल्ट  थेरापी

 यूनिट  स्थापित  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की  और

 ग्रदि  को  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  प्रतिक्रिया  ल्यक्‍त  की  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सरोज  :

 इस  मंत्रालय  द्वारा  टेली  थिरेषी  पर  स्थापित  की  गई  स्थायी  समिति  ने  26-7-1988  को

 हुई  अपनी  बैठक  में  जनरल  हास्पिटल  एर्णाकुलम  के  न्यू  कोबाल्ट  थिरेपी  यूनिट  रू  प्र/प्रित  करने  के  प्रस्ताव
 पर  विचार  किया  परन्तु  इसने  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  नहीं  किया  ।  केरल  सरकार  को  इस  उद्देश्य
 के  लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  जा  सकी  ।

 उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक

 153.  श्री  बी०  तुलसोरास  :

 श्री  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  की  ट्रेड  यूनियनों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  उपच्ोक्क  मुल्य  सूचकांक  की  नई  श्यू  खला
 को  वापस  लेने की  मांग  की  है

 यदि  तो  इस  बआरे  में  सरकार  से  मांग  करने  वाली  ट्रेड  यूनियनों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  मंत्री  बिन्देशबर्ीः  :  हां  ।

 (1)  सेंट्रल  इलैक्ट्रानिक्स  इम्पलाईज  साहिबाकाद  ।

 (2)  भारत  इलेक््ट्रानिक्स  इम्प्लाईन  याजियाबाद  ।

 (3)  म्यूनिसिपल  वर्क्स  लाल  झंडा  दिल्ली  ।

 (4)  कर्नाटक  थाट्स  कमिकारा  अंकलेशबुरु  ।
 ॥

 (5)  प्रिंट  पाक  इम्पलाईज  फरीक्षबाद  ।

 (6)  द  इण्डिया  टिन  इण्डस्ट्रीज  वर्क्स  बंगलौर  ।

 (7)  जनरल  इंश्योरेंस  इम्पलाईज  आल  इण्डिया  बम्बई  ।
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 (8)  भारत  गोल्ड  माइन्स  इम्पलाईज  अरगाम  ।

 (9)  कापरा  मजदूर  लाल  झंडा  दिल्ली  ।

 सरकार  का  नई  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  1982=100)  को  वापस  लेने  का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  1960  आधार  वर्ष  के  साथ  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  की  श्य्‌  खला  वर्ष  1958-59
 के  दौरान  किए  गए  परिवार  रहन  सहन  सर्वेक्षण  के  परिणामों  के आधार  पर  बनाई  गई  थी  ।  समय  बीतने
 के  साथ  इस  सर्वेक्षण  पर  आधारित  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  पुराना  हो  गया  है  82  को  आधार  वर्ष
 लेकर  नई  श्वू  खला  को  कमंचारियों  और  राज्य  सरकारों  के  साथ  राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय  स्तरों
 पर  परामर्श  करने  के  पश्चात्‌  प्रारम्भ  किया  गया  1982  सूचकांक  वास्तविक  उपयोग  व्यय  पद्धति
 पर  आधारित  है  जेसाकि  1981-82  के  दौरान  किए  गए  परिवार  आय  और  व्यय  सर्वेक्षण  में  पाया  गया  ।

 राष्ट्रीय  वेतन  नोति

 154  श्री  थो०  तुलसोराम  :
 श्री  बालासाहिब  जिखे  पाटिल  :

 क्या  अ्रम्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  वेतन  नीति  तैयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 राष्ट्रीय  वेतन  नीति  के  अन्तर्गत  किन-किन  रोजगारों  को  शामिल  किए  जाने  की  सम्भावना

 श्रम  मंत्रो  विन्देशवरी  दुबे  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  राष्ट्रीय  वेतन  बीति  बनाने
 के  प्रश्न  पर  विभिन्‍न  फोरमों  में  समय-समय  पर  विचार  किया  गया  है  |  इस  विषय  पर  23
 1985  5  को  राज्य  श्रम  मन्त्रियों  के  एक  ग्रुप  द्वारा  विचार-विमर्श  किया  गया  था  और  बहुमत  यह  था  इस

 स्तर  पर  राष्ट्रीय  वेतन  नीति  बनाना  व्यवहाय  नहीं  है  ।  25-26  1985  को  हुए  भारतीय  श्रम
 सम्मेलन  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  जब  तक  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजदूरी  व्यवहाय  नहीं  हो  जाती  है
 तो  एक  क्षेत्रीय  न्यूनतम  मजदूरी  का  होना  वांछनीय  होगा  जिसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  दिशा-निर्देश
 निर्धारित  यह  दिशा-निर्देश  1987  में  परिचालित  किए  गए  थे  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  कर्मचारियों  को  संख्या  कम  करने  का  प्रस्ताव

 155.  श्री  थी०  तुलसीराम  :
 शो  बालासाहिब  विश्े  पाटिल  :

 क्या  वस्धत  झंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  कर्मचारी  संख्या  कम  करने  का  प्रस्ताव  है
 यदि  तो  किन-किन  कार्यालयों  की  कर्मचारी  संख्या  कम  किए  जाने  की  सम्भावना
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 ना  -  हा  —  न्‍  नी  +म

 क्‍या  उनकी  वैकल्पिक  नियुक्ति  का  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  और

 ऐसा  करने  से  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  अपने  घाटे  को  कितना  कम  कर  सकेगा  ?

 धस्त्र  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  से  एन०  टी०  सी०  में
 चारियों  की  विद्यमान  क्षमता  आवश्यकता  से  अधिक  फिर  भी  बेशी  कमंचारियों  की  छंटनी  नहीं  की
 जाएगी  ।  एन०  टी०  सी०  ने  विशेष  स्वैक्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  शुरू  की  है  जिसके  अन्तगंत  कर्मचारी
 स्वेज्छा  से  त्याग-पत्र  दे  सकते  हैं  ।  स्वेच्छा  से  सेवानिवृत्ति  लेने  बाले  ऐसे  कमंचारियों  को  आकर्षक  मुआवजा
 भी  दिया  जाता  है  ।

 एन०  टी०  सी०  अनेक  उपाय  करके  घाटे  को  करने  का  प्रयास  कर  रही  इनमें
 शामिल  चुनिदा  आधुनिकीकरण  उत्पाद  उन्‍नत  बेहतर  क्षमता  उपयोग  तथा  उच्चतर
 उत्पादकता  ।

 य्रोपीय  आर्थिक  समुदाय  बाजार  में  भारतोय  सूती  बस्त्र

 156.  श्री  बो०  तुलसीराभ  :

 डा०  कृपासिधु  भोई  :

 क्या  शस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  बाजार  में  भारतीय  सूती  बस्त्रों  की  मांग  घट  रही

 यदि  तो  वर्ष  1987  की  तुलना  में  वर्ष  1988  में  हुई  हानि  का  ब्यौरा  क्या

 निर्यात  के  प्रयोजन  हेतु  भारतीय  वरस्त्रौं  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  तथा  हानि  को  पूरा
 करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  बाजारों  में  भारतीय  वस्त्रों  को  पीछे  छोड़  देने  वाले  सूती  वस्त्र
 निर्यातक  देशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 धस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  और  यूरोपीय  आधथिक  समुदाय
 को  1987  के  दौरान  422  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  1988  के  दौरान  338  करोड़  रुपए  की  राशि  के

 सूती  वस्त्र  का  निर्यात  हुआ  इस  कमी  का  मुख्य  कारण  सूती  याने  के  निर्यात  में  कमी  है  ।

 कई  अत्याधुनिक  वस्त्र  मशीनरियों  को  रियायती  शुल्क  पर  आयात  करने  की  अनुमति  दी
 गई  टैक्सटाइल  उद्योग  द्वारा  प्रयोग  की  जाने  वाली  कई  मशीनरियों  पर  उत्पाद  शुल्क  15%  से
 कर  5%  कर  दिया  गया  है  ।  याने  और  फंब्रिकों  के  निर्यात  के  बदले  कपास  के  आयात  की  अनुमति  दी
 जाती  है  ।

 यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  के  बाजार  में  सूती  व्तत्रों  के  क्षेत्र  में  चीच  और  पाकिस्तान  आदि
 भारत के  प्रमुख  प्रतिस्पर्धी  हैं  ।

 181



 डिट्लित  उंचह  22  1989

 भए्रोफ़  अल्तरिक  अनुसंधान  ग्ंगकक़  ढाग्म  बन्रों  का  जले

 157.  ञ  राघाकांत  डिगाल  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  ने  वनों  के  बारे  में  सर्वेक्षण  किया

 क्या  रिपोर्ट  के  अनुसार  प्रतिवर्ष  वनों  का  अपक्षीणन  हो  रहा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्‍या

 प्रतिवष्  कितने  क्षेत्र  का  अपक्षीणन  हो  रहा  और

 वनों  के  अपक्षीणन  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से  उपग्रह  प्रतिथिम्बकी  के

 जरिए  राष्ट्रीय  सुदूर  संवेदन  एजेंसी  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  1972-75  से  1980-
 82  की  अवधि  के  दोरान  बन  क्षेत्र  क ेविनाश  की  वाधिक  औसत  दर  लगभग  1.3  मिलियन  हेक्टेयर

 वनों  के  अवक्रमण  को  रोकने  और  उबके  संरक्षण  के  लिए  उठाए  गए  कदम  नीचे  दिए
 गए

 1.  राष्ट्रीय  वन  1988  में  वनों  के  संरक्षण  पर  बौद  अश्लिक्र  ढ़  ठ्विम्र  गया  है  ।

 N  गैर-वन  प्रयोजनों  के  लिए  वन  भूमि  के  उप्स्छेश  को  रोकने  के  लिए  1980  प्ले  ज़न
 अधिनियम  बनाया  गया  था  ।  1988  में  इसमें  संशोधन  करके  इस  अधिनियम  को  और
 अधिक  कठोर  बनाया  गया  है  ।

 3.  बनों  को  सुरक्षा  के  लिए  कानूनी  उपबन्धों  को  लागू  के  लिए  आधारभूत  ढांचे  के
 विकास  के  लिए  राज्यों  की  सहायता  हेतु  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  शुरू  क्री  गई

 4.  घरेलू  और  वाणिज्यक  क्षेत्रों  में  इंघन  की  लकड़ी  के  के  लिए  ऊर्जा  के  वैकल्पिक
 त्रोतों  का  विकास  किया  जा  रहा  है  |

 5.  रेलवे  सस्‍लीपरों  और  भवन  निर्माण  में  लकड़ी  के  बदले  वेकल्पिक  सामग्री  का  उपयोग
 किया  जा  रहा  है  ।

 ..  6.  बन  उत्पादों  के  लिए  आयात  नीति  को  उदार  बना  दिया  गया

 7.  लकड़ी  के  विकल्प  का  प्रयोग  करने  के  लिए  उद्योगों  को  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ।

 8.  झूम  खेती  को  नियंत्रित  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 9.  वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  राज्य  सरकारों  शासित  प्रदेशों  को  समय-समय  पर
 निर्देश  जारी  किए  गए  इनमें  से  कुछ  दिशा-भिर्देश  नीचे  दिए.जाते  हैं

 :

 1.  प्राकृतिक  वनों  की  पूर्ण  कटाई  से  बचना  और  जहां  फसलों  4  गै बहाली  अथवा  अन्य
 नी  दृष्टिकोणों  इस  प्रकार  की  कटाई  अपरिहाय॑  वहां  पहाड़ों  पर

 इसका  क्षेत्र  10  हेक्टेयर  और  मैदानों  में  25  हेक्टेयर  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  ।
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 2.  पहाड़ों पर  1000 मीटर  से  अधिक  ऊंच  पर  पेड़ों  की  कटाई  पर  कम  से  कम  कुछ
 सालों के  लिए  प्रतिबन्ध  लगाने  पर  विचार  करना

 3.  पहाड़ियों  और  पवंतों  पर  उन  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  का  पता  जिनमें  वनों  की
 कटाई  से  सुरक्षा  करने  और  तत्काल  व्यापक  वनरोपण  की  जरूरत  है  ।

 4.  4  प्रतिशत  भौगोलिक  क्षेत्र  को  वन्यजीव  राष्ट्रीय  जीवमंडज
 रिजरवों  आदि  जैसे  सुरक्षा  क्षेत्रों  के  रूप  में  अलग  रखना

 विभिन्‍न  राज्यों  स ेखावल  की  खरोद

 158.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :

 श्री  श्रीबललभ  पाणिग्रही  :

 क्या  खाँ  और  नागरिक  पूत्ति  मंरद्े|ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ध  1988-89  में  विभिन्‍न  :  ये  थों  स ेचावल  की  खरीद  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  ह  नहीं

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  चाक्ल  की-कुल
 कितनी  मात्रा  में  खरीद  की  गई  और  ४  7५

 |
 तत्संम्बेन्धी  राज्यवार  ब्यौरः  क्‍या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  चावल  की  वसूलो
 के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  खावल  की  वसूलीं  मिल-मालिकों  और  व्यापारियों
 के  उत्पाद/स्खॉोंक  पर  साविधिक  लेची  के  अधीम  की  आती  है  और  चांबेंसें  तैयार  कैरनें  के  लिए  घान  को

 वसूली  सरकार  की  भूल्य  समर्थन  योजना  के  अधीन  किसामों  द्वारा  स्वेज्छा  से  पेश  किए  गए  धान  से  की
 जाती  है

 50.63  लाख  मीटरी  टन  चावल  के  हिसाब  से  धान  ।

 एक  विवरण  संलग्त  है  ।

 विवरण

 राज्य/संच  शासित  प्रदेश  ह  मार्त्र  लींखें  मीटर्री टने  में

 1  2

 -  आंध्र  प्रदेंश  4.04

 अफ्साम  0.01

 हरियाणा  6.25
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 1  2

 जम्मू  तथा  कश्मीर  0.06

 कर्नाटक  0.66

 मध्य  प्रदेश  1.87

 उड़ीसा  0.68

 पंजाब  ह  26.77

 राजस्थान  0.15

 उत्तर  प्रदेश  9.63

 पश्चिम  बंगाल  का  0.36

 चंडीगढ़  मो  0.12

 दिल्ली  रा  0.02

 पांडियेरी
 :  0.01

 (|  हट  50.63
 _  tt

 है
 सर

 पंजाद  को  पर्यावरण  के  संरक्षण  हेतु घन  का  आवंटन  -

 159.  औ  कमल  बोखरी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  संज्री  यह  बतामें  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  को  वर्ष  1987-88  तथा  1988-89  के  लिए  पर्यावरण  के  संरक्षण  हेतु  कितनी
 घन-राशि  आबंटित  की

 इन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धन-राशि  खर्च  की

 क्‍या  सम्पूर्ण  धन-राशि  का  उपयोग  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  पंजाब  राज्य  पर्यावरण  विभाग
 और  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  को  वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  19.464  लाख  रुपए  की
 राशि  आबंटित  की  गई  थी  ।

 और
 अब  तक  लगभग  12.20  लाख  रुपए  की  राशि  ख  की  जा  चुको  है  ।

 हे

 इस  राशि  का  उपयोग  करने  के  लिए  वित्तीय  वर्ष  1988-89  अभी  समाप्त  नहीं
 हुआ  है  ।
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 वर्ष  1988  में  दिल्‍ली  में  भ्रमिकों  द्वारा  को  गई  हड़ताल  के  बाद  उन्हें
 परेशान  किया  जाना

 160.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  श्रम  भ्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  और  इसके  निकटवर्ती  औद्योगिक
 नगरों  में  1988  के  दौरान  जिन  औद्योगिक  श्रमिकों  ने सात  दिन  की  हड़ताल  की  थी  जिनको
 अब  प्रबन्धकों  द्वारा  परेशान  किया  जा  रहा

 id
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 श्रमिकों  को  संरक्षण  देने  क ेलिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्रम  संत्रो  बिन्देशवरों  से  उन  कमंकारों  को  जो  22-11-88  से

 28-11-88  तक  के  दोरान  हड़  ताल  पर  थे  प्रबन्ध  तन्त्र  द्वारा  परेशान  किए  जाने  की  कोई  सूचना  दिल्‍ली
 या  हरियाणा  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हुई  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  सूचना  मांगी  गई  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भणिपुर  को  गेहूं  मोर  चावल

 161.  श्री  एन०  टोम्बी  सिह  :  कया  खाद्य  और  मागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बतामे  को  कृपा  करेंगे
 किः

 हु

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-बार  मणिपुर  राज्य  को  कितनी  ज़ात्रा  में  चावन्न  और  गेहूं  कौ
 सप्लाई  की  गई  और  मांग  की  तुलता  में  उनका  क्या  अनुपात

 क्‍या  सरकार  को  दीनापुर  से  इम्फाल  के  बीच  खाद्यान्न  की  चोरी  होने  के  बारे  में  कोई
 शिकायत  प्राप्त  हु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  और  उस  पर  क्या  कार्पवाही  की  गई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  बारे  में  रथानीय  यूनिट  से  जानकारी  प्राप्त  करने  का
 विचार  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पृत्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  एक  विवरण
 संलग्न है  ।

 से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख़  दी  जाएगी  |
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 1910  बिश्वित  उत्तर

 ओ  बो०  शोभनाद्रोश्वर  राव  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्कः

 कया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  विजयवाड़ा  श्वहर  और  आंध्र  प्रदेश  के  कुछ
 न्‍य  शहरों  तथा  कस्बों  में  गन्दी  बस्तियों  और  जल  विकास  की  सुविधाओं  में  खुधार  लाने  हेतु
 ौष्ट्रीय  विकास  प्राधिकरण  से  धनराशि  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीव  सह्कार  ने  इस  सम्कन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलदोर  :  ओर  आंध्र  प्रदेश  सरकार

 विजयवाड़ा  के  136  मलिनंबस्तियों  के  उन्‍नयन  हेतु  एक  परियोजना  प्रस्ताव  ब्रिटिश  सरकार  के

 न्तर्सष्ट्रीय  विकास  प्रशासन  डिघलपमेंद  से  सहायता  के  लिए  केन्द्र  सरकार

 ते  भेजा  केन्द्र  सरकार  ने  परियोजना  का  अवुमोदत  कर  दिया  है  और  सहायता  के  लिए  ब्रिटिश

 िकारियों  को  प्रस्तुत  किया  ब्रिटिश  सहायता  से  हैदराबाद  मलिन  बस्ती  सुधार  परियोजना

 णोर  विशाखाफ्टूनम  मलिनबस्ती  सुध्षर  परिबोजना  पहले  ही  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 अहमदाबाद  में  बन्द  पड़ो  कपड़ा  मिलों  के  मजदूरों  को  पुनर्वास  राहत

 163.  श्री  हरुभाई  मेहता  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अहमदाबाद  में  बन्द  पढ़ी  कपड़ा  ग्िलों  के  ऐसे  मजदूरों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  वर्ष

 987  और  1988  के  दौरान  पुनर्वास  राहत  दी  गई

 अहमदाबाद  में  बन्द  पड़ी  कपड़ा  मिलों  को  संख्या  कितनी  है  और  इनसे  कितने  मजदूर
 भावित  हुए  और

 शेष  मजदूरों  को  पुनर्वास  सम्बन्धी  राहत  की  राशि  का  भुगतान  न  किए  जानें  के  क्‍या

 रण  हैं
 ?

 बस्च्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफीक  :  8-2-1989  की  स्थिति  के  अनुसार
 के  अहमदाबाद  मिल  के  कामगारों  को  वस्त्र  कामगार  पुनर्वासन  निधि  योजना  के  तहत  1.33  करोड़
 गये  की  राशि  अदा  की  गई  है  ।

 30-9-1988  की  स्थिति  के  अनुसार  अहमदाबाद  में  कुल  24  ऐसी  सूत्ती/मानव  निर्मित
 वस्त्र  मिलें  बन्द  पड़ी  हुई  थीं  जिनमें  42,538  कामगार  कार्यरत  थे  ।

 वस्च  कामगार  पुनर्वासन  निधि  योजना  के  योजना  की  शर्तों  को  पूरा  करने  पर  हो
 *  जाती  है  ।

 विछ्लो  में  शरणाथयों  को  प्लाटों/प्लेटों  का  आबंटन

 164.  ड़प०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  शहरी  घिकास़  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बिशित  उत्तर  22  198:

 बिल्ली  में  कितने  शरणारियों  को  पलाट  अणका  बट  करंटित  बिए  हैं  और
 हितों  के

 पास  रहने  के  लिए  अभी  कोई  स्थान  नहीं  ऑ

 क्‍या  सरकार  का  शेष  शरणार्थियों  को  प्लाट  अथवा  फ्लैट  आबंटित  करने  का  विचार

 यदि  तो  कब  तक  ?

 शहरो  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  बलथोर  :  ओर  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 काजोरंगा  नेशनल  असम  में  गंडों  की  संख्या

 165.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  के  काजीरंगा  नेशनल  पाक  में  कुल  कितने  गैंडे  और

 1984  तथा  1986  में  उनकी  संख्या  कितनी-कितनी  थी  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्रो  जियाउरंहमान  :  काजीरंगा  में  1984  से  गैंडों
 की  कोई  गणना  नहीं  की  गई  है  और  इसलिए  सही  संख्या  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 1984  की  गणना  के  काजीरंगा  में  गेंडों  की  संख्या  1086  1986  में
 कोई  गणना  नहीं  की  गई  थी  ।

 सास  राजसहायता  पर  खत  की  गई  धनराशि

 166.  डा०  फुलरेण  गुहा  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 वर्ष  198  6-87  और  1987-88  को  अवधि  के  दोरान  खाद्य  राजसहायता  पर  कुल  कितनी
 धनराशि  खर्च  की  और

 इसी  अवधि  के  दोरान  इसमें  से  गेहूं  और  चावल  पर  राजसहायता  के  रूप  में  पृथक्‌-पुथक्‌
 कितनी  घनराशि  खर्च  की

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  1986-87
 और  1987-88  के  दोरान  सरकार  द्वारा  भारतीय  खाद्य  निगम  को  दी  गई  सब्सिडि  की  कुल  राशि

 सब्सिडि  और  बफर  स्टाक  रखने  की  ल  निम्नानुसार  थी  :---

 wt  करोड़  रुपयों  में

 1986-87  6-87  2000

 1987-88  2000

 1986-87  और  1987-88  के  लिए  गेहूं  और  चावल  हेतु  भारतीय  खाद्य  नियम  द्वारा
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 क्लेम  की  गई  उपभोक्ता  सब्सिडि  और  बफर  स्टाक  रखने  की  लागत  निम्नानुसार  थी  :--

 रुपये

 ऋम  सं०  वर्ष  उपभोक्ता  जोड़  बफर  स्टाक  रखने  कुल  जोड़

 सब्सिडि  (3-4)  की  लागत  (5-6)

 गृ

 और  चावल  के

 गेहूं  चावल  लिए  औसत  पूल्ह

 1  2  3  4  5  6

 1.  1986-87  936.06  686.53  1622.59  510.05  2132.64

 2.  1987-88  1140.32  784.01  1924.33  208.82  2128.15
 ___.  — —

 भारतीय  खाद्य  निगम  को  प्रत्येक  वर्ष  क ेलिए  सब्सिडि  का  भुगतान  वास्तक्कि  के  आधार

 पर  समायोजन  करने  की  शर्त  पर  2000/-  करोड़  रुपये  तक  सीमित  कर  दिया  गया  था  ।

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  बारे  में  सुझाव

 167.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्‍या  श्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकारी  कर्मचारियों  और  श्रमिकों  ने  उनके  मन्‍्त्रालय  को  नए  और  धुराने  मूल्य

 सूचकांक  श्र  खलाओं  सम्बन्धी  सम्बद्ध  कारणों  के  बारे  में  कुछ  सुझाव  दिए  थे

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  ने  कर्मचारियों  और  श्रमिकों  के  सुझावों  को  किस  हृद  तक  स्वीकार  या  अस्वीकार

 किया

 श्रम  संत्री  बिन्देशवरों  :  हां  ।

 और  1960  तथा  1982  आधार  व  खलाओं  से  सम्बन्ध  जोड़ने  के  संबद्ध  कारण  का

 पता  लगाने  के  कमंचारी  प्नतिनिधियों  ने  नई  शव  खलाओं  के  लागू  किए  जाने  वाले  माह  से  पहले  के

 12  महीनों  के  सूचकांकों  के औसत  के  अनुपात  का  सुझाव  दिया  सरकार  ने  कर्मचारी  प्रतिनिधियों

 के  सुझाव  को  स्वीकार  कर

 नौएडा  में  केख्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  की  डिस्पेंसरो  खोलना

 168.  श्री  कमल  चौधरी  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रों  नौएडा  में  केन्द्रीय  सरकार

 स्वास्थ्य  सेवा  की  डिस्पेंसरी  खोले  जाने  के  बारे  में  30  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 2579  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  त्रकार को  कौएब में  क्ेद्वीय  सरकार  स्वास्थ्य  प्षेवा  की  डिस्पेंसरी  खोलने  के  लिए

 उपयुक्त  स्थान  मिल  गया  डिस्पेंसरी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  डिस्पेंसरी  कब  तक  खोली  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  सरकार  ने  नौएडा  में  रह  रहे  केन्द्रीय  सरकार  में

 कार्यरत  तथा  सेवानिवृत्त  कमंचारियों  को  स्वास्थ्य  सेवायें  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मोर  परिवार  कल्याण  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :

 नहीं  ।

 उपर्युक्त  के  उत्त  र  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  5

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  केन्द्रीय  सेवा  नियमों  के  अधीन  चिकित्सा

 सुविधाएं  प्राप्त  कर  रहे  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  के  पेंशनर  निकटतम  ओऔषद्यालय  से  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  की  सविधायें  प्राप्त  करने  के  पात्र  हैं  ।

 कपास  एकाधिकार  योजना

 श्री  उत्तमराव  पाटिल  :  क्‍या  बस्त्र  झंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सज्य  सरकार  ने  कपास  एकार्धथिकार  योजना  को  जो  सरकार  तक

 बैघ  है  आगामी  दस  वर्षों  तक  जारी  रखने  की  अनुमति  मांगी  है  ४  और

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  स्फोक  :  हां  ।

 नहीं  ।

 अनधिक्ृत  कालोभियों  में  मामरिक  सुविधाएं

 श्री  गंगा  रास  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  अनधिकृत  कालोनियों  में  जल  सड़कों  जैसी  नागरिक
 सुविधाओं  में  सुधार  करने  हेलु  600  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किए  गए  हैं

 यदि  तो  उन  कालोनियों  का  बिबरण  था  है  जिन्हें  इस  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  नागरिक
 में  सम्मिलित  किया

 ऐसी  कालोनिग्रों  क्रा  त्यव  करने  के  मानदण्ड  क्‍या  और

 क्या  वर्ष  तो उन  में  स्थापित  वैशाली  डाबरी  एक्सटेंशन  पालम  नई  दिल्ली
 को  इन  कालोनियों  की  सूची  में  सम्मिलित  किया  गया

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलबोर  :  से  अनधिकृत  कालोनियों
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 में  नागरिक  सुविधायें  मुहैया  करने  के  लिए  कोई  अनुमीदित  योजमा  नहीं  है  ।  दिल्ली  प्रशासन
 द्वारा  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  इन  कालोनियों  में  पेयजल  मुहैया  किया  जाएगा  ।

 वैशाली  कालोनी  और  डाबरी  एक्सटेंशन  वह  भाग  जो  1977  में  निर्णायक  तिथि
 से  पूर्व  अस्तित्व  में  ग्रामीण  नजफगढ़  जोन  में  अनधिकृत  नियमित  कालोनियां  हैं  ।  अनधिकृत
 नियमित  कालोनियों  में  नागरिक  सुविध  अनुमोदित  प्लान  स्कीम  अनधिकृत  कालोनियों  का
 विकास  के  अब्तगंत  मुहैया  की  जा  रही  हैं  |

 लहाख  क्षेत्र  में  साह  लेप  )

 श्ीभतो  डो०  के०  भंडारी  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  धन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  हाले  ही  में  लक्गाख  क्षेत्र  भें  विश्व  में  जंगली  बिल्लियों  की  एक  दुलंभ  प्रजाति  साह
 के  होने  का  पता  चला

 यदि  तो  क्या  इसकी  आदतों  का  अध्ययन  प्रारम्भ  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष

 कया  जम्मू  और  कश्मीर  के  लह्दाख  क्षेत्र  में  ऐसे  ही और  पशुओं  के  होने  का  अनुमान  और

 यदि  तो  सरकार
 का

 उन्हें  पकड़ने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  श्रम  मंत्रो  जिंमाउरहसान  सरकार  को  हस  बात  की

 कारी  है  कि  लद्ाख  हिम  तेंदुओं  के  वास  स्थलों  में  से  एक  है  ।

 हां  ।

 भारतीय  बन्यप्राणी  संस्थान  द्वारा  हिम  तेंदुआ  की  पारिस्थितिकी  के  सम्बन्ध  में  किए  गए
 अध्ययन  के  एक  भाग  के  रूप  में  हिम  तेंदुआ  के  शिकार  की  विभिन्‍न  प्रजातियों  का  पता  लगाया  गया  है
 और  अध्ययन  क्षेत्र  में  उनकी  भिन्‍न-भिन्‍न  संख्या  को  किया  गया  है  ।  इन  शिकार  प्रजातियों  के
 रहने  के  स्थलों  और  उस  क्षेत्र  फी  वनस्पत्नि  का  तरण  भश्यस्पों  द्वारा  इसके  उपयोग  के  संदर्भ  में  अध्ययन  भी
 किया  जा  रहा  जिनका  शिकार  हिम  त़ेंद्रआ  करता  है  ।  हिम  तेंदुए  के  गले  में  रेडियो-कलर्ड
 लगाया  जाता  है  और  इसकी  व्यवहार  और  क्षेत्र  का  अध्ययन  करने  के  लिए  इससे  गहन
 सम्पर्क  बनाए  रखा  जाता  है  ।  अध्ययन  जारी

 लिए  उन्हें  बेहोश  करना  और
 भाग  के  रूप  में  किया  जा

 ॥श्
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 मणिपुर  में  बुनकरो ंके  लिए  बेहतर  करघे

 172.  श्री  एम०  टोम्बो  सिंह
 :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मणिपुर  में  हथकरधघा  बुनकरों  के  लिए  बेहतर  आधुनिक
 चरखे  तथा  अन्य  बुनाई  उपकरण  उपलब्ध  कराने  हेतु  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रासय  में  राज्य  मंत्री  रफोफक  :  और  भारत  सरकार  ने  वर्ष
 1987  में  मणिपुर  राज्य  सरकार  के  लिए  212.00  लाख  रुपये  की  लागत  से  ऊनी  एक्रेलिक  वस्त्रों  की

 एक  पव॑ंतीय  क्षेत्र  हथकरधा  विकास  परियोजना  स्वीकृत  की  ऋण/अनदान  के  रूप  में  सहायता  पैटने
 50  :  50  का  जो  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  द्वारा  बराबर-बराबर  दिया  परियोजना  के

 तहत  एक  मद  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  राज्य  सरकार  ने  बुनकरों  को  उन्नत  घुमावदार  चर्खों  वाले
 फ्लाई  शटल  फ्रेम  करधों  का  सेट  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  जिससे  वे  अपने  कम  उत्पांदकता  वाले

 लोइन  करे  प्रतिस्थापित  कर  सकें  ।  मणिपुर  राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  परियोजना  कार्यान्वित
 करने  वाले  अभिकरण  हथकरचा  एवं  हस्तशिल्प  विकास  निगमਂ  ने  अभी  तक  309  हथकरघा

 बुनकरों  को  सहायक  उपकरणों  सहित  पूरेपलाई  शटल  करघे  सप्लाई  किए

 मणिपुर  में  बनरोपण  योजना

 173.  ञ्ली  एन०  टोस्थी  सिह  :  क्या  पर्यदरण  ओऔर  थम  भअंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मे क्‍या  मणिपुर  सरकार  से  वर्तमान  बन  क्षेत्रों  का  मूल्यांकन  उनके  संरक्षण  तथा  काटे  गए
 वन-क्षेत्रों  मे ंवनरोपण  हेतु  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या
 क्रिया

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  नहीं  ।

 प्रश्त  नहीं  उठता  !

 छोटे  और  मध्यम  श्रेणो  के  शहरों  के  समेकित  विकास  को  योजमा  के
 अन्तर्गत  सणिपुर  को  सहायता

 174.  श्री  एन०  टोम्बो  क्या  शहरो  दिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  छोटे  और  मध्यम  श्रेणी  के  शहरों  के  समेकित  बिकास  योजना  के
 अन्तर्गत  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  मणिपुर  को  शहर-वार  कितनी-कितनी  सहायता
 दी  *

 क्या  सरकार  का  वर्ष  1989-90  के  दौरान  भ्रौर  अधिक  शहरों  को  इस  योजना  के
 अन्तगंत  सम्मिलित  करने  का  विचार  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शो  दलबोर  सिह  :

 लाखों

 नगर  1985-86  5-86  1986-87  1987-88

 1.  जिरिनाम  न  9.00  8.00
 2.  कच्छिग  +  12.00  *  9.00

 3.  तमलई  ना  न  15.00

 4.  बिशुनुपुर  न  न  15.00

 योग  :  12.00  9.00...  47.00

 और  हां  ।  इम्फाल  को  वर्ष  1989-90  के  दौरान  इस  योजना  में  शामिल  करने
 का  निर्णय  लिया  गया

 175.  श्री  मोहम्मद  महफूण  अलो  खां  :

 श्री  वी०  शोभनाद्रीश्वर  शराब  :
 श्री  शीवल्लभ  पाणिप्रही  :
 डा०  कृपासिषु  भोई  :

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे  कि  :

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  सप्लाई  किए  जाने  वाले  सभी  किस्मों  क ेचावल

 की  कीमतों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  की  गई  है  तथा  कीमतों  में  वृद्धि  करने  के  क्या  कारण  और

 कीमतों  में  वृद्धि  का  उपभोक्ताओं  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  क्या  प्रभाव

 पड़ेगा  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  खरीफ  मौसम
 1988-89  के  लिए  धान  के  समर्थन  मूल्यों  में  हुई  थृद्धि  के  भारत  सरकार ने  केन्द्रीय  पूल  से
 राज्य  सरकारों  को  उनकी  सावंजनिक  वितरण  प्रणालियों  के  लिए  सप्लाई  किए  जा  रहे  चावल  के  निर्गम

 मूल्यों  में  वृद्धि  की  है  ।  इस
 वृद्धि  की  प्रतिशतता  निम्नानुसार  है  :--

 चावल  की  किस्म  हु  वृद्धि  की  प्रतिशतता  रा

 साधारण  2.09

 उत्तम  15.15
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 उष्भोक्ता  पर  मूल्य-वृद्धि  का  प्रभाव  राज्ये  सरकीरों  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  अन्तिम

 मूल्यों  पर  निर्भर  करेगा  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्मन्न  मूल्यों  में  पर्याप्त  संब्लिडि  हीती  है  ।

 जन्म  दर  में  कमो

 176.  श्री  एच०  बी०  पाटिल  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  व्यापक  परिवार  नियोजन  अभियान  के  जिसे  देश  में  गत  कई  वर्षों  से
 जोर  शोर  से  चलाया  जा  रहा  जन्म  दर  में  बहुत  अआभधिक  कमी  आई  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जहां  जन्म  दर  कम  हो  रही  है  तथा  कब  से  कम
 हो  रही  है  ओर  शिक्षा  और  जाति  को  देखते  हुए  समाज  के  किस  वर्ग  तथा  किस  आयु-वर्ग  पर  इसका
 प्रभाव  पड़ो  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्यर्थि  मतश्रोलेय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड  )  :  (  देश  में
 जन्म  दर  जो  1961-71  में  41.2  थी  अनुमान  है  कि  1987  पंजीयन
 पद्धति  के  अन्तिम  में  घटकर  32.0  फ्रति  हजार  आबादी  हो  गई

 4  वर्ष  1975-77,  1980-82,  1985-87  के  नभूमा  पंजीयन  पद्धति के
 अनुमानों  के  अनुसार  जिन  बड़े  राज्यों  ने  उपर्युक्त  अवधि  में  जन्म  दर  में  कभी  वर्शायी  हैं  वे  हैं  आंध्र

 हिमाचल  तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रवेश  ।  राज्यों की  जन्म  दरों  के
 अनुमान  प्रश्न  में  निदिष्ट  वर्षों  के  अनुसार  नहीं  लगाए  जाते

 केरल  को  सीनो  तथा  पामो्ीर्भ  की  सप्लोर्ड

 177.  प्रों०  के०  थी०  थामंस  :
 आऔी  थो०  एस०  विजयरॉघवन  :
 फ्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  गत  वर्ष  के  दौराने  केरल  को  कितनी  भात्रा  में  चींनीं  तंथा  पामोलीन  सप्लाई
 किया हे

 कया  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  गत  वर्ष  के  दौराभ  चीनी  तथा  पामोलीन  का
 कोटा  कम  कर  दिया  गया  और

 केन्द्रीय  सरकार  नें  केरल  को  चीनी  तथा  पामोलीन  की  सप्लाई  के  लिए  कितनी
 राशि  की  राजसंहायता  दी  ?

 खाच  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एल०  :  और
 विवरण  संलग्न  है  जिसमें  बपेक्षित  सूचना  दी  गई  है  ।  डी०

 एल०
 :  और  एक
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 वर्ष  1987-88  7-8 8  के  दोसन  केरल  राज्य  सस्कार  को  ब्ञाबल  और  गेहूं  करी  क्रापूर्त  करने  में
 संघ  सरकार  द्वारा  146.36  करोड़  रुपए  की  सब्सिडी  ब्ह॒त की

 विवरण

 1987  और  1988  के  वर्षों  के  लिए  केरल  के  सम्बन्ध  में
 खोनी  और  बासमोलीत  के  आचंटन  और  उठान

 मीटरी

 बर्ष  चावल  वितरण  गेहूं  वितरण

 प्रणाली  )  प्रणाली )

 आक्टित  उठाई  गई  आबंटित  की  गई  उठाई  गई
 गई  मात्रा  मात्रा  सात्रा  मात्रा

 1987  ।  660.0  1605.0  420.0  105.6
 1988  1550.0  1642.9  235.0  153.4

 __  eee  वर्ष खाद्य तेल क्र

 वर्ष  खाद्य  तेल  चीनी

 आवंटित  की  उठाई  गई  आवंटित  की  उठाई  गई
 गई  मात्रा  मात्रा  गई  मात्रा  मात्रा

 63.5
 ह

 54.8  4  Pe  कक ++*राज्य सरकार, आकंटित st गई.चीनी को फैक्ट्रियों से उठाने का प्रबन्ध

 64.35  53.72  कक
 न्ज  जभ+  ++  ++

 ++*राज्य  आकंटित  की  गई.चीनी  को  फैक्ट्रियों  से  उठाने  का  प्रबन्ध  स्वयं  करती  है  ।

 यर्ष  1987  तथा  1988  के  दोरान  खान्चान्नों  का  आयात

 178. जो  राम  पूजन  पटेल  :  कया  खाद्य  और  नागरिक  फूर्तिमंत्री यह  बत्ताने/की.छुषा  करेंगे

 क्या  वर्ष  1987  तथा  1988  दौरान  खाद्यास्तों  का  आयात  किया  गया  यदि
 तो  इसके  क्‍या

 प्रत्येक  खाद्याम्व  का  कितनी-कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  और

 इन  खाद्यान्नों  के  लिए  देश  में
 इनकी  कीमतों  की  तुलना  में  कितनी  अधिक  राशि  का

 भुगतान  किया  गया  तथा  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  ओर  1987

 195



 ९0०6
 22  करवर्री  1989

 के  दौरान  गेहूं  और  चावल  का  कोई  आयात  नहीं  किया  गया  |  1987  में  पड़े  सूखे  के
 कारण

 बफर  स्टाक  काफी  कम  हो  गया  था  जिसके  फलस्वरूप  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  पर  दबाव  पड़ा  था

 और  कम  वसूली हुई  इस  बफर  स्टाक  की  भरपाई  करने  के  लिए  वर्ष  1988-89  के  दौरान  20.11

 लाख  मीटरी  टन  ग्रेहं  और  6.84  लाख  मीटरी ठन  चावल  का  आयात  किया  गया  ।

 ओआयातित  गेहूं  और  चावल  की  उतरान  लागत  की  तुलना  में  स्वदेशी  गेहूं  और  चावल  के

 अनुमानित  मूल्य  निम्नानुसार  है  :--

 मीटरी  टन

 स्वदेशी  आयातित

 गेहूं  2522.70
 2626.30

 2626.30

 चावल  3674.30  4082.84

 केरल  राज्य  के  लिए  चावल  के  कोटे  में  कटोतो

 ]
 179.  श्लीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्या  खाद्द  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  केरल  के  लिए  चावल  के  कोटे  में  हाल  ही  में  भारी  कटौती  की  गई

 यदि  तो  राज्य  में  सावंजनिक  वितरण  के  लिए  चावल  की  मासिक  आवश्यकता  कितनी
 प्रति  माह  कितना  आवंटन  किया  जाता  वर्ष  1988  के  दोरान  कितना  आवंटन  किया  गया  और

 हाल  में  की  गई  कटौती  के  बाद  इस  समय  चावल  की  कितनी  मात्रा  का  आवंटन  किया  जा  रहा
 और

 उक्त  राज्य  के  लिए  आवंटन  में  की  गई  कटौती  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  और  केन्द्रीय
 पूल  में  स्टाक  की  समूची  विभिन्‍न  राज्यों  की  सापेक्ष  चावल  की  नई  फसल
 की  आमद  पर  सुधरी  हुई  बाजार  उपलब्धता  और  इस  तथ्य  की  दृष्टि  में  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 के  लिए  आपूर्ति  केवल  अनुपूरक  स्वरूप  की  होती  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  के  चावल  के
 आवंटनों  की  1989  में  ससीक्षा  की  गई  इस  समीक्षा  के  परिणामर  केरल  सहित
 अधिकांश  राज्यों  का  चावल  का  कोटा  समान  रूप  से  20%,  कम  कर  दिया  गया  था  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  केरल  के  सम्बन्ध  में  1988  से  1989
 तक  चावल  की  मांग  और  आवंटन  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।  ह
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 विवरण

 केरल  के  सम्बन्ध  में  1988  से  198  तक  साव॑जनिक  वितरण
 प्रणालो  के  लिए  चावल  को  मांग  ओर  आवंटन  का  ब्योरा

 मीटरी  टन

 मास  मांग  आवंटन

 1988

 जनवरी  200.0  145.0

 फरवरी  200.0  135.0

 मार्च  200.0  125.0

 अप्रैल  200.6  125.0

 मई
 *  200.0  125.0

 जून  200.0  125.0

 जुलाई
 200.0  125.0

 अगस्त  200.0  145.0

 सितम्बर  200.0  125.0

 अक्तूबर  200.0  125.0

 नवम्बर  200.0  125.0

 दिसम्बर  200.0  125.0

 1989

 जनवरी  200.0  125.0

 फरवरी  200.0  100.0

 केरल  के  लिए  सेला  चावल  के  कोटे  में  वृद्धि

 180.  भरी  मुल्लापल्ली  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  सरकार  को  उचित  दर  दुकानों  के  माध्यम  से  वितरण  के  लिए  सेला  चावल  के  कोटे  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  केरल  राज्य  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 वाई  --  न्ज्ः  न  —

 1988  और  1989  के  दौरान  उचित  दर  दुकानों  के  माध्यम  से

 वितरण  के  लिए  केरल को  चावल  और  खाद्य  तेल  की  क्रमशः  कुल  कितनी  मात्रा  में  सप्लाई  की  गई  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंन्नी  डो०  एल०  :  और  सेला

 चावल के  कोटे  में  वृद्धि  करने  विषयक  ऐसा  कोई  अनुरोध  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 1988  और  1989  के  महीनों  के  दौरान  केरल  सरकार  को  आवंदित

 किए  गए  और  उनके  द्वारा  उठाए  गए  चावल  और  खाद्य  तेल  की  मात्राओं  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--
 ऊ

 टन

 1988...

 कर

 1989

 उठाने

 1,25,000.  1,3,300..  1,25,000._  1,05,900
 खाद्य  3,500  *6,503.5  3,500  807.5

 *
 *पिछले  महीनों  से  आगे  लाए  गए  बेक  लाग  के  कारण  अधिक  उठान  हुआ  है  ।

 आपरेशनल  बफर  स्टाक  से  गेहूं  को  सप्लाई

 181.  श्री  सौ०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  खान्च  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आपरेशनल  बफर  स्टाक  से  सार्वजनिक  दितरण  प्रणाली  के  लिए  प्रति  माह  गेहूं  और
 चावल  कितनी  मात्रा  में  जारी  किया  जाता

 क्या  दोनों  खाद्याननों  की  सप्लाई  अब  कम  कर  दी  गई  यदि  तो  कितनी  कमी  की
 गई  है  और  इसके  क्‍या  कारण  और

 यदि  तो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवनयापन  करने  वाले  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों
 के  लोग  राशन  में  की  गई  इस  कटौती  को  किस  प्रकार  कहां  से  और  किस  मूल्य  पर  खरीद  करके  पूरी
 करेंगे  ?

 खाल्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  म्रें  उप  मंत्री  डो०  एल०  :
 और  एक

 विवरण  संलग्न  है  जिसमें  1988  से  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  विभिन्‍न  रा  ज्यों
 शासित  अ्रदेशों  को  गेहूं  और  चाक़ल  के  किए  गए-मसकर  आवंटन-का  खस्योरा  बिया  गय  है  |  बाजार
 में  नई  फसल  की  आमद  केन्द्रीय  पूल  में  स्टाक  की  उपलब्धता  और  अन्य  संगत  तथ्यों  फो  ध्यन
 में  रखते  हुए  देश में  मास  के  लिए  चावल  के  समूचे  आवंटन  में  कमी  कर  दी  गई  है  ।

 केन्द्रीय  पूल  से  सावंजनिक  क्तिरण  प्रणाली  के  लिए  खाद्याननों  का  आवंटन  केक्ल
 स्वरूप  का  होता  है  ।  देश  में  सघार  के  दौरान  कृषि  उत्पादन  अच्छा  होने  की  दृ  ष्ट  ख्‌ले  बाजार

 में खाद्याननों की उपलब्धता में सुधार होगा और उनके मूल्य स्थिर होंगे । ह
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 विवरण

 मीटर  टन

 मास  गेहूं  चावल
 *  जोड़

 1988  946.27  973.35  1919.62

 1988  1008.22  833.55  1841.77

 1988  895.95  737.55  1632.50

 1988  719.62  776.45  1496.07

 1988  725.55  721.50  1447.05

 1988  699.45  702.50  .1401.95

 1988  677.55  77900  1456.55

 1988  680.45  751.00  1431.45

 1988  703.50  745.30  1448.86

 1988  688.63  798.80  1487.43

 1988)  692°45  786.30  1478.75

 1988  692.44  776.30  1468.74

 1989"  694.  19:  850.30  1544.49

 1989  697.99  644.22  1342.21

 देनिक  मजरी  काभगारों  को  नियमित  करने  के  लिए  विधान

 182.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दैनिक  मजदूरी  श्रमिकों  को  स्थायी  बनाने  के  लिए  कोई  कानून  बनांने  का  कोई

 अस्ताव  है  जिससे  भवन  निर्माण  और  अन्य  निर्माण  कार्य  में  लगे  दो  करोड़  से  अधिक  देनिक  मजदूरी

 श्रमिकों को  लाभ  मिल  सकेगा

 यदि  तों  यह  विधान  संसद  में  कब  प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताव  है  और  इसकी  मुख्य  बातें
 क्या  और

 य॑ंदि  विधेयक  कब  तक  अधिनियमित  कर  दिया  जाएगा  और  यह  कब  से  लागू  और
 इसमें  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 श्रम  मंत्री  बिन्देशवरो  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुल्  कताई  मिलों  को  लाइसेंस

 183.  श्री  एच०  जो०  रामुल  :  क्‍या  बस्त्र  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  के  ऐसे  कताई  मिलों  को  लाइसेंस  देने  हेतु  उदार  नीति  अपनाने
 का  फैसला  किया  है  जो  अपने  उत्पादन  का  शत  प्रतिशत  निर्यात  करते

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  सूची  में  उन  एककों  को  भी  शामिल  किया  जिन्होंने  पहले  कोई  निर्यात

 नहीं  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  रफोक्त  :  और  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुख
 एककों  को  लाइसेंस  देने  की  नीति  का  त्यौरा  वाणिज्य  मंत्रालय  के  समय-समय  पर  संशोधित  दिनांक  31

 1980  के  सरकारी  संकल्प  सं०  पी०  में  दिया  हुआ  इसके  अतिरिक्त

 निर्यातोन्मुख  कताई  मिलों  के  मामले  में  आवेदनकर्ता  के  याने  बनाने/निर्यात  के  पिछले  अनुभव  को  भी
 ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 महाराष्ट्र  और  आंध्म  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  में  उच्योग्ों  को  स्थापना  पर  रोक

 184.  श्री  घालासाहिब  बिखे  पाटिल  :  कया  पर्यावरण  और  धन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र  राज्य  के  कुछ  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  पर  रोक
 लगाई

 किन-किन  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  पर  रोक  लगाई  गई  है  तथा  इसके
 क्या  कारण

 क्‍या  ऐसी  ही  रोक  अन्य  विशेष  रूप  से  आंध्र  प्रदेश  में  भी  लगाई  गई  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी:ब्यौरा  क्या  और

 पा

 सभी  राज्यों  में  आरम्भ  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  वेकल्पिक  विकास  योजनाओं  का
 ब्योरा  क्या

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से  महाराष्ट्र  के  रायगढ़
 जिले  के  मुरद-जंजीरी  क्षेत्र  में  जो  उद्योग  पंटन  के  संवर्धन  और  विकास  से  सम्बन्धित  हैं  और  जिनकी
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 थापना  के  लिए  पर्यावरणीय  प्रभावों  की  जांच  करने  के  बाद  केन्द्र  सरकार  ने  अनुमति  दे  दी  है  उनके
 प्रतिरिक्त  अन्य  उद्योगों  की  स्थापना  पर  रोक  लगा  दी  गई  यह  रोक  उच्च  ज्वारीय  संकेत
 प्रइड  से  लगभग  एक  किलोमीटर के  वेल्ट  रेवडंडा  क्रीक  से  देवगढ़  प्लाइंट  तक  एक
 तीटर  क्षेत्र  में

 और  राजपुरी  क्रीक  के  किनारे  से  महासला  तक  एक  किलोमीटर  वेल्ट  के  लिए  ऐसा
 गरिस्थितिकीय  रूप  से  कमजोर  तटवर्ती  क्षेत्र  को  औद्योगिक  विकास  प्रभावों  से  सुरक्षित  रखने  के  उद्दे  श्य
 प्रैं  किया  गया  जिसमें  कच्छ  पहाड़ों  को  काटना  और  समतल  समुद्र  में  वहिस्नावों  के

 ऐतिहासिक  स्मारकों  व  आसपास  के  वनस्पतिजात  और  प्राणिजात  की  क्षेत्र  में  सामान्य
 रर्यावरण  अवक्रमण  को  रोकना  शामिल  है  ।  :

 ह  मिल अजब

 भष्पाह्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  माधव  रेड्डी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  सुन  सकता  हूं  ।  मैंने  माननीय  सदस्य  श्री  माघव  रेड्डी  को  अनुमति  दी
 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभी  खड़े  क्‍यों  हैं  ?  आप  क्‍यों  ठीक  तरह  से  नहीं  बंठ  सकते  हैं  ।  कृपया
 बैठ  जाइए  ।  कि

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  भोपाल  गैस  पीड़ितों  के  मुआवजे  के  सम्बन्ध  में  मेरे  स्थगन
 प्रस्ताव को  अनुमति  नहीं  दी  गई  हैਂ  ः

 अध्यक्ष  महोदय  :  यद्यपि  मुझे  इसके  लिए  कोई  कारण  नहीं  देना  मैं  समझता  हूं  कि  इसका  उस
 विषय  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  किन्तु  प्रश्न  को  देखते  हुए  और  जिस  विषय  पर  आप  चर्चा  करना  चाहते
 हैं  उसको  देखते  मैंने  इसको  उच्च  प्राथमिकता  दी  है  और  मैंने  पहले  ही  चर्चा  को  अनुमति  दें  दी  है  और
 इस  विषय  पर  4  बजे  चर्चा  आरम्भ  होगी  ।  या  ut

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  को  भी  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 *कार्यवाही  वृसांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बीच  में  क्‍यों  बोल  रहे  हैं  । आप  क्या  कर  रहे  आप  बैठते  क्‍यों  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  आपका  टने  तब  आपको  बुलाऊंगा  ।

 ु
 शी  बसुदेव  आचार्य  :  हम  समझते  हैं  कि  यह  वहुराष्ट्रीय  कम्पनी  के  आगे  पूर्ण  समर्पण

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  सारी  बातें  चर्चा  के  दोरान  कह  सकते  *

 श्री  घसुदेव  आचार्य  :  हम  सरकार  की  निन्‍दा  करना  चाहते  हैं  ।  यह  पूरा  विश्वासघात

 ;
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कर  रहे  मै ंआपकी  बात  भी  सुन  लूंगा  !

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  बेठ  जाइए  ।  क्‍यों  शोर  कर  रहे  हैं  ।  इस  बात  से  क्या  फायदा  है  ?

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  अध्यक्ष  आपकी  अनुमति  से  मैं  अपने  स्थगन  प्रस्ताव  के
 बारे में  दो  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  मेरी  बात  सुनने  में  कोई  बुराई  नहीं  है  |  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि
 दो  मु  ऐसे  जो  संसद  के  अधिकारों  से  पूरी  तरह  सम्बद्ध  मैं  उच्चतम  नया  यालय  का  प्रश्न  नहीं
 उठा  रहा  लगता  है  कि  आप  यह  समझ  रहे  हैं  कि  यह  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  ही  हम
 इसके  बारे  में  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  यूनियन  कार्बाइड  और  सरकार  ने
 न्यायालय  से  बाहर  समझौता  किया  ।  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  चर्चा  के  दौरान  यह  सारी  बातें  उठा  सकते  हैं  (

 प्रो०  सधु  वंडवते  :  ओर  ऐसा  करने  के  लिए  उन्होंने  1985  अधिनियम  का  उल्लंघन  किया  अतः
 उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  न  केवल  कानून  की  व्याख्या  करता  है  किन्तु  यह  कानून  का  संशोधन  भी  कर
 रहा  है  अतः  पीड़ितों  को  न्यायालय  जाने  से  भी  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।  कितने  ही  व्यक्ति  मारे
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 लोग  मर  विकलांग  हो  गए  किन्तु  उन्हें  न्यायालय  जाने  का  कोई  अधिकार  ही  नही ंहै  ।  मानव

 अधिकार  और  मूलभूत  अधिकार  का  उल्लंघन  हो  रहा  है  ।  यदि  इस  मामले  को  उठाने  का  यह  मंच  महीं

 तो  और  कहां  जाएं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  मंच  नहीं  होता  तो  मैंने  इस  चर्चा  की  अनुमति  कतई  नहीं  दी  होती  ।

 मैं  आपकी  आपके  विचारों  से  पूरी-प्री  सहानुभूति  रखता  किन्तु  विभिन्‍न  विचार  भी  तो  हो

 सकते  किन्तु  इसको  देखते  हुए  कि  यह  ऐसा  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  जिस  पर  चर्चा  होनी  मैंने  चर्चा

 की  अनुमति  दे  दी  है  ।  क्योंकि  आप  इन  दो  को  अलग  नहीं  कर  सकते  मैंने  अपनी  ओर  से  पूरी  कोशिश

 की  ।

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  हम  इसे  अलग  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  आप  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  ऐसे  मत  चिल्लाइए  ।  आप  जो  कुछ  कहना  चाहते  हैं  कह  सकते  हैं  ।  मैंने  आपको

 भरपूर  मौका  दिया  है  ।  मैं  वाद-विवाद  को  नि  कर्ष  तक  ले  जाऊंगा  और  आप  पूरी  तरह  ऐसा  कर

 मैंने  यह  4  बजे  आरम्भ  करने  की  अनुमति  देदी

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुमा  री  ममता  बनर्जी  बोलेंगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कुमारी  ममता  बनर्जी  को  अनुमति  दी  मैंने  शान्ति
 से
 आपकी  बात  सुनी

 अब  मैंने  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवधान  मत  श्री  मैंने  आपकी  बात  सुन  ली  ।  अब  मैंने

 उनका  नाम  पुकारा  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  चिल्लाइए  नहीं  ।  यह्‌  आपकी  इच्छानुसार  नहीं  आप  कभी  भी  निन्‍्दा

 कर  सकते  यदि  आप  में  ऐसा  करने  की  शक्ति  है  ।

 कुमारी  समता  बनर्जो  :  सी०  पी०  एम०  के  लोगों  ने  एक  संसद  सदस्य

 श्री  गुरूग  की  निर्देयतापूर्वक  हत्या  की  हम  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  मांग

 करते  हैं  ।  गृह  मन्‍्त्री  को  इसकी  जांच  करनी  आज  तक  किसी  को  भी  हिरासत  में  नहीं  लिया

 गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  बैठ  जाइए  ।
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 AT  कुसारो  ससता  बनर्जो  :  पश्चिम  बंगाल  में  एक  निगम  पार्षद  की  भी  हत्या  कृपया

 सुरक्षा  कीजिए  |

 ॥  अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने  को  नहीं  सुनते  ना  आप  सुनाते  हैं  और  ना  इनको  सुनाने  देते

 मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 कुमारी  समता  बनर्जो  :  इस  प्रकार  एक  संसद  सदस्य  की  हत्या  की  कृपया  गृह  मन्‍्त्री  को
 वक्तव्य  देने  को  यह  एक  गम्भीर  मामला

 श्री  शांताराम  नायक  :  आन्प्र  प्रदेश  में  श्री  मोहन  रंगा  राव  की  तेलुगु  देसम  के  लोगों
 द्वारा  नुशंस  हत्या  की  गई  ।

 दर

 भ्रो  के०  पो०  उन्नोकृष्पत  :  मुझे  एक  दो  मिनट  दीजिए  ।  यदि  मैं  गलत  बोलूंगा  तो  मैं
 आपसे  क्षमा  |मांग़ता  हूं  ।,  किन्तु  मैं  आपसे  निवेदन  करता  कि  हमारी  सूचनाओं  विशेषकर  उच्चतम
 न्यायालय  आदेश  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  प्र  विचार  किया  हम  केवल
 नैतिक  तौर  पर  निन्‍्दनीय  आदेश  पर  चर्चा  नहीं  करना  चाहते  हैं  जिसकी  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  ध्यान  दिया
 गया  किन्तु  हमें  इतनी  ही  या  इससे  अधिक  इस  संविधान  में  सुरक्षित  धक  अ  धिकारों  के
 हनन  की  है  क्‍योंकि  सदन  को  इसका  अधिक  ध्यान  रखना  है  ।  केवल  यह  सदन  इसके  नए  सक्षम  है  क्योंकि
 केवल  यह  सदन  प्रभुसत्ता-सम्पन्न  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  यह  बात  चर्चा  के  दोरान  उठा  सकते  हैं  ।

 श्री  के०  पो०  उन्नीकृष्णन  :  भावी  यीढ़ियों  के  मूलभूत  अधिकार  भी  निहित  इस  के
 अतिरिक्त  और  किमी  मंच  पर  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  करने  का  अधिकार  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्‍यों  बार-बार  व्यवधान  डालते  आपकी  यह  ब्र  क्‍यों
 पड़ी

 है
 हा  आपकी  यह  बुरी  आदत  क्‍यों

 पड़ी  है  ?  पर
 )

 श्री  के०  पो०  उन्तरोकृष्णन  :  यह  मिलि-भगत  आपराधिक  षड़यन्त्र  है ५  ओर  स्थगन
 अथवा  अविश्वास  प्रस्ताव  के  अलावा  किसी  भी  चीज  से  अस्ताव हम  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते

 कक्नाब्  +  हू  |  ८  न  कक
 अध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  आप  ऐसा  कर  सकते  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  आप

 ठोक  कह  रहे  हैं  कि  यही  मंच  है  और  मैंने  चर्चा  की  अनुमति  दी  है  ।

 ॥  )

 ।  थो०  शोभनाद्रोश्वर  राब  :  हम  स्थगन  प्रस्ताव  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  चर्चा  की  अनुमति  दी

 अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाएंगे  ।  श्री  बिन्देशवरी  दुबे  । *

 है
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 समय  श्री  सो०  माधव  रेड्डी  ओर  कुछ  अन्य  सदस्यं  सभा-भवन  से  बाहर  चले

 श्री  आशुतोष  लाहा  :  कांग्रेस  के  एक  निर्वाचित  पाषंद  की  दमदम  में  भारतीय

 कम्युनिस्ट  पार्टी  तथा  समाज  विरोधी  तत्त्वों  द्वारा  निर्देयता  से  हत्या  की  गई  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  का  विषय  है  और  मैं  कुछ  नहीं कर  सकता  ।  श्री  दुबे  ।

 12.08  भ०  प०

 सभ्ना  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 शिक्षु  1988

 ..  श्रम  मंत्री  बिन्देशवरी  :  मैं  शि्ु  1961  की  धारा  37  की  उपधारा  (3)
 के  अन्तगंत  शिक्षु  1988,  जो  8  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  सा०का०नि०  810  में  प्रकाशित  हुए  णी  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल
 पर  रखता

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 नई  दिललो  क्षय  रोग  नई  महात्मा  गांधी  आयुविज्ञान  संस्थान  तथा
 कस्तूरबां  सेवाग्राम  के  वाषिक  प्रतिब्रेदन

 परीक्षित  लेखे  आदि

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  खापड े)  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :-:

 (1)  नई  दिल्लो  क्षय  रोग  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 ई  दिल्‍ली  क्षय  रोग  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ]

 (2)  महात्मा  गांधी  आयुविज्ञान  संस्थान  तथा  कस्तूरबा  सेवाग्राम  के  वर्ष
 1987-88  के  वािक  प्रतिवेदन  की  एक  श्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखांपरीक्षि क्षित  लेखे  ।  हि

 महात्मा  गांधी  आयुविज्ञान  संस्थान  तथा  कस्तूरबा  सेवाग्राम  के  वर्ष
 1987-88  के  कार्यंकरणकी  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  )  ।
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 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7219/89]

 बाट  और  भाप  मानक  नियस  1988  तथा  सुपर  बाजार  सहकारी  भण्डार  लिसिटेड
 नई  दिल्‍लो  की  वर्ष  1986-87  का  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा

 कार्यकरण  की  समीक्षा  आदि

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूतति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डोी०  एल०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  बाट  और  माप  मानक  1976  की  धारा  83  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत
 बाट  और  माप  मानक  1988,  जो  16  1988  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टीौ०  7220/89  ]

 (2)  सुपर  सहकारी  भण्डार  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  198  के  वाधिक प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  |

 सुपर  सहकारी  भण्डार  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1986.  6-87  के करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।
 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7221/89]  ]

 कर्मचारी  निक्षेप  सम्बद्ध  बीमा  1988  तथा  कर्मचारी  परियार
 पेंशन  1988

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  राधा  किशन :  मैं  कमंचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकी्णं  उपबन्ध  1952  की  धारा  7  की
 उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ) सभा  पटल  पर  रखता  हू  :--

 कमंचारी  निक्षेप  सम्बद्ध  बीमा  1988,  जो  3  1988  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  945  में  प्र  काशित  हुई  थी  ।
 परिवार  :  कल्याण

 पेंशन  1988,  जो  3  1988  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  946  में  प्रकाशित  हुई

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7222/89  ]
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 आर  आशुतोष  लाहा  :  पिछले दो  महीने  में  पश्चिम  बंगाल  में  एक  संसद  सदस्य  सहित
 तीन  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  की  हत्याएं  हुई  हैं  श्रौर  कोई  भी  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  है  ।  ब्यापक  हिंसा

 हुई  समाचारपत्रों में
 खबरें  हैं  ।  गृह  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य दें  ।

 .  अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्थ  जानते  हैं  कि  यह  राज्य  का  विषय  है  और  मैं  कुछ  नहीं  कर

 सकता  ।  आपको  अपने  बनाए  हुए  नियमों  को  ध्यान  में  रखने  चाहिए  ।

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  अब  श्री  कृपासिन्धु  भोई  बोलेंगे  ।

 12.10}  म०प०

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  को  अनुमति

 .  महासचिव  :
 मैं  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  ग्रत  सत्र  में  पारित  तथा  राष्ट्रपति  की

 अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित  चार  विधेयक  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  तमिलनाडु  विनियोग  3)  1988  ।  वि

 (?)  पंजाब  विनियोग  3)  1988  ।

 (3)  वन  संशोधन  1988  ।

 (4)  विनियोग  5)  1988  ।

 संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  गत  सत्र  में  पारित  तथा  राष्ट्रपति  की  अनुमति

 प्राप्त  निम्नलिखित  नौ  विधेयकों  की  राज्य  सभा  के  महासचिव  द्वारा  यथा  अधिप्रमाणित  प्रतियां  भी  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  :-:

 (1)  संसद  सदस्य  बेतन  भत्ता  और  पेंशन  1988  ।

 (2)  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवह्दार  1988

 (3)  जांच  आयोग  ।

 (4).  लोक  वित्तीय  संस्था  और  परक्राम्य  लिखत  विधि

 19881

 (5)  संविधान  छठी  अनुसूची  1988  ।

 (6)  भारतीय  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  प्राधिकरण  1988  ।

 (7)  संविधान  1988

 (8)  लोक  प्रतिनिधित्व  1988  ।

 (9)  स्वापक  औषधि  और  मनः  प्रभावी  पदार्थ  1988  ।

 ननननीननीीनीन-क्‍इन्‍ +:  न
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 12.11}  स०  प०

 रेल  अभिसमय  समिति

 प्रतिबेवन

 श्री  सुनाष  यादव  :  मैं  1989-90  के  लिए  लाभांश  की  दर  तथा  अन्य

 आनुषंगिक  मामलों  सम्बन्धी  रेल  अभिसमय  समिति  का  तेरहवां  प्रतिवेदन  तथा  मेंग्रेंजी

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12.12  भ०  प०

 नियम  377  के  अधोन  मासले

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  नियम  377  के  अधीन  मामलों  पर  विचार  करेगी  ।

 खान  और  खनिज  ओर  अधिनियम  को  प्रयम  अनुसुत्री  से
 केवल  परमाणु  खनिज  ओर  बहुमल्य  धातुओं  को  सम्मिलित  किए  जाने  के

 लिए  उसमें  संशोधम  किए  जाने  की  मांग

 कृपासिधु  भोई  :  विभिन्‍न  खनिजों  के  लिए  पूर्वेक्षण  लाइसेंस  तथा  खनन  पट्टा
 देने  पर  नियन्त्रण  रखने  वाले  खान  और  खनिज  और  अधिनियम  तथा  खनिज
 रियायत  सम्बन्धी  नियमों  में  संशोधन  किया  गया  है  ।  इन  संशोधनों  से  केन्द्र  सरकार  के  पास  शक्तियां  आ
 गई  हैं  तथा  राज्य  सरकारों  वे  अवशिष्ट  शक्तियां  भी  ले  त्री  गई  हैं  जो  खनिज  रियायतों  के  नियन्त्रण
 तथा  मंजरी  के  लिए  उनके  पास  क्यानाइट  और
 सिलीमेनाइट  आदि  जैसे  खनिजों  को  राज्य  सरकारों  के  नियन्त्रण  से  हटाकर  उन्हें  पहली  अनुसूची  में
 शामिल  किया  गया  है  ।  देश  में  खनिज  संसाधनों  का  विधिवत  और  शीघ्र  विकास  करने  के  लिए  यह
 आवश्यक  है  कि  प्रथम  अनुसूची  में  केवल  परमाणु  खनिज  और  बहुमूल्य  धातुओं  को  ही  शामिल  किया
 जाये  ।  अन्य  खनिजों  के  सम्बन्ध  में  खनिज  रियायतें  देने  और  नियन्त्रित  करने  के  अधिकार  पूर्णतः  राज्य
 सरकारों  के  पास  होने  चाहिए  !

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  विद्यमान  खान  और  खनिज  और  अधिनियम  में
 संशोधन  के  लिए  एक  व्यापक  विधेयक  शीघ्र  ही  सभा  में  पेश  किया  जाए  ।

 केरल  के  पालघाट  जिले  में  इलक्ट्रानिक  टेलोफोन  केन्द्र  स्थापित
 किए  जाने  को  सांग

 #  +श्ली  बो०  एस०  विजयराघवन  :  केरल  के  पालघाट  जिले  में  इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंज
 अभी  तक  स्थापित  नहीं  किए  गए  अनेक  केन्द्रीय  उद्यमों  के  होते  हुए  गी  यह  जिला  अभी भी  टेलीफोन

 मूलतः  मलयालम  में  दिये  गये  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 सुविधाओं  के  मामले  में  बहुत  पिछड़ा  हुआ  राज्य  के  अनेक  महत्वपूर्ण  पर्यटन  केन्द्र  पालघाट  में  स्थित

 हैं  ।  अतः  राज्य  के
 आर्थिक  विकास  में  यह  जिला  अति  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाता  है  ।  इसके  अलावा

 पालघाट के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  आदिवासी  रहते  हैं  तथा  यह  राज्य  में  सबसे  बड़ा  आदिवासी  खंड  है  ।  अतः

 यह  आवश्यक  है  कि  यहां  टेलीफोन  सुविधाओं  में  वृद्धि  की  जाए  तथा  ठेलीफोन  व्यवस्था  को  आधुनिक
 बनाया  जाये

 इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  पालघाट  जिले  में  इलैक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज
 स्थापित  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाये  जाएं  ।

 बिहार  में  1988  सें  आए  भूकम्प  से  हुए  नुकसान  का  सहो  मूल्यांकन
 करने  के  लिए  वहां  एक  अन्य  केन्द्रीय  दल  भेजा  जाना

 ह्ा०  गौरी  शंफर  राजहूंस  :  1988  के  भूकम्प  से  प्रभावित  लोगों

 के  दुःखों  को  बयान  नहीं  किया  जा  सकता  ।  लाखों  लोग  बेघर  हो  गए  हैं  ।  लाखों  मकानों  में  दराड़ें  पड़
 गई  हैं  और  वे  रहने  योग्य  नहीं  रहे  हैं  ।  इस  ठंडे  मौसम  में  असंख्य  गरीब  लोग  खुले  आकाश  के  नीचे  रह
 रहे  हैं  ।

 हजारों  स्कूलों  और  कालेजों  की  इमारतें  ढह  गई  हैं  इस  कारण  इन  संस्थाओं  में  शिक्षा  कार्य  पूरी
 तरह  बन्द  हो  गया  है  ।

 हजारों  टयूबबलों  में  रेत  भरी  हुई  है  |  पीने  के  पानी  का  कोई  अन्य  साधन  नहीं  है  ।  संक्षेप
 लोगों  के  दुखों  का  वर्णन  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 जिस  समय  केन्द्रीय  दल  बिहार  का  दौरा  करने  गया  तब  वहां  राजपत्रित  और  गैर-राजपत्रित
 कमंचारी  हड़ताल  पर  थे  ।  उसे  स्थिति  की  सही  जानकारी  नहीं  मिल  सकी  ।

 अतः  अनुरोध  है  कि  भूकम्प  से  हुई  हानि  का  सही-सही  पता  लगाने  के  लिए  और  केन्द्रीय  दल

 बिहार  भेजा  जाए  ।  इस  बीच  पीड़ित  लोगों  को  राहत  देना  तथा  उनके  पुनर्वास  हेतु  केन्द्र  बिहार  को

 एक  सौ  करोड़  रुपए  की  अन्तरिम  सहायता  प्रदान  केन्द्र  यह  भी  सुनिश्चित  करे  कि  राहत  जरूरमंद
 लोगों  में  पहुंचे  ।

 उड़ीसा  से  लोह  अयस्क  का  निर्यात  बढ़ाए  जाने  के  लिए  दक्षिण  कोरिया  के

 हयून्डाई  कारपोरेशन  के  प्रस्ताव  को  स्थीकार  किए  जाने  तथा
 कार्यान्वित  किए  जाने  तथ्य  पारादीप  पत्तन  का

 विवास  किए  जाने  को  मांग

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रहो  :  यह  बड़ी  चिन्ता  का  विषय  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों
 में  उड़ीसा  से  लौह  अयस्क  के  निर्यात  में  कमी  आई  है  और  वर्ष  1988-89  के  दौरान  निर्यात  में
 नीय  सुधार  नहीं  हुआ  उड़ीसा  लौह  अयस्क  का  उत्पादन  करने  वाला  एक  मुख्य  राज्य  है  तथा  एक
 अध्ययन  के  अनुसार  विद्यमान  लौह  अयस्क  की  खानें  6  से  7  मिलियन  टन  से  भी  अधिक  लोह  अयस्क
 निर्यात  करने  में  सक्षम  होंगी  ।  लेकिन  यह  खेद  का  विषय  है  कि  उड़ीसा  से  लौह  अयस्क  का  कुल  वाषिक
 निर्यात  2  मिलियन  टन  से  अधिक  नहीं  हुआ  है  ।  राज्य  की  आधिक  सम्पनन्ता  में  लौह  अयर्क  उद्योग  की
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 महत्वपूर्ण  भूमिका  है  ।  इस  उद्योग  से  हजारों  कामगांर  अपनी  आजिविका  कमाते  इसलिए  यह  अत्यन्त
 जावश्यक  है  कि  उड़ीसा  से  लौह  अयस्क  का  निर्यात  बढ़ाया  यह  प्रसन्‍तता  की  बात  है  कि

 दक्षिण  कोरिया  तथा  रूमानिया  जैसे  देश  उड़ीसा  से  लौह  अयस्क  आयात  करने  के  इच्छुक  हैं  ।

 लेकिन  दुःखद  बात  यह  है  कि  पारादीप  बन्दरगाहू  पर  निर्यात  की  सुविधां  के  लिए  आवश्यक  बुनियादी
 ढ़ांचे  में  विस्तार  नहीं  किया  गया  है  ।

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  दक्षिणी  कोरिया  की  मैससे  हयुनडाय  कार्पोरेशन  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार
 कर  लिया  जाए  तथा  तत्काल  लागू  कर  दिया  जाए  और  उड़ीसा  से  लौह  अयस्क  के  निर्यात  को  बढ़ावा
 देने  के  लिए  बन्दरगाह  का  विकास  किया  जाए  ।

 इटाबा-कोटा  मार्ग  को  मुरैना  और  श्योपुर  कलां  होते  हुए  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 से  जोड़े  जाने  की  मांग

 श्री  कम्मोदो  लाल  जाटब  :  अध्यक्ष  राजस्थान  का  कोटा  व  उत्तर  प्रदेश  का
 इटावा  मार्ग  मुरैना  श्योपुर  कलां  होते  हुए  600  किलोमीटर  के  करीब  पड़ता  है  ।  इस  मार्ग  पर  बीसों
 मण्डियां  पड़ती  है  ।  इन  मण्डियों  का  गल्‍ला  गुजरात  व  कलकत्ता  की  ओर  जाता  रहता  यह  मार्ग
 काफी  संकरा  व  ऊबड़-खाबड़  है  ।  यहां  पर  ज्यादा  वाहन  चलने  के  कारण  प्रतिदिन  दुषघंटनायें  होती  रहती
 हैं  ।  पिछले  कई  वर्षों  से  इस  मार्ग  को  राष्ट्रीय  मार्ग  से  जोड़ने  की  मांग  होती  रही  है  लेकिन  अभी  तक
 कोई  भी  सुनवाई  नहीं  की  गई  है  ।

 भेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  है  कि  इटावा  व  कोटा  मार्ग  को  मुरैना  व  श्योपुर  कलां  होते  हुए
 राष्ट्रीय  मार्ग  मे ंशामिल  किया  जाय  ताकि  इस  मार्ग  पर  किसानों  का  माल  आसानी  से  बड़े-बड़े  शहरों  में
 पहुंच  सके  ।

 मूंगफलो  के  बीज  का  बड़ो  मात्रा  में  उत्पादन  करने  के  लिए  अन्तराष्ट्रीय
 अधघं-शुष्क  क्षेत्र  फसल  अनुसंधान  संस्थान  को  पर्याप्त  धनराशि

 दिए  जाने  को  आवश्यकता

 .  श्री  के०  रामचत्व  रेड्डी  :  हमारे  देश  में  मूंगफली  की  औसत  पैदावार  बहुत
 कम  इसकी  मात्रा  प्रति  हैक्टेयर  लगभग  एक  हजार  किलोग्राम  है  ।  मूंगफली  की  पैदावार  कम  होने
 का  कारण  किसानों  को  निम्न  और  घटिया  किस्म  के  बीजों  का  दिया  जाना  है  |  यदि  उन्‍नत  किस्म  के
 बीजों  का  विकास  करके  किसानों  को  दिया  जाए  तो  मूंगफली  की  प्रति-हैक्टेयर  पैदावार  दस  हजार

 हे  किलोग्राम
 तक  हो  सकती  अद्धं-शुष्क  उष्णकटिबन्धीय  अन्तर्राष्ट्रीय  फसल  अनुसंधान

 हैदराबाद  ने  मूंगफली  का  एक  ऐसा  बीज  विकसित  किया  हैं  जिससे  बह हत  अधिक  पेदावार  हो  सकती
 ऐसे  कहा  जा  रहा  है  कि  बीज  की  इस  किस्म  से  प्रति-हैक्टेयर  दस-हजार  किलोग्राम  से  प्रधिक  पैदावार
 होगी  ।  किसानों  को  यह  बीज  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया  बीज  की  अधिक  मात्रा
 तेयार  करने  की  समस्या  के  कारण  अं  उष्णकटिबन्धीय  अन्तर्राष्ट्रीय  फसल  अनुसंघान  संस्थान
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 बीजों  की  अपेक्षित  मात्रा  का  उत्पादन  करने  में  असमर्थ  इसलिए  हमारे  किसान  प्रति-हैक्टेयर
 वार  बढ़ाने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  अद्ध-शुष्क  अन्तर्राष्ट्रीय  फसल  अनुसंघान  संस्थान
 किसानों  को  इस  बीज  की  केवल  एक  या  दो  किलो  मात्रा  ही  प्रदान  कर  रह  है  ।

 इस  बीज  का  अधिक  मात्रा  में  उत्पादन  किया  जाना  और  इसे  किसानों  को  अधिक  मात्रा  में  दिया
 जाना  बहुत  ही  आवश्यक  है  ।  संघ  सरकार  के  लिए  यह  अनिवायं  हो  जाता  है  कि  वह  इस  बीज की
 गुणनात्मकता  के  मार्ग  में  आने  वाली  अड़चनों  और  अवरोधों  का  विश्लेषण  करे  ।

 को इसलिए  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  सरकार  बीज  की  इस  किस्म  की  अधिक  मात्रा  उत्पादित
 करने  तथा  किसानों  को  प्रचुर  मात्रा  में  इसकी  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त  कदम

 इस  लक्ष्य  कीः  प्राप्त  करने  के  लिए  मूंगफली  के  इस  बोज  को  अधिक  मात्रा  में  उत्पादित  किए  जाने
 की  आधारभूत  आवश्यकता  उत्पन्न  करने  और  किसानों  को  इसकी  पूर्ति  करने  हेतु  पर्याप्त  धन  का
 आवंटन  किया  जाना  चाहिए  ।

 सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  तथा  असम  राइफलल्‍स  के  कार्मिकों
 के  वेतन  और  भर्तों  में  समानता  लाए  जाने  को  सांग

 थ्रो  बसुदेव  आचार्य  :  सीमा  सुरक्षा  बल  और  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल  की
 भांति  असम  राइफल्‍्स  भी  अद्धं-सैनिक  बल  किन्तु  वेतन  एवं  और  वेतनमान  आदि  पर  केन्द्रीय
 बेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  में  असम  राइफल्स  के  कमंचारियों  के  साथ  प्राधिकारियों
 द्वारा  भेद-भाव  बरता  जा  रहा  जब  बार-बार  अपील  करने  से  कोई  हल  नहीं  निकला  तो  जवानों  ने

 इसका  विरोध  किया  ।  अधिकारियों  सीमा  सुरक्षा  बल  और  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल  के  साथ
 मानों  की  समानता  की  उनकी  वैधानिक  मांगों  को  मानने  के  बजाय  उनके  विरोध  का  दमन  करके  उन  पर
 अत्याचार  करके  बदला  लिया  ।  कुछ  जवानों  ने  इस  दमन  से  अपना  बचाब  करने  के  लिए  न्यायालय  का
 दरवाजा  भी  खटखटाया  ।  किन्तु  अधिकारी  इस  सम्बन्ध  में  न्यायालय  के  आदेशों  का  भी  पालन  नहीं  कर
 रहे  हैं  अब  समय  आ  गया  है  कि  सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय  पुलिस  बल  तथा  असम  राइफल्‍स  के
 असम  राइफल्स  अधिनियम  में  उपयुक्त  संशोधन  भेदभाव  को  समाप्त  किया  जाए  ताकि  सभी
 सैनिक  बलों  को  समान  लाभ  दिए  जा  मैं  मन्‍्त्री  मद्दोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  मामले  पर
 शीघ्र  ध्यान  दिया  जाए  ।

 पृथक  राज्यों  को  मांग  करने  और  उसके  लिए  आंदोलन  करने  वाले  दलों  के  साथ
 केन्द्र  सरकार  हारा  विचार-विमर्श  किए  जाने  को  सांग

 श्रो  सत्येन््र  नारायण  सिन्हा  :  जिस  प्रकार  झारखंड  आन्दोलन  तीत्र  होता  जा  रहा
 पृथक  राज्य  के  लिए  बोडो  आन्दोलन  द्वारा  असम  में  अशांति  और  कुछ  लोगों  द्वारा  उत्तराखंड  राज्य

 के  लिए  किए  जा  रहे  आन्दोलन  आदि  को  यदि  और  अधिक  नजर-अन्दाज  किया  गया  तो  यह  स्थिति  देश
 के  लिए  बहुत  ही  दुः:खद  स्थिति  हो  सकती  स्पष्टतः  दार्जलिंग  में  गोरखा  आन्दोलन  की  सफलता  ने
 अपने-अपने  समुदाय  के  लिए  इसी  प्रकार  के  परिवतंन  की  मांग  करने  वाले  लोगों  में  आशा  की  किरण
 पैदा  कर  दी  इस  मामले  को  राज्य  स्तर  पर  ही  निपटाने  के  लिए  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  ।  केन्द्र  द्वारा
 उन  सभी  जो  पृथक  राजनीतिक  अस्मिता  चाहते  इन  मामलों  पर  चर्चा  कि  राष्ट्रीय  और
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 राज्यों  के  हितों  को  बनाए  रखते हुए  उनकी  वंधानिक  स्थानीय  आाक़ांक्षाओं  को  कित्  प्रकार  बनाए  रखा

 जा  सकता  हिंसा  को  रोकने  के  लिए  आवश्यक  पहल  करनी  चाहिए  ।  इस  मामले  में  मार्गदर्शन

 निर्घारित  करने  के  लिए  सर्भी  संबंधित  व्यक्तियों  का  एक  सम्मेलन  बुलाया  जा  सकता  है  ताकि  ऐसा

 कोई  भी  आन्दोलन  बिगड़ने  न  पाए  ।

 12.23  स०  प०

 प्रत्यक्ष  कर  विधि  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  8  पर  चर्चा  श्री  एस०  बी०  चन्हाण  ।

 विस  मंत्रो  एस०  यी०  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :*

 आयकर  1961,  धन  कर  1957,  दान-कर
 1958  तथा  प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987  में  और  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 माननीय  सदस्यों  को  यह  ध्यान  होगा  कि  वित्तीय  वर्ष  1988-89  भाषण  के  भाग  ख

 का  पैरा  94)  का  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  मेरे  पूर्वाधिकारी  ने  लोक  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  था

 कि  प्रत्यक्ष
 कर  विधि  1987  के  कुछ  प्रावधानों  के  सम्बन्ध  में  संबंधित

 संस्थाओं  चेम्बर्स  ऑफ  कामर्स  और  अन्य  कर-दाताओं  से  प्राप्त  प्रतिवेदनों  में  बताई  गई
 वास्तविक  शिकायतों  पर  विचार  करने  क ेलिए  और  संशोधन  करने  वाला  विधेयक  लाया

 उन्होंने  विशिष्ट  रूप  से  उन  चार  क्षेत्रों  का  उल्लेख  किया  जिन  पर  प्रत्यक्ष  कर  विधि
 1987  में  दिए  गए  प्रावधानों  से  सम्बन्धित  संशोधनों  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  यह  इस

 प्रकार  है

 मूल्यांकन  के  मामलों  पर

 धामिक  और  धमार्थ  न्‍्यासों  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान  संस्थानों  का

 अतिरिक्त  कर  लगाया  और

 फर्मों  और  साझेदारों  की  आय  का  मूल्यांकन  ।

 12.25  म०  प०

 महोदय  पीठासोन

 तत्पश्चात्‌  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  के  दोरान  मेरे  पूर्वाधिकारी  ने  सरकार  के  निर्णय  की  घोषणा
 करते  हुए  कुछ  निश्चित  कर  रियायतों  और  प्रोत्साहन  प्रदान  करने  के  वक्तव्य  दिए  इसके  साथ-साथ

 .

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  किया  गया  |
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 इन  वकतव्यों  का  संबंध  विद्यमान  निवेश  जमा  योजना  के  विकल्प  के  रूप  में  निवेश  भत्तों  को  पुनः  लागू  किए

 इन्हें  आय कर  अधिनियम  की  धारा  के  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  मानकर  निर्यात  लाभों  के
 सम्बन्ध  में  पूर्ण  छूट  पर्यटन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कुछ  निश्चित  उपाय  करने  और  विदेशी  विनिमय
 संसाधनों  में  संवर्धन  करने  से  था  ।

 बजट  सत्र  के  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  शुरू  किए  नए  अपतट  कोष  और  गैर  परिवतंनीय  एन०
 आर०  आई०  बॉड  के  संवर्धन  के  लिए  तथा  भारत  की  सुरक्षा  से  सम्बद्ध  कुछ  उद्योगों  को  तकनीकी
 जानकारी  प्रदान  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  कर  रियायतें  देने  पर  सहमति  हुई  थी  ।

 उपर्युक्त  के  अतिरिक्त  कुछ  विसंगतियों  को  बढ़ने  से  रोकने  तथा  प्रत्यक्ष  कर  विधि

 ,  1987  द्वारा  यथासंशोधित  विभिन्‍न  प्रत्यक्ष  करों  के  कुछ  प्रावधानों  में  अनुवर्ती  परिवर्तन
 करने  के  लिए  भी  कुछ  प्रावधानों  में  संशोधन  किए  जाने  आवश्यक  थे  ।  सम्पत्ति  कर  अधिनियम  में
 सम्पत्तियों  के  मूल्यांकन  के  कर  निर्घारण  के  मामले  में  निश्चितता  बनाने  और  इस  सम्बन्ध  में

 मुकदमेबाजी  को  कम  करने  के  लिए  नियमों  को  समाविष्ट  करने  हेतु  भी  संशोधनों  की  आवश्यकता  थी  ।
 प्रत्यक्ष  कर  विधियां  1987  में  किए  गए  संशोधनों  से  सम्बंधित  बहुत  अधिक  संख्या
 में  प्राप्त  प्रतिविदनों  और  सरकार  की  इस  चिन्ता  के  कारण  कि  सरकार  के  ध्यान  में  लाइं  गई  विभिन्‍न
 कठिनाइयों  पर  उचित  विचार  किया  ऊपर  उल्लिखित  संशोधनों  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  प्रस्तावों  को
 अन्तिम  रूप  दिए  जाने  में  समय  लगा  ।

 चूंकि  प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987  में  लागू  नए  प्रावधान  भी  पहले  से  ही
 लागू  हो  चुके  इसलिए  निर्धारण  वर्ष  1989-90  से  सम्बन्धित  लेखा  अवधि  में  पहले  वायदा  किए  गए

 पुन्विचार  में  विलम्ब  होने  से  साझेदारी  धामिक  और  धर्मार्थ  न्थासों  तथा  स्वयंसेवी  संण  और
 वैज्ञानिक  अनुसंधान  संस्थाओं  आदि  के  लिए  कुछ  अनिश्चितता  उत्पन्न  हो  गई  है  जिससे  उन्हें  अपने  मामले
 तैयार  करने  में  कठिनाई  हुई  है  ।  इस  अनिश्चितता  और  कष्ट  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  30

 1988  और  5  1988  को  संसद  में  की  गई  घोषणा  के  फर्मों  और
 घाभिक  ओर  धर्मार्थ  न्यासों/संस्थाओं  और  वैज्ञानिक  अनुसंधान  संस्थाओं  के  कर  निर्धारण  से  सम्बन्धित
 प्रावधानों  को  एक  वर्ष  तक  लागू  न  करने  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  है  ।

 गत  शीतकालीन  सत्र  में  प्रस्तुत  किए  गए  और  विचार  के  लिए  अब  प्रस्तुत  किए  जा  रहे  विधेयक
 में  ऊपर  उल्लिखित  प्रावधानों  और  विभिन्‍न  कर  रियायतों  से  सम्बन्धित  संशोधन  हैं  ।

 विधेयक  में  फर्मों  और  साझेदारों  के  कर-निर्धारण  के  लिए  नई  योजना  लागू  करने  हेतु  किए  गए
 संशोघनों  को  वापिस  लेने  और  इस  सम्बन्ध  में  पुराने  प्रावधानों  को  बनाए  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इसमें  वैज्ञानिक  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  ओर  प्राकृतिक  संसाधनों  के  संरक्षण  के
 कार्यक्रमों  के  लिए  कटौतियों  से  सम्बन्धित  प्रावधानों  को  बहाल  करने  का  प्रस्ताव  है  और  घर्मार्ष  या
 घाभिक  न्यासों/संस्थाओं  या  कोषों  के  निर्धारण  में  लागू  किए  गए  संशोधनों  को  भी  वापिस  लेने  का  प्रस्ताव

 है  तथा  इस  राम्दन्ध  में  पुराने  प्रावधानों  को  बहाल  करने  का  प्रावधान  है  ।  विधेयक  में  धारा  10(21)
 के  अधीन  वैज्ञानिक  अनुसंधान  धारा  10.23)  के  अधीन  खेल  एसोसिएशनों  की  आय  और
 धारा  और  के  अधीन  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्थाओं  की  आय  के  सम्बन्ध  में  भी
 छूट  को  बहाल  रखने  का  प्रस्ताव  हालांकि  निर्धारण  दर्ष  1990-91  के  लिए  1990  के  प्रथम
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 दिन  से  कुछ  निशि  चत  शर्तें  प्री  करने  पर  अर्थात्‌  इन  संस्थाओं  द्वारा  लेखा  परीक्षा  किए  गए  लेखों  सहित
 प्रवर्तन  पर  छूट  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित  प्राधिकार  द्वारा  अधिसूचना  जारी  जवाहरात  फर्नीचर  या

 बोर्ड  द्वारा  अधिसूचित  की  जाने  वाली  कोई  वस्तु  आदि  के  रूप  में  प्राप्त  दान  को  छोड़कर  विनिर्धारित

 प्रतिभतियों  में  आय/कोषों  का  संस्थान  के  उद्देश्यों  के  लिए  आय  का  प्रवर्तन  या  उस  आय  का
 उद्देश्यों  से  प्रासंगिक  क्रियाकलापों  को  छोड़कर  व्यावसायिक  क्रियाकलापों  को  करने  पर

 बन्ध  लगाना  ऐसी  छूट  दिए  जाने  का  विचार  समूह  दान  को  शामिल  करने  के  लिए

 आयਂ  की  परिभाषा  में  किए  गए  संशोधनों  में  परिवर्तन  किए  जाने  का  विचार  नहीं  आय

 कर  अधिनियम  की  धारा  में  संशोधन  करके  ऐसा  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  यदि  किसी  न्यास  क  रे

 धारा  11  के  अन्तगंत  छूट  नहीं  मित्रती  है  तो  न्‍्यास  की  कुल  आय  को  समूह  दान  में  शामिल

 किया  जाना  चाहिए  ।  इससे  प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987  में  की  परिभाषा

 में  किए  गए  संशोधन  के  विरोध  में  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  अपने  प्रतिवेदनों  में  व्यक्त  की  गई  कठिनाइयों

 को  दूर  किया  जा  सकेगा  ।

 विधेयक  के  खण्ड  951  के  द्वारा  नियमित  निर्धारण  पर  अतिरिक्त  कर  लगाने  के  उपबन्ध

 को  हटाने  का  प्रस्ताव  है  ।  तथापि  नयी  निर्धारण  प्रक्रिया  निर्धारण  वर्ष  1989-90  से  अपनायी  जाएगी

 जिसमें  लगभग  सभी  विवरणों  को  स्वीकार  करने  की  व्यवस्था  है  उन  दोषी  कर  दाताओं  के  लिए  दण्ड  की

 व्यवस्था  करना  आवश्यक  है  जो  कर  सम्बन्धी  अपनी  जिम्मेदारियों  को  उचित  रूप  से  नहीं  निभाते  हैं

 तथा  ऐसे  भत्ते  दिखाकर  अपनी  कर  सम्बन्धी  जिम्मेदारियों  को  कम  करने  का  करते  हैं  जो  मान्य

 नहीं  हैं  अथवा  अपनी  आय  का  विवरण  देने  में  लापरवाह  हैं  और  इसी  प्रकार  की  गलतियां  करते  हैं  ।

 इसलिए  विवरण  को  ठीक  करने  के  लिए  आयकर  विभाग  द्वारा  की  गयी  पुनः  गणना  से  बढ़ते  हुए  अतिरिक्त

 कर  पर  20  प्रतिशत  की  दर  से  अतिरिक्त  कर  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।  यदि  निर्धारिती  को  इस  कर  से

 परेशानी  है  तो  वह  निर्धारण  अधिकारी  के  समक्ष  संश  धित  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  कर  सकता  है  और  यदि

 इसे  अस्वीकार  कर  दिया  जाता  है  तो  वह  अपीलीय  तरीका  अपना  सकता  है  ।

 निर्धारण  पर  से  अतिरिक्त  कर  हटाते  तथा  नयी  निर्धारण  प्रक्रिया  अपनाने  के  परिਂ

 स्वरूप  आय  छिपाव  के  लिए  दण्ड  को  पुनः  व्यवस्था  इस  शर्तें  पर  करने  का  प्रस्ताव  है  कि  दण्ड  की  उच्च

 सीमा  200  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  300  प्रतिशत  कर  दी  जाएगी  ।

 इसी  प्रकार  अग्रिम  विनिर्णय  से  सम्बन्धित  उपबन्थों  को  विधेयक  के  खण्ड  44  और  से

 हटाने  का  प्रस्ताव  है  जो  नियमित  निर्धारण  पर  अतिरिक्त  कर  लगाने  से  सम्बन्धित  थे  ।  छिपाव  के  दण्ड

 को  शुरू  करने  की  दृष्टि  से  घारा  273%  के  अन्तर्मत  छिपाव  के  दण्डों  क्रे  अधित्याग  के  सम्बन्ध  में

 प्रावधानों  को  पुनः  शुरू  करने  का  भ्रस्ताव  है  ।

 निर्धारण  पुनः  करने  के  मामले  में  के  कारणਂ  की  अवधारणा  पुनः  शुरू  करने  का

 प्रस्ताव

 पंजीगत  लाभ  अथवा  वतंमान  आय  में  आकस्मिक  आय  को  सम्मिलित  करने  के  कारण  अग्रिम

 कर  का  भुगतान  करने  सम्बन्धी  उपबन्ध  के  अन्तगत  ब्याज  लगाए  जाने  को  दशा  में
 होने वाली  कठिनाइयों

 के  बारे  में  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  विधेयक  में  प्रस्ताब  है
 कि  इस  प्रकार  की  आय  पर  किस्त  का  भुगतान  न  करने  पर  ब्याज  लगाया  जाए  परन्तु  ऐसा  तभी  किया

 जाएगा  जब  कर  दाता  अगली  किस्त का  भुगतान  कर  दे  ।
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 मुझे  विश्वास  है  कि  उपरोक्त  प्रस्तावित  संशोधनों  में  उन  कठिनाइथों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा
 जो  कर  दाताओं  ने  प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987  के  प्रत्यक्ष कर  अधिनियम  के
 विभिन्‍न  प्रावधानों  के  सम्बन्ध  में  बतायी  हैं  ।

 अब  मैं  संक्षेप  में  उन  रियायतों  तथा  उदारताओं  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जिनका  प्रस्ताव
 इस  विधेयक  में  किया  गया  और  जिनकी  सरकार  ने  पर  संसद  के  पिछले  सत्रों  में
 घोषणाएं  की  हैं  तथा  जिनके  बारे  में  निर्णय  सत्र  की  समाप्ति  पर  लिया  गया

 31  1988  के  बाद  खरीदे  गए  पोत  और  विमान  तथा  लगायी  गयी  मशीनों  के  सम्बन्ध
 में  विद्यमन  निवेश  जमा  योजना  के  विकल्प  के  रूप  में  निवेश  छूट  पुनः  देने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  निवेश

 छूट  लागत  की  (25  प्रतिशत  से  20  प्रतिशत  कर  दी  जाएगी  क्‍योंकि  निवेश  जमा  योजना  से
 निकाली  गयी  घतराशि  कम  कर  दी  गयी  है  |  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  निवेश  जमा  योजना  तथा  निवेश
 छूट  के  लाभ  की  अनुमति  केवल  उस  वर्ष  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  लगातार  चार  वर्षों  के  लिए
 होगी  ।

 विदेशी  मुद्रा  कोष  में  वृद्धि  के  लिए  पर्येटन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  प्रस्ताव  है  कि  मान्यता
 प्राप्त  होटलों  अथवा  ट्रेवल  एजेन्टों  द्वारा  विदेशी  पर्यटकों  को  प्रदान  की  गयी  सेवाओं  के  बदले  में  अजित
 विदेशी  मुद्रा  की  आय  के  50  प्रतिशत  को  आय  में  से  कम  किया  शेष  50  प्रतिशत  आय  को  भी
 ऐसी  ही  छूट  मिलेगी  यदि  इस  आय  को  रक्षित  निधि  में  जमा  करा  दिया  जाए  और  कुछ  शर्तों  को  पूरा
 करते  हुए  उसका  उपयोग  निर्घारिती  द्वारा  व्यवसाय  में  किया  मान्यता  प्राप्त  होटलों
 तथा  ट्रेवल  एजेन्टों  को  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  आय  पर  शत  प्रतिशत  छूट  देने  के  लिए  प्रस्ताव  है
 कि  इस  प्रकार  के  खाभ  की  धारा  में  शामिल  न  किया  जाए  ।

 इसके  अतिरिक्त  विधेयक  में  आयकर  अधिनियम  की  धारा  10  में  संशोधन  करने  के  लिए
 स्‍्ताव  है  कि  अनिवासी  भारतीयों  को  अहस्तांरणीय  अनिवासी  भारतीय  बांडों  से  होने  वाली  आय  तथा
 न  विदेशी  कम्पनियों  की  आय  को  आयकर  से  छूट  दी  जाए  जो  भारत  अथवा  भारत  के  बाहर  भारत

 की  सुरक्षा  सम्बन्धी  स्वीकृत  परियोजनाओं  में  तकनीकी  सेवाएं  प्रदान  कर  रही  हैं  ।

 च्तः प्र
 - Ss

 उदारता  के  रूप  में  विधेयक  में  आयकर  अधिनियम  की  घारा  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 है  जिसके  अन्तगंत  भविष्य  निधि  में  कमंचारियों  द्वारा  जमा  की  जाने  वाली  राशि  को  10,000  रुपए
 की  सीमा  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  धारा  के  अन्तगंत  मिलने  वाला  लाभ  सरकारी  क्षेत्र  की

 विश्वविद्यालयों  और  सम्बद्ध  महाविद्यालयों  के  कर्मचारियों  द्वारा  अपने  नियोजकों  से  भवन
 निर्माण  के लिए  लिए  गए  ऋण  की  अदायगी  के  सम्बन्ध  में  भी  दिए  जाने  का  भी  प्रस्ताव  तथापि

 सन्देह  दर  करने  के  लिए  यह  प्रस्ताव  है  कि  यदि  भविष्य  निधि  से  लिए  गए  ऋण  की  अदायगी  कर  दी

 जाएगी  तो  धारा  के  अन्तर्गत  नयी  कटौती  का  लाभ  नहीं  मिलेगा  ।

 माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  मद्य  व्यापार  तथा  इमारती  लकड़ी  के  ब्यापा  र  के  क्षेत्रों  में

 वित्त  1988  द्वारा  सम्भावित  आधार  पर  निर्धारण  की  नयी  अवधारणा  शुरू  की  गयी  थी
 जिनमें  अधिक  कर  वंचन  होता  था  अथवा  विद्यमान  आयकर  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  आय

 की  सही  गणना  करना  सम्भव  नहीं  था  ।  धारा  और  के  प्रावधानों  की  कठिनाइयों  को
 >>

 दूर  करने  के  लिए ऐसे  मामलों  में  वित्त  1988  द्वारा  ऐसा  किया  गया  तेथा  विधेयक  में  इन
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 धाराओं  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  यह  व्यवस्था  हो  सके  कि  ये  उन  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में

 लागू  नहीं  होंगी  जिनकी  विक्री  नीलामी  से  नहीं  होदी  है  तथा  बिक्री  मूल्य  राज्य  कानून  द्वारा  नियन्त्रित

 होते  हैं  ।  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  इमारती  लकड़ी  की  बिक्री  पर  कर  की  दर  अन्य  वन  उत्पादों  से  10

 प्रतिशत  से  लेकर  5  प्रतिशत  तक  कम  हो  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  स्रोत  से  कर  संग्रह  की  जांच  के  लिए
 अधंवार्षिक  विवरणी  के  निर्धारण  का  प्रस्ताव  है  ।

 भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  विधेयक  के  कुछ  प्रस्तावों  की ओर

 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  जिनकी  सम्पूर्ण  देश  में  व्यापक  चर्चा  हुई  है  ।

 ये  प्रस्ताव  निम्नलिखित  हैं  :---

 )  आय  के  a  च
 आय  5  ~~  के

 धन  करन ेनेका आय  के  क्षेत्र  में  विस्तार  क ेलिए  आय  की  परिभाषा  में  संशोधन  करने  का

 परिसम्पत्ति  के  मूल्यांकन  के  सम्बन्ध  में  सम्पत्ति  कर  अधिनियम  में  नयी  अनुसूची  शामिल
 करने  का  प्रस्ताव  ।

 आय  की  परिभाषा  में  उन  विशेष  भत्तों  को  सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव  है  जो  निर्धारिती  को
 अपने  कत्तंब्यों  को  आवश्यकता  और  पालन  करने  के  लिए  व्यय  की  पूर्ति  के  लिए  विनिदिष्ट
 रूप  से  दिया  गया  है  तथा  कोई  भत्ता  निर्धारिती  को  व्यक्तिगत  व्ययों  की  पूर्ति  अथवा  जीवन  निर्वाह  के
 बढ़े  हुए  खर्चों  के  प्रतिकर  के  स्वरूप  उस  स्थान  पर  दिए  जाते  हैं  जहां  वह  कत्तंव्य  का  पालन  करता  है
 इसका  स्पष्टीकरण  हो  चुका  है  तथा  ये  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  हैं  जिससे  कि  निर्धारण  अधिकारी  अथवा
 अपीलीय  अधिकारी  तथा  न्यायालयों  के  समक्ष  इस  प्रकार  के  भत्तों  से  सम्बन्धित  मामलों  में  सरकार  की
 मंशा  स्पष्ट  की  जा  सके  ।  मैं  इस  अवसर  का  उपयोग  माननीय  सदस्यों  तथा  उनके  माध्यम  से  जनता  को

 ह  आश्वासन  दिलाने  के  लिए  करता  हूं  कि  अब  तक  जिस  आय  पर  कर  नहीं  लगाया  गया  है  उस  पर
 कर  लगाने  का  इरादा  नहीं  है  तथा  जिन  भत्तों  पर  छूट  है  वह  लागू  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहतः
 हं  कि  प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987  से  आय  कर  अधिनियम  की  घारा  10(14)  में

 संशोधन  किया  गया  है  तथा  जिन  भत्तों  को  कुल  आय  से  अलग  रखने  के  लिए  प्रस्तावित  संशोधनों
 के  फलस्वरूप  आय  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  उनकी  अधिसूचन।एं  उन  गलत  फहमियों  को  दूर  करने  के
 लिए  शीघ्र  जारी  की  जा  रही  हैं  जो  विभिन्‍न  क्षेत्रों  से  प्रस्तावित  संशोधनों  के  सम्बन्ध  में  ब्यक्त  की
 गयी  हैं  ।

 सम्पत्ति  कर  अधिनियम  में  अनुसूची  द्वारा  परिसम्पत्ति  के  मूल्यांकन  सम्बन्धी  नियमों  को  सम्मिलित
 करने  का  प्रस्ताव  निर्घारण  के  मामले  में  निश्चितता  करने  तथा  इस  मामले  में  मुकदमेबाजी  कम  करने
 के  लिए  किया  गया  है  ।  यदि  अनुसूची  की  योजना  के  अनुसार  परिसम्पत्ति  का  मूल्यांकन  नहीं  किया  जा
 सकता  तो  प्रस्ताव  के  परिणामस्वरूप  परिसर्म्पत्ति  के  मूल्यांकन  के  बाजार  मूल्य  की  धारणा  लागू
 होगी  ।  अनुसूची  में  मूल्यांकन  का  तरीका  उन  नियमों  पर  आधारित  है  जिनमें  वे  संशोधन  हैं  जिनसे  प्रक्रिया
 को  सरल  तथा  न्यायसंगत  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  जैसाकि  मैंने  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करते
 समय  ही  कहा  था  ।  प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987  के  अधिनियमन  के  पीछे  बुनियादी
 उद्देश्य  प्रत्धक्ष  कर  कानूनों  को  और  उससे  सम्बन्धित  प्रक्रियाओं  को  सरल  और  युक्तिसंगत  बनाना

 ययञ  पि  प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987  के  कुछ  उपवन्धों  का  कर  दाताओं  द्वारा  जोरदार
 विरोध  किया  गया  है  तथापि  आलोचना  को  देखते  हुए  प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987
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 के  अधिकतर  क्षेत्रों  जिनमें  आलोचना  की  गई  काफी  सीमा  तक  यथापूर्व  स्थिति  बनाए  रखने  के

 लिए  इस  विधेयक  में  प्रस्ताव  पुरः:स्थापित  किए  गए  इस  विधेयक  में  देश  में  बचतों  और  विदेशी

 मुद्रा  प्रारक्षित  निधि  को  बढ़ाने  के  लिए  तथा  देश  में  विदेशी  तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध  कराने  तथा

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  निवेश  के  लिए  भी  कर  रियायतें  दी  गई  हैं  ।  विधेयक  अन्य  प्रस्ताव  वर्तमान

 उपबन्धों  को  सरल  और  युक्तिसंगत  बनाने  की  दृष्टि  से  लाए  गए  इस  विधेयक  के  उपबन्ध  सम्पूर्ण
 देश  में  लागू  होंगे  ।  इस  विधेयक  के  अधिकतर  उपबन्ध  1-4-1989  से  प्रभावी  होंगे  ।

 माननीय  सदस्यों  की  प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987  के  बारे  में  मुख्य  आलोचना

 प्ह  थी  कि  सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय  नहीं  दिया  और  इस  विधेयक
 पर  संसद  में  जल्दबाजी  में  विचार  किया  गया  था  ।  इसीलिए  इस  विधेयक  को  संसद  के  पिछले  अधिवेशन
 में  लाया  गया  था  जिससे  कि  सदस्यों  और  सम्पूर्ण  देश  के  करदाताओं  को  सामान्य  रूप  से  विधेयक  में
 अन्तविष्ट  प्रस्तावों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय  मिल  सके  ।  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  के
 उपबन्‍्धों  के  बारे  में  सुनिश्चितता  प्रदान  करने  के  यह  आवश्यक  है  कि  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  को
 31  1989  से  पहले  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  मिल  जाए  ।  इस  विधान  को  कानून  बनाने
 और  देरी  करना  वांछित  नहीं  है  ।

 मुझे  विश्वांस  है  कि  इस  विधेयक  को  सदन  का  सवंसम्मत  समर्थन  क्योंकि
 इसके  बारे  में  देश  भर  में  पहले  ही  पर्याप्त  चर्चा  हो  चुकी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 आयकर  1961,  धनकर  1957,  दान-कर है  रे
 1958  तथा  प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987  में  और  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 श्री  बी०  बी०  रमेया  ।

 श्री  बो०  बोी०  रसेया  :  उपाध्यक्ष  यह  विधेयक  प्रत्यक्ष  कर  विधि
 1987  को  मुख्यतः  कर  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाने  के  लिए  लाया  गया  था  और

 इसे  जल्दबाजी  में  लाया  गया  था  |  इस  पर  सदन  में  पर्याप्त  रूप  से  चर्चा  नहीं  हुई  थी  ।  220  पष्ठ  वाले
 इस  विधेयक  को  कुछ  ही  मिनटों  में  पारित  किया  गया  था  ।  दुर्भाग्यवश  यह  मामला  फिर से  लोगों  में
 उठा  था  और  अन्त  में  गत  बजट  अधिवेशन  में  पिछले  वित्त  मन्त्री  श्री  तिवारी  जी  इस  बात  के  लि  ए
 सहमत  हो  गए  थे  कि  इसमें  जो  संशोधन  किए  जाने  चाहिए

 थे
 उनके  साथ  वह  इसे  फिर  से  चर्चाःके  लिए मैं  वित्त  मन्‍्त्री  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  वे  सभी  सुसंगत  तथ्यों  तथा  इसके  बारे  में  जो

 आलोचनाएं  की  गई  थीं  उन्हें  निपटने  के  लिए  उपायों  सहित  विधेयक  को  सदन  में  लाए  मेरे  क्चिारे
 में  इस  तरह  के  अधिनियम  जिसके  बारे  में  समझा  जा  सकता  था  कि  वह  सरल  बनामा  गय
 कुछ  अधिक  नुकसान  हुआ  है  और  उसके  लिए  पर्याप्त  सुधार  की  आवश्यकता  सदन  के

 बहुमूल्य  समय
 में  हम  यही  करने  जा  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  हमें  वास्तव  में  क्या  करना  फिर  भी  केवल  कुछ बातें  हैं  जिन्हे ंमै ंउठाना  चाहता  हूं  क्योंकि  वित्त  मन्त्री  ने  1957  में  किए  गए  सम्पूर्ण  सम्बन्धित  तथ्यों  कोਂ
 तथा  वर्ष  1988  में  सरल  की  गई  बातों  को  अच्छी  तरह  देखा

 हा  217°
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 जपपएणएण  -

 जहां  तक  परिसम्मतियों  के  मूल्यांकन  का  सम्बन्ध  उन्होंने  आज  कुछ  रियायतें  भी  दी  हैं  ।  यह
 एक  मुद्दा  है जिससे  हम  सभी  को  चिन्ता  हुई  यदि  हम  परिसम्मतियों  के  बाजार  मूल्य  को  देखें  तो  उसे
 न्‍्यायसंगत  ठहराने  के  लिए  अनावश्यक  पैचीदगियां  और  कानूनी  बातें  पैदा  हो  सकती  मैं  ह  मुद्दा
 आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  कि  यदि  सरकार  अथवा  राज्य  सरकारें  लोक  परिसरों  अथवा  किराए  के

 प्वनों  के  कुछ  भागों  का  इस्तेमाल  करती  तो  उन्हें  इन  भवनों  का  सम्बद्ध  बाजार  मूल्य  देना  चाहिए  ।
 ग  उनके  पक्ष  में  जाएगी  |  हमें  उसी  बात  को  आधार  मानकर  चलना  चाहिए  जो  कि  पहले  किया

 गया  है  और  जिस  पर  अब  विचार  किया  गया  है  ताकि  धनकर  और  दानकर  तथा  अन्य  कर  अधिक

 सुसंगत  बन  सके  ।  शेयर  मूल्य  की  ओर  आते  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  शेयर  बाजार  हमें

 अनुमोदित  मूल्य  देते  रहे  हैं  लेकिन  अनुद्धत  मूल्य  का  अधिक  महत्व  है  जिसके  बारे  में  हमें  अधिक  सावधान
 और  सतक  रहना  चाहिए  ।  यहां  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  हमें  इसे  मुकदमेबाजी  के  आधार  पर  किए
 जाने  के  लिए  ही  नहीं  छोड़  देना  चाहिए  क्‍योंकि  इससे  पेचीदगियां  बढ़ेंगी  ।  यह  एक  और  आवश्यक  पहलू
 है  जिसको  हमें  सरल  बनाना  चाहिए  और  मुकदमेबाजी  तथा  अन्य  पेचीदगियों  के लिए  अधिक  अवसर  नहीं
 देना  चाहिए  ।

 अन्य  मुद्दा  द्ृस्ट  के  बारे  में  निस्सन्देह  आपने  जो  पहले  किया  था  वह  बुनियादी  रूप  से
 वापस  ले  लिया  है  लेकिन  मुझे  वास्तव  में  इस  बात  पर  हैरानी  हुई  जब  उन्होंने  कहा  कि  दान  और  मन्दिर
 की  सम्पत्तियों  पर  भी  कर  लगाया  गया  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  प्राइवेट  ट्रस्ट  प्रायः  ऐसा
 काम  कर  रहे  दान  और  मन्दिर  की  सम्मतियों  पर  कर  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  |  यह  एक  सम्बद्ध

 मुद्दा

 एक  अ  वपूर्ण  पहलू  आम  आदमी  और  वेतनभोगी  लोगों  के  बारे  में  है  ।  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता

 और  विभिन्‍न  अन्य  भत्तों  को  1962  से  कर  के  अन्तर्गत  लाया  गया  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इसे  किस

 प्रकार  लागू  किया  जा  सकता  है  अथवा  यह  कहां  तक  व्यवहार  मैं  नहीं  जानता  कि  इसके  बारे  में

 किसने  सोचा  कि  यात्रा  भत्ता  और  अन्य  भत्ते  उसकी  आय  में  जोड़े  जाएं  ।

 हमें  इन  सभी  बातों  को  विचार  के  लिए  नहीं  लाना  चाहिए  ये  सभी  साधारण  मामले  हैं  ओर

 अनावश्यक  रूप  से  हम  जटिलताएं  और  कानूनी  पेचीदगियां  पैदा  कर  रहे  हम  फिर  इसको  छोड़  रहे
 और  वापस  ले  रहे  मुझे  यकीन  है  कि  इसके  बाद  इस  प्रकार  की  बातें  नहीं  की  जाएंगी  ।  इस  प्रकार

 क्री  पद्धति  लागू  करते  समय  हमें  बहुत  ही  अधिक  व्यवहारिक  दृष्टिकोण  रखना  हमें  बहुत  ही
 अधिक  यथार्थवादी  होना  चाहिए  और  हमें  इसके  प्रयोजन  व्येर  सभी  सम्बन्धित  बातों  पर  विचार  कैरना

 चाहिए  ।

 साझेदारी  वाली  फर्मों  के  मामले  में  जो  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  है  वह  यह  है  कि  आपने  1987
 में  जो  कुछ  किया  था  उसमें  पर्याप्त  सुधार  किया  है  ।  लेंकिन  कर  की  सीमांत  दर*उन  बातों  में  एक  है  जिससे
 छोटी  फर्मों  को  वास्तव  में  बहुत  कठिनाई  होगी  ।  यह  एक  आवश्यक  सच्चाई  है  और  मुझे  यकीन  है  कि
 वित्त  मन्‍्त्री  इस  पर  विचार  करेंगे  और  उनके  साथ  न्याय

 अब  मैं  धारा  .42(1)  और  142(2)  के  अन्‍्तगंत  जुर्माने  की  बात  पर  आता  यह  जुर्माना
 1,000  रुपए  से  बढ़ाकर  25,000  रुपएं  कर  दिया  गया  है  ।  यह  बहुत  असाधारण  वृद्धि  मेरे  विचार
 में  वास्तव  में  इसकी  इतनी  आवश्यकता  नहीं  इस  पर  फिर  से  विचार  किए  जाने  की  आवश्यकता  है
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 और  हमें  इसमें  उपयुक्त  वृद्धि  करनी  चाहिए  ।  नेमी  प्रकार  की  गलतियां  हो  सकती
 कोई  उचित  गलती

 भी  कर  सकता  इसमें  अन्तर  करना  होगा  और  इसके  लिए  तरीका  निकालना  होगा  कि  इसे  किस  प्रकार
 किया

 इसके  अतिरिक्त  अनुसंघान  और  विकास  तथा  ऐसी  अन्य  गतिविधियों  पर  होने  वाले  खर्च  के  बारे
 में  1987  से  पहले  के  उपबन्धों  को  फिर  से  बहाल  किया  गया  लेकिन  इसके  लिए  प्रक्रिया  को  सरल
 बनाए  जाने  की  आवश्यकता

 है
 ।  मुझे  इस  बात  की  अधिक  प्रसन्नता  होती  यदि  उन्होंने  इसकी  प्रक्रिया  को

 सरल  वन्ञाया  होता  ।  अनुसंधान  और  विकास  पर  आज  जो  घनराशि  हम  खर्चे  कर  रहे  हैं  वह  बहुत  ही
 कम  आपको  इसमें  वृद्धि  करनी  चाहिए  ।  अन्य  देशों  से उधार  लेने  की  बजाए  इसको  हर  प्रकार  का
 प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ;  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यही  चाहता  हूं  ।  मुझे  यकीन  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ
 करेंगे  और  वह  यह  देखने  का  प्रयास  करेंगे  कि  हम  देश  में  उन्नति  करें  और  अनुसंधान  और  विकास  क

 और  अधिक  प्रोत्साहन  दें  ।  हमें  इस  प्रकार  की  चीजों  के  लिए  और  अधिक  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ताकि
 लोग  इसकी  ओर  आकर्षित  हों  ।

 ऊर्जा  की  बचत  के  बारे  में  आपको  कुछ  करना  जो  लोग  इस  काय॑  में  लगे  हैं  उन्हें
 प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  ऊर्जा  उत्पादन  के  लिए  भी  आपको  कुछ  करना  चाहिए  और  उसके  लिए
 अधिक  प्रोत्साहन  दिए  जाएं  ।  बुनियादी  तोर  पर  हमारे  देश  के  औद्योगिक  क्षेत्र  मे ंविकास  आज  ऊर्जा  पर
 निर्भर  करता  यदि  सरकारी  क्षेत्र  मांग  को  पूरा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  और  यदि  कोई  इसकी

 मांग  को  पूरा  करना  चाहता  तो  हमें  अधिक  ऊर्जा  पैदा  करने  के  लिए  उन्हें  प्रोत्साहित  करना  चाहिए
 और  उससे  देश  में  उत्पादकता  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  और  इसमें  वृद्धि  होगी  ।  उससे  आपको  अधिक  राजस्व

 भी  प्राप्त  होगा  ।

 यदि  आप  कर  संग्रह  पर  नजर  डालें  तो  आपको  पता  लगेगा  कि  प्रत्यक्ष  कर  से  आय  बहुत  कम

 करों  का  80  प्रतिशत  अप्रत्यक्ष  करों  से  आता  अतः  हमें  देश  में  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए

 हर  सम्भव  प्रयास  करना  चाहिए  ।  इसके  साथ-साथ  इसमें  रोजगार  के  अधिक  अवसर  पैदा  होंगे  और  अन्य

 देश  से  आयात  भी  कम  करना  पड़ेगा  ।  मैं  माननीय  मन्‍त्री  से  यही  चाहता  हूं  और  मुझे  आशा  है  कि  वह

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करेंगे  ।

 =| |
 गज  /

 अब  लेखा  वर्ष  के  विषय  पर  आता  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  हर  वर्ष  लेखों  को  बन्द  करने

 के  लिए  एक  निश्चित  तारीख  रखने  की  बजाए  हमें  अधिक  व्यवहारिक  होना  चाहिए  ।  अलग-अलग  मौसम

 में  चलने  वाली  फैक्टरियों  और  सहकारिता  क्षेत्र  की  अपनी  अलग  समस्याएं  हैं  ।  सभी  के  लिए  एक  समान

 लेखा  वर्ष  रखने  से  लेखा  परीक्षण  सम्बन्धी  कठिनाइयां  भी  हो  सकती  वे  एक  समय  में  यह  भार  स्वीकार

 करने  को  तैयार  नहीं  हो  सकते  और  उससे  कठिनाई  पैदा  होगी  ।  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि  आप  लेखा  वर्ष

 लिए  दो  अथवा  तीन  तारीखें  निश्चित  करें  जिससे  कि  आपकी  समस्याओं  और  सरकारी  और  ओद्योगिक

 उपक्रमों  की  समस्याओं  पर  ध्यान  दिया  जा  सके  ।  आप  इस  प्रयोजन  के  लिए  सितम्बर  और

 निश्चित  कर  सकते  हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि  आप  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 इससे  पहले  कि  मैं  अपनी  बात  को  समाप्त  करू  मैं  एक  बार  फिर  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध
 करता  हूं  क्रि  वह  इसकी  प्रक्रिया  को  रारल  बनाने  के  लिए  कुछ  करें  ताकि  लोग  इसे  समझ  सकें  और  लागू
 कर  सके  ।  इस  समय  बहुत  से

 लोग  प्रक्रिया  को  समझ
 ही  नहीं  पाते  प्राय  उनके  लिए  किसी  और  को
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 भरना  पड़ता  हम  काफी  समय  से  इंसको  सरल  बनाने  की  बात  करते  आ  रहे  हैं  लेकिन  अब  ,
 «ऐसा  लगता है  कि  यह  और  अधिक  ेज्नीदा  हो  गया  मुझे  यकीन  है  कि  माननीय  मन्‍्त्री  इस  पर

 गम्भीरता  से  विचार  करेंगे  और  अपने  प्रभाव  का  उपयोग  करेंगे  और  इसके  लिए  कुछ  करेंगे  ।

 डा०  गोरोशंकर  राजहंस  :  उपाध्यक्ष  प्रत्यक्ष  कर  संशोधन
 1988  जो  लाया  गया  है  मैं  समझता  हूं  जितने  बिल  हम  पिछले  सालों  में  लाए  यह  सबसे  अधिक
 प्रशंसनीय  है  ।  1987  में  जब  दिसम्बर  के  महीने  में  बिल  लाया  गया  था  तो  हमें  डर  था  कि  इसका  जो
 पब्लिक  रिएक्शन  होगा  वह  बहुत  बुरा  होगा  ।  हमारी  अपनी  एपरीहैंशंस  निकली  और  पूरे  देश  में

 एक  तरह  से  इसका  विरोध  हुआ  ।  यह  बहुत  ही  सनन्‍्तोष  की  बात  है  हमारी  सरकार  ने  जनता  की
 भावनाओं  की  क॒द्र  की  और  जो-जो  खामियां  1987  के  बिल  में  थीं  उन्हें  दूर  करने  की  कोशिश  की
 गई  ।  बहुत  से  राइट  अप  1987  के  बिल

 के
 बारे  में  अखबारों  में  आए  ।  कहा  गया  कि  सेन्द्रल  बोर्ड  आफ

 डायरेक्ट  टंकक्‍्सेज  में  कुछ  ऐसे  अधिकारी  जिन्होंने  मन्त्रालय  को  गुमराह  जिन्होंने  कहा  कि  जजेज

 गा  क्लिफर्मेन  को  चेयरमंनशिप  में  आप  टैक्सरिंफाम्स  की  कोई  कमेटी  बनाते  हैं  तो  वह  सच्चाई  को  नहीं

 पाएगी  ।.  आप  कमेटी  बनाएं  नौकरशाही  के  चेवरमनशिप  में  ।  क्योंकि  नोकरशाह  यह  जानते  हैं  कि

 टैक्सेज  की  कहां-कहां  होती  है  ।  वे  अधिकारी  यह  मानकर  चलते  थे  कि  सभी  टैक्पत  देने  वाले  चोर
 जब  तक  यह  साबित  न  कर  दिया  जाए  कि  वह  निर्दोष  है  ।  जैसे  पुलिस  के  लोग  मानकर  चलते

 कि  हर  अपराधी  होता  जब  तक  वह  अपने  को  साबित  न  करे  कि  वह  निर्दोष  उसको
 कोई  सब  कई  सेमिनार  पूरे  देश  में  चर्चा  हुई  उस  समय  से  ही  इस  पर  बहुत  जोर
 ट्रेड  यूनियन्स  से  रिसेन्टमेंट  चैम्बस  आफ  कार्मस  से  रिसेन्टमेंट  अलग-अलग  एसोसिएशंस  से

 रिसेन्टमेंट  फिर  भी  यह  बिल  पास  करा  दिया  उस  समय  के  वित्त  भन्त्री  जी  ने  कहा  अधि
 कारियों  से  कि  तुम  पूरे  द्रेश,मे  जाओ  और-यह्‌  कहो  कि  यह  बिल  ठीक  है  ।  जहां-जहां  यह  अधिकारी

 मैं  नहीं  लेना  सब  जगह  उन्हें  होस्टीलिटी  बर्दाश्ठ  करनी  पड़ी  ।  अन्त  में  सरकार  ने
 निश्चय  किया  कि  इस  बिल  में  सुधार  किया  जाएगा  और  इसकी  खामियों  को  दूर  किया  मैं  बिल
 के  प्रोवीजन  के.बारे  में  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहता  बहुत  सी  बातों  के  स्टेटस  को  लाया  गया  है  जो
 1988  के  पहले  थे  ।  मन्त्री  जी  बधाई  के  पात्र  हैं  कि  इन्होंने  बहुत  प्रशंसनीय  काम  किया  है  ।  मैं  एक
 एक-दो  बातें  कहूंगा  ।  आपने  एलाउन्सेज  को  टैक्सेबुल  बना  दिया  आपने  एक  लिस्ट  बनाई  है  कि
 कौन-से  टैक्‍स  अलाउन्सेज  होंगे  कौन  से  नहीं  होंगे  ।  लेकिन  जनता  में  खासकर  ट्रेडंस  यूनियंस  में  एक  डर
 समाया  हुआ  है  आप  नगर  क्षति  पूर्ति  यात्रा  भत्ता  को  या  और  दूसरे  अलाउन्सेज  को  टैक्स
 करेंगे  ।  मन्त्री  जी  अंपने  जधघाब  में  बताएंगे  कि  वह  क्‍या  करने  जा  रहे  लेकिन  आप  बिल  में  यह
 है  कि  अपनी  ड्यूटी  में  जाने  वले  आदमी  को  यदि  तरह  का  अलाउन्स  मिलता  है  तो  वह  टंक्सेबु
 होगा  ।  एक  जनेलिस्ट  जो  कि  खबरें  लाने  के  पूरा  दिन  भागता  रहता  है  और  उसे  मान  लीजिए

 रुपए  कंवेंस  अलाउन्स  मिलता  उसका  वाजिब  खर्चा  तीन  सौ  रुपये  से  ज्यादा  हो  जाता
 है  ।  यह  कहां  का  न्याय  है  कि  उसे  मिलने  300  रुपये  के  एलाउन्सेज  पर  भी  टैक्स  लगाया  जाए  |
 आप  सिटी  कम्पैनसेटरी  एलाउन्स  कर्मचारियों  को  देते  उसके  पीछे  भावना  यही  है  कि  छोटे  श  ह्रों

 :  की  तुमना:में  बड़े  झ्रहरों  में  रहने  पर  ज्यादा  खर्चा  करना  प्रड़ता  उसे  महंगाई  से  थोड़ा  राहत  मिल  सके
 इसीलिए  आप  सिटी  एलाउन्स  देते  यदि  आंप  उसे  भी  टैक्सेबल  इनकम  गिन  ते  हैं  तो उसका

 मेरी  में  नहीं  भाता  ।  वह  स्थिति  हाउस  रैंट  एलाउन्स  के  सम्बन्ध  में  बड़े-बड़े  महानगरों
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 में  मकानों  के  किराए  आज  आसमान  छू  रहे  हैं  ।  एक  एम्पलाई  अपने  मकान  मालिक  को  जितना  मकान
 का  किराया  देता  क्या  कोई  कम्पनी  वाला  या  उसका  एम्पलायर  वह  राशि  उसे  हाउस  रैंट  एलाउन्स
 में  देता  कोई  नहीं  देता  और  न  दे  सकता  उसका  एक  हिस्सा  कर्मचारी  को  मिलता  ग्रदि  उस
 हिस्से  पर  भी  आप  टैक्स  लगा  देंगे  तो  यह  क्रितना  घोर  अन्याय  है  । आप  एलाउन्सेज  पर  जो  टैक्स  लगाते

 -  उसका  सीधा  असर  फिक्सड  इनकम  ग्रुप  के  लोगों  पर  पड़ता  जिनकी  बंधी-बंधाई  आमदनी  होती
 है  ।  मैं  आपसे  यही  कहना  चाहता  हूं  कि मिडिल  क्लास  के  आदमी  को  आप  इतना  मत  दवाइए  कि  वह
 टूट  पहले  ही  वह  महंगाई  के  बोझ  से  टूटा  हुआ  है  । आप  उस  पर  और  ज्यादा  बोझ  मत
 मैं  मन्‍्त्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  एलाउन्सेज  पर  किसी  तरह  का  टैक्स  न  लगाया  जाए  ।  आप  सारे
 मामले  को  फिर  से  रिव््यू  करा  आज  के  जमाने  एक  साधारण  जो  मेट्रिक  पास  भी  नहीं
 होता  वह  भी  इनकम  टैक्स  के  दायरे  में  आ  गया  जिन  लोगों  को  जानकारी  वे  बता  सकते  हैं
 कि  एक  साधारण  लेबर  को  मिलने  वाले  एलाउन्सेज  पर  भी  यदि  टैक्स  लगाया  जाता  है  तो  उसका  टैक्स

 कितना  ज्यादा  बढ़  जाएगा  ।  उसके  साथ  यह  अन्याय  नहीं  होना  यही  मेरी  गुजारिश  है  ।

 बाकी  आपने  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  के  होटलों  को  इंसैन्टिव  देने  के  इंस  बिल  में  बहुत
 डिटेल  में  जाकर  प्रावधान  किए  हैं  जो  बहुत  ही  काबिले-तारीफ  हैं  ।  पार्टनरशिप  के  मामले  कुछ
 फर्मंस  के  मामलों  1987  से  पहले  की  स्थिति  बरकरार  रखी  वह  भी  तारीफ  के  योग्य  है  ।  एन  ०

 आर०  आई०  बौंड्स  के  बारे  में  जो  प्रावधान  किया  वह  भी  तारीफ  की  बात  सारे  प्रावधानों  को

 देखने  से  लगता  है  कि  सरकार  सही  अर्थ  में  लोगों  को  लाभ  पहुंचाना  चाहती  परन्तु  वैलथ  टैक्स  के

 लिए  आपने  जो  फारमूला  बनाया  कहीं  12.5  कहीं  8  कहीं  5  चंकि  लेमेन

 ब्रहुत-सी  बातें  नहीं  समझता  वह  इतना  डिटेल  में  कहां  तक  जाएगा  कि  मेन्टेनेबल  रैंट  का  क्या  मतलब
 जो  बड़ी  काम्परेक्स्ड  सिचुएशन  बन  जाती  है  ।  सारी  दुनिया  में  सीधा  सिद्धांत  है  कि  टैक्स  ऐसे  लगाए

 जाएं  जिन्हें  एक  मामूली  लेमैन  भी  आसानी  से  समझ  जाए  क्रि  उसे  कितना  टैक्स  देना  यदि
 फाम्म  भरने  के  लिए  किसी  चार्टर्ड  एकाउन्टेंट  या  लाइयर  के  पास  जाना  पड़ा  तो  आपका  परपज  ही
 खत्म  हो  जाएगा  टैक्स  इवेजन  रोकने  के  लिए  ही  डायरैक्ट  टेक्‍्स  अमैंडमेंट  बिल  लाए  हैं  परन्तु
 काम्पल्लीकेटिड  करने  से  उसका  सारा  परपज  ही  खत्म  हो  जाएगा  ।

 आपने  इसमें  जो  प्रावधान  किए  मेरा  विचार  है  कि  उससे  टैक्स  इवेजन  रुकेगा  नहीं  ।  मैं
 मन्त्री  जी  से  कहता  हूं  कि आए  फाइव  स्टार  होटलों  में  जिस  तरह  से  शादी-ब्याह  होते  रहते

 आप  अपने  किसी  प्रतिनिधि  को  प्लेन  क्लाथ  में  भिजबा  कर  पता  लगवाएं  कि  उनमें  कितनी  वल्गर  डिस्प्ले
 ऑफ  वैल्थ  होती  पानी  की  तरह  पँंसा  बहाया-जाता  तो.आप  आश्चयंचकित  रह  जाएंगे  ।  उनको

 देखने  से  है  कि  वह  सब  हिन्दुस्तान  में  नहीं  हो  रहा  है  ।  दो  नम्बर  की  जो  इस  देश  में

 आती  क्या  कोई  उपाय  नहीं  द्वै  कि.उसे  बाहर  निकाला  ऐसी  कमाई  पर  टैक्स  लगाया  जा

 ऐसे  लोगों  को  जेल  में  डाला.जा  सके  जिन्होंने  कालाधन  है  ।

 भाप  तरहःकी  ये  सुप्तरफ्लुअस  बातें  करते  इससे  लोगों  को  राहत  नहीं  मिलेगी  |  जेसाकि

 कहा  गया  है  ज्यादा  टैक्स  तो  इनडायरेक्ट  टैक्स  के  रूप  में  ही  आता  है  ।  हम  और  आप  देते  लेकिन

 डायरेक्ट  टैक्स  उनसे  वसूलिए  जो  एक  दूसरी  दुनिया  में  रहते  जो  दिखने  में  भी  नहीं  आते  हैं  ।  जो  लोग

 महंगाई  से  पीड़ित  उन  पर  ज्यादा  बोझ  मत  डालिए  ।

 मैं  इतना  ही  कहूंगा  कि  कालाधन  एक  की  लरंह  से  इस  देश  में  फंल  रहा  श्रीमन्‌
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 आपकी  ताकत  है  आप  उस  अजगर  को  समाप्त  कर  सकते  हैं

 ।

 जब  तक  आप  कालेधन  रूपी  अजगर  को  ,

 समाप्त  नहीं  करेंगे  उब  तक  लोगों  को  राहत  नहीं  मिलेगी  ।  इतनी  ही  मेरी  आपसे  गुजारिश  है  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  स्थगित  होती  है और  2  वजे म०  प०  पर  पुनः

 समवेत  होगी  ।

 1.00  स०  प०
 ...

 तत्पश्चात्‌ लोक  सभा  भध्याह्न  भोजन  के  लिए 2  बजे  म०  प०
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 2.05  भ०  प०

 भष्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोफ  सभा  2.05  बजे  म०  प०  पर  समवेत  हुई

 महोदय  ८ीठासोन

 प्रत्यक्ष  कर  विधि  विधेयक--जारी

 शओ  एन०  टोम्बो  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  अर्थात्‌  प्रत्यक्ष
 कर  विधि  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  एक  बहुत  बड़ा  विधेयक  है  और  इस  विधेयक

 की  प्रत्येक  धारा  महत्वपूर्ण  है  और  हम  लोग  इस  समय  प्रत्येक  धारा  पर  विस्तार  से  चर्चा  नहीं  कर
 सकते  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  संशोधन  विधेयक  1987  के  तुरन्त  बाद  इस  विधेयक  के  लाए  जाने  के
 प्रसंग  का  वर्णन  किया  जँंसाकि  बताया  जा  चुका  है  कि  उन  प्रमुख  अधिनियमों  जो  कि  इस
 विधेयक  में  सम्मिलित  अपना-अपना  महत्व  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  इस  विधेयक  को  कुछ
 महत्वपूर्ण  धाराओं  की  भी  विस्तृत  व्याख्या  की  है  ।

 मैं  इस  विधेयक  के  कुछ  पहलुओं  की  बात  करना  चाहता  निश्चय  ही  कर  निर्धारण  के  दर्शन
 के  सम्बन्ध  में  कर  निर्धारण  द्वारा  सामाजिक  एवम्‌  आर्थिक  विष॑मता  दूर  करने  हेतु  वित्त  मन्त्रालय
 द्वारा  निभाई  जा  सकने  वाली  भूमिका  के  सम्बन्ध  में  ।

 1987  में  इस  विधेयक  के  पारित  होने  के  पश्चात्‌  राष्ट्रीय  स्तर  पर  वाद-विवाद  हुए  और  फिर
 सरकार  के  पास  अभ्यावेदन  भी  आए  ।  सरकार  ने  उन  सभी  अभ्यावेदनों  को  जिन्हें  उसने  महत्वपूर्ण
 समझा  इस  संशोधन  विधेयक  द्वारा

 निगमित
 करते  हुए  अपना  उत्तरदायित्व  निभाया  ।  1987  में  पारित

 किए  गए  संशोधन  के  कुछ  उपबन्ध  वापस  ले  लिए  गए  हैं  और  कुछ  पुराने  उपबन्ध  इस  संशोधन  विधेयक

 में  पुनंस्थापित  किए  गए  हैं

 मैं  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  छूट  सम्बन्धी  कुछ  पहलुओं  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हू  ।  कुछ
 छूटें  सराहनीय  किन्तु  पिछड़े  क्षेत्रों  का

 विकास
 और  इन  क्षेत्रों  का  ओद्योगीकरण  उन  बड़े  निकायों द्वारा

 जल्दी  किया  जा  सकता  है  जो  कि  उन  क्षेत्रों  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  के  पिछड़े  इलाकों  में  और  अन्य
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 दूरवर्ती  इलाकों  उद्योग  स्थापित  करने  और  धन  व्यय  करने  की  क्षमता  रखते  हैँ  ।  मध्य  प्रदेश  और
 उत्तर  प्रदेश  जंसे  बड़े  राज्यों  में  भी  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  इलाके  जो  इन  क्षेत्रों  में  वास्तविक  और
 अर्थपूर्ण  रूप  से  व्यय  कर  सकते  इन  क्षेत्रों  का  विकास  कर  सकते  यह  म॒ख्य  रूप  से  बड़े  घरएनों
 और  कम्पनियों  के  लिए  सत्य  है  जो  कि  व्यय  कर  सकते  हैं  और  वे  कर  निर्धारण  के  मामले  में  वास्तविक
 छूठ  के  हकदार  और  फिर  न्यासों  और  धाभिक  संस्थाओं  तथा  अन्य  वैज्ञानिक  और  शोध  संस्थाओं  में
 छूट  की  उचितता  हेतु  वाद-विवाद  पहले  ही  हो  चुके  हैं  ।  मुझे  तनिक  याद  है  कि  प्रो०  मधु  दण्डवते  ने  कुछ
 कारणवश  उन  सभी  घामिक  संस्थाओं  और  न्यांसों  को  छूट  प्रदान  करने  का  विरोध  किया  था  ।  मैं  इस
 दृष्टिकोण  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  यदि  न्यासों  का  उद्देश्य  हितकर  हो  और  उनमें  उनके  द्वारा  जो  न्यासों  का
 निर्माण  कर  सकते  उन  पर  व्यय  कर  सकते  अर्थपूर्ण  ढंग  से धन  लगाया  जाए  तो  यह  वात  सराहनीय
 है  ।  सामाजिक  उत्थान  में  योगदान  देने  की  क्षमता  रखने  वालों  को  बढ़ावा  देने  का  यह  एक  तरीका  है  ।

 यह  पहलू  और  शोध  तथा  वैज्ञानिक  संस्थाएं  और  संगठनों  को  प्रदत्त  छूट  सराहनीय  है  ।

 स्पष्टीकरण  के  सम्बन्ध  में  यह  बात  बार-बार  कही  गई  है  कि  उन  संशोधनों  में  प्रक्रिाओं  को  सरल  -

 बनाया  गया  है  और  कर  कानूनों  को  युक्तिसंगत  किया  गया  मैंन  तो  एक  कर  अधिवक्ता  हूं  और  न
 ही  कर  निर्धारण  क्षेत्र  में  दक्ष  और  जन  यहां  तक  कि  शिक्षित  माने  जाने  वाले  व्यक्तियों  को
 भी  अब  तक  कर  कानूनों  ओर  कर  की  अपेक्षाओं  की  न्यूततम  जानकारी  भी  नहीं  हो  पाई  है  ।  सरकार  को
 इस  क्षेत्र  की ओर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  क्योंकि  हम  लोगों  को  एक  पारस्परिक  विश्वास  के  वातावरण
 की  आवश्यकता  है  ऐसा  नहीं  है  कि  नागरिक  कर  चुकाना  नहीं  चाहते  हैं  ।  जब  दुकानदार  बिक्री  कर  के
 नाम  पर  कुछ  अतिरिक्त  पैसों  की  मांग  करता  है  तो  साधारणतया  हम  कहते  हैं  कि  हमें  नगदी  रसीद  की
 आवश्यकता  नहीं  है  ।  बिना  नगदी  रसीद  और  बिना  बिक्री  कर  चुकाए  ही  क्रेता  और  विक्रेता  के  बीच  वंसे

 डी  फैसला  हो  जाता  है  ।  हम  लोगों  ने  किसी  प्रकार  यह  धारणा  बना  ली  है  कि  दुकानदार  दो  प्रकार  की

 रोकड़-बही  रखा  करता  है--एक  तो  कर  निर्धारण  कार्यालय  के  लिए  और  दूसरी  अपनी  जानकारी  हेतु  ।
 हम  लोगों  को  इस  पारस्परिक  विश्वास  की  कमी  को  दूर  करने  हेतु  कुछ  कदम  उठाने  चाहिए  ।'  उदाहरण्

 कर  अदायगी  और  दण्ड  निर्धारण  करने  वाले  अधिकारी  को  उस  वातावरण  का  एक  हिस्सा  होना
 चाहिए  जिसमें  कि  वह  कर  कानून  और  करदाता  अपनी  भूमिकाएं  निभाते  हैं  ।  इसकी  पूर्ति  हेतु  देश
 में  साधारण  करदाताओं  को  शिक्षित  करने  के  लिए  वित्त  मन्त्रालय  को  कदम  उठाने  पड़ेंगे  ।

 मैं  वेतनभोगी  वर्ग  का  भी  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  वेतनभोगी  चाहे  उन्हें  कितना  अधिक  वेतन

 ह्टी  क्यों  त  एक  निश्चित  आय  वर्ग  ही  होता  है  ।  इन  महंगाई  के  दिनों  में  निश्चित  आय  वर्ग  के
 व्यक्तियों  के  साथ  सहानुभूति  दिखाई  जानी  चाहिए  ।  कुछ  दूसरे  व्यक्ति  भी  हैं  जिनका  सम्बन्ध  वेतनभोगी
 वर्ग  के  साथ  नहीं  है और  जिनके  पास  व्यय  के  साधन  हैं  ।  ये  ऐसे  लोग  हैं  जो  काले  घन  की  कमाई  करते
 हैं  और  देश  में  सामाजिक-आथिक  विषमता  की  स्थिति  पैदा  करते  हैं  ।  इस  असन्तुलन  को  दूर  करने  के
 लिए  सरकार  ने  कुछ  कदम  उठाए  हैं  जिनका  हम  स्वागत  करते  किन्तु  यह  काफी  नहीं  हैं  ।  साथ  ही
 साथ  वेतनभोगी  वर्ग  को  एक  निश्चित  सीमा  तक  छूट  दी  जानी  मैं  नहीं.कहता  हूं  कि  इन्हें  पूरी
 तरह  छूट  दी  जानी  किन्तु  इनके  सम्बन्ध  में  सहानुभूतिपूर्ण  दृष्टिकोण  अपनाया  जाना  चाहिए  ।

 जैसा  मैंने  आरम्भ  में  कहा  प्रत्यक्ष  कर  और  अप्रत्यक्ष  कर  सामाजिक  अस  न्तुलन  दूर  करने  में
 सहायक हो  सकते  हैं  ।  जैसा  हम  सभी  जानते  हैं  कि  यह  असम्तुलन  एक  व्यक्ति  तथा  दूसरे  व्यक्ति  के  बीच
 एक  कम्पनी  और  दूसरी  कम्पनी  के  एक  संगठन  और  दूसरे  संगठन  और  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  के
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 बीच  वहुत  तेजी  से  बढ़  रहा  है  ।  इसे  सही  करने  के  लिए  वित्त  मन्त्रालय  ने  पिछले  संशोध  नों  के  आधार
 पर  जनता  के  निवेदन  के  उत्तर  में  कर  लगाकर  कुछ  उपाय  किए  किंन्तु  यह  काफी  नहीं  हैं  ।  हमें  फोई
 मौलिक  विचार-विमर्श  करना  चाहिए  कि  किस  प्रकार  से  यह  असन्त॒लन  दर  हो  ऐसा  हम  कर
 लगाकर  तथा  जनता  के  कुछ  वर्गों  को  छूट  देकर  पूरा  कर  सकते  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  सुझाव  देना

 चाहूंगा  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  की ओर  विशेषकर  मेरे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  जहां  कोई  भी  बड़ी  घराना  पूंजी  नहीं

 लगाना  चाहता  क्योंकि  इन  क्षेत्रों  मे ंबहुत  सारी  कठिनाइयां  हैं  और  इनमें  कोई  आफर्षण  नहीं

 सरकार  कई  प्रकार  से  ऋण  अनुदान  वित्तीय  सुविधाएं  देकरु  इसे  आकर्षक  बना  सकती

 है  और  साथ  ही  साथ  नीति  के  तौर  पर  उन्हें  करों  के  सम्बन्ध  में  भरपूर  राहत  दी  जानी
 ऐसा  कर  पिछड़े  क्षेत्रों  का विकास  हो  सकता  यह  एक  ऐसा  पहल  है  जिसकी  ओर  हमें  ध्यान  देना

 यह  समय  है  जब  सरकार  बनाए  गए  कानूनों  की  पूरी  पूरी  पुनरीक्षा  कर  सकती  है  क्योंकि  इस

 सम्बन्ध  में  प्रश्न  पूछे  जाते  हैं  कि जब  काला  धन  चलन  में  है  और  बेनामी  सम्पत्ति  का  लेन  देन  हो  रहा

 है  तो  ऐसे  कानूनों  का  प्रभाव  क्‍या  कराधाम  सम्बध्धी  कानूनों  को  प्रभावी  रूप  से  लागू  करना
 इसके  प्रभाव  को  असमानता  में  आई  कभी  से  आंका  जा  सकता  है  ।  असंतुलन  में  वृद्धि हुई  -

 है  ।  समृद्ध  लोग  और  भी  समृद्ध  होते  जा  रहे  हैं  और  गरौब  लोग  और  भी  गरीब  होते  जा  रहे  मैं

 यह  बात  राजनीतिक  भावना  से  नहीं  कह  रहा  हूं  जेसा  कि  विपक्ष  के  सदस्यों  ने  किया  होगा  ।  किस्तु  मैं

 यह  साधारण  व्यक्ति  की  दृष्टि  से  कह  रहा  मैं  समझता  हूं  यही  समय  है  कि  इस  दिशा  में  हमें

 गए  कानूनों  के  प्रभावी  होने  तथा  इनके  कार्यान्‍्वयन  की  ओर  ध्यान  दें  ।

 यही  समय  है  कि  यह  भी  देखा  जाए  कि  क्‍या  यह  प्रणाली  असफल  हुई  है  अथवा  इसमें  अधिक 5२
 बैधता  है  या  कार्यान्वयन  के  लिए  कानून  अपर्याप्त  इन  सभी  बातों  की  ओर  ध्यान  दिया  जाना  है  ।

 मैं  फिर  एक  बार  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  कानून  बनाए  गए  हैं  उन्हें  उचित  ढंग  से
 ओर  कुशलतापूर्वक  लागू  किया  जाना  चाहिए  |  सरकार  को  इस  बात  के  प्रति  सतक॑  रहना  चाहिए  कि
 जनता  की  शिकायतों  की  सुनवाई  के  नाम  पर  वतंमान  कानून  में  जल्दी  में  संशोधन  नहीं  होना  चाहिए
 और  फिर  संशोधन  किया  जाए  और  फिर  पुरानी  स्थिति  बहाल  की  इससे  हमारी  वंमान  पीढ़ी
 की  एक  बहुत  ही  गन्दी  छविं  सामने  आती  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आदरणीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  लाए  गए  विधेयक  का  प्रनः  एक  बार
 समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  असल  दत्ता  :  यह  विधेयक  गत  अधिवेशन  के  अन्त  में  लाया  गया  था  और
 उस  समय  इसे  जल्दी  में  पारित  करने  की  कोशिश  गई  थी  किन्तु  इसे  पारित  नहीं  किया  गया  क्‍योंकि
 सभा  की  समय-सूची  के  अन्तगंत  यह  पारित  नहीं  किया  जा  सका  क्‍योंकि  विशेषकर  चुनाव  कानूनों  में

 सुधार  के  सम्बन्ध  में  विधेयक  पर  विंचार  करना  राजनीतिक  तोर  पर  यह  अधिक  २  हत्त्वपूर्ण  विषय
 था  ।  अतः  यह  रोकन  ।  अब  यह  बजट  सत्र  के  प्रथम  विधेयक  के  रूप  में  आया  है  ।  स्पंष्टतः  सरकार
 इसको  पारित  करने  की  जल्दी  में  मैं  उस  समय  उपस्थित  नहीं  था  जब  वित्त  मंत्री  ने  विधेयक  प्रस्तुत
 किया  मैं  आशा  करता  हूं  कि  विधेयक  प्रस्तुत  करते  समय  दिए  गए  भाषण  के  दौरान  विधेयक
 का  उ ंश्य

 और  इस  विधेयक  को  जल्दी  पारित  करने  के  सम्बन्ध  में  बताया  होगा  ।।  मैं  समझता  हूं
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 कि  यह  विधेयक  एक  प्रकार  से  ऐसे  अनेक  खण्डों  को  पुर:स्थापित  करके  1987  अधिनियम से  पूर्व  स्थिति
 बहाल  करना  चाहता  है  जो  1987  के  अधिनियम  में  संशोधित  हुए  अतः  स्पष्टतः  उन  संशोघनों  पर
 उचित  ढ़ंग  से  विचार  नहीं  किया  इन  पर  उचित  ढ़ंग  से  विचार  नहीं  किया  गया  फिर  भी  सदन
 ने  इन्हें  पारित  किया  क्योंकि  सरकार  को  बहुमत  प्राप्त  है  और  यह  जानते  हुए  कि  जो  भी  कोई  विधेयक
 वे  सभा  के  समक्ष  लाएंगे  वह  पारित  हो  सदन  लगभग  स्टैम्पਂ  की  भांति  कार्य  करता

 उन्होंने  विचार  करना  और  परिणाम  निकालना  और  यह  विचार  करना  छोड़  दिया  है  कि  क्‍या  विधेयकों
 के  खण्ड  अनावश्यक  हैं  या  प्रतिकूल  होंगे  ।  उन्होंने  यह  काम  छोड़  दिया  है  और  यह  इस  बात  से  व्यक्त
 होता  है  कि  बहुत  से  खण्ड  अब  पूनः  लाए  जा  रहे

 ***  ।  जो  कुछ  मैंने  कहा  है  वह  कह
 या  ।  यह  तो  पहले  ही  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  है  ।  यदि  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  हुआ  है

 तो  आप  इस  पर  एक  प्रस्ताव  लाइए  ।  मैं  आपको  उत्तर  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 यह  भी  नोट  किया  जाए  कि  किस  प्रकार  सरकार  ने  बुद्धिहीनता  का  परिचय  देते

 हुए  कुछ  इस  प्रकार  की  छूट  दी  है  जो  विभिन्‍न  कार्यों  के लिए  दी  गई  हैं  ।  एक  है  होटल  व्यवसाय  जिसको
 विदेशी  परयंटकों  से  प्राप्त  आय  के  सम्बन्ध  में  छूट  देनी  है  ।  इसका  हिसाब  कंसे  लगाया  जाए  मुझे  मालूम
 नहीं  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  कोई  भी  व्यक्ति  ठीक  प्रकार  से  एक  ऐसी  योजना  तैयार  नहीं  कर  सकता

 केवल  विदेशी  पर्यटकों  से  प्राप्त  आय  का  हिसाब  लगाया  जा  सकता  भारतीयों  से
 प्राप्त  आय  कम  और  विदेशी  पर्यटकों  से अधिक  आय  दिखाने  की  प्रवत्ति  ताकि  अधिक  से  अधिक

 फिर  कुछ  ऐसी  शर्तें  भी  हैं  जिन  पर  यह  छूट  अन्तिम  रूप  से  प्राप्त  की
 उद्देश्य  के  लिए  प्रयोग  करना  |  इसमें  यह  नहीं  लिखा  गया  है  कि  किस  उहं  श्य  से  किसके

 उपयोग  के  लिए  और  किस  प्रकार  तथा  कौन  तिगरानी  और  यह  जानते  हुए  कि  सरकार  के  पास
 इस  उद्देश्य  के  लिए  कसी  काय॑े  प्रणाली  यह  काम  कभी  नहीं  दूसरे  शब्दों  में  यह  पूर्णाधिकार  है
 जो  सरकार  ने  होटल  उद्योग  को  उनकी  कुल  आय  के  50  प्रतिशत  को  कर-मुक्त  करने  के  लिए  दिया

 है  ।  अधिक  शब्दों  में  कहने  के  बदले  उन्होंने  आगा-पीछा  किया  है  ।

 नहीं  किया  गया  है  ।  जंसे  इस  समय  मूल्यह्वास  भत्ता  काफी  अधिक  है  और  संभावना  इस  बात  की  है  कि
 इसको  और  उदार  बनाया  जा  रहा  है  ।  दूसरे  शब्दों  में  इससे  उन  लोगों  को  अधिक  आय  प्राप्त  होती
 है  जो  बड़े-बड़े  व्यापारी  हैं  और  राजस्व  से  और  अधिक  धन  प्राप्त  होगा  ।  अतः  मुझे  लगता  है  कि
 यह  एक  उद्देश्य  और  स्पष्ट  रूप  से  सरकार  इसीलिए  इस  विधेयक  को  सदन  में  बजट  प्रस्तुत  होने आई

 श्री  मुरली  देवरा  :  यह  पश्चिम  बंगाल  पर  भी  लागू  होता  है  ।  मेरे  विचार  से
 आप  यह  वात  जानते  हैं  ।

 श्री  एस०  बो०  चन्हाण
 :  सभा  पटल  पर  बजट  रखे  जाने  से  पूर्व  नहीं  किन्तु  31  मार्च  तक  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :  ठीक  3  मार्च  से  अगले  निर्धारण  वर्ष  के  आरम्भ  होने  से  पूर्व  आप
 इसे  पारित  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  मुरली  देवरा  :  चर्चा  के  दौरान  आप  अपनी  राय  बदल  भी  सकते  हैं  ।
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 ओर  अमल  दत्ता  :  जब  तक  वित्त  विधेयक  पारित  नहीं  होता  कुछ  भी  लागू  नहीं  होगा  अतः
 यह  ठीक

 कुछ  उद्योगों  के  लिए  कुछ  छूट  दी  जा  रही  है  जो  भारत  की  सुरक्षा  के  लिए  अनिवायं  हैं  ।  अब

 कौन इस  बात  का  निर्णय  करेगा  कि  भारत  की  सुरक्षा  के  लिए  क्‍या  अनिवायं  है  ?  अनिवासी  भारतीय
 बांडपत्रों  को  कुछ  छूट  दी  गई  न  केवल  भारंत  के  बाहर  रहने  वाले  अनिवासी  भारतीय  किन्तु उन
 लोगों  को  भी  जिनको  यह  पत्र  उपहार  के  रूप  में  दिए  जाते  हैं  अथवा  जिन्हें  यह  बांड  विरासत

 *  में  मिलते  ।  मुझे  नहीं  म्लूस  कि  किस  आधार  पर  यहं  छूट  दी  जा  रही  पर  यह  छूट  दी

 रही  ै

 धरी  मुरली  देवरा  :  अधिक  पैसा  प्राप्त  करने  के  लिए  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :  मुझे  नहीं  मालूम  ।  मैं  इस  में  कुछ  नहीं  जानता  केवल  यह  कहूंगा  ।
 और  मैं  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  करना  चाहता  हूं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  वह  आपकी  सहायता  कर  रहे

 श्री  अमल  दत्ता  :  उन्हें  स्वयं  को  स्पष्ट  नहीं  है  तो  वह  मेरी  क्या  सहायता  करेंगे  ?  मैं
 इस  विधेयक  पर  विस्तार  में  चर्चा  नहीं  करूंगा  क्‍योंकि  इस  प्रकार  के  विधेयक  पर  चर्चा  करना  और
 प्रत्येक  खंड  पर  विचार  करना  संभव  नहीं  इनमें  से  कुछ  निश्चय  ही  इतने  महत्वपूर्ण  खण्ड  नहीं  हैं  ।
 फिर  भी  जितना  समय  एक  सदस्य  को  मिलता  है  उतने  समय  में  इस  पर  चर्चा  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 मेरा  विचार  है  कि  इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  ऐसे  व्यवसंयों  को  छूट  देना  ही  नहीं  होगा  जो
 बहुत  धन  इकट्ठा  कर  रहे  हैं  किन्तु  उन्हें  ऐसे  काम  में  लगाना  जो  अभी  तक  आथिक  विकास  की  मुख्य
 बात  नहीं  समझी  जाती  हैं  जिनके  लिए  छूट  दी  जानी  चाहिए  दूसरे  शब्दों  में  होटलों  के
 निर्माण  जैसी  गतिविधियों  के  लिए  यह  राशि  प्रयोग  की  जानी  चाहिए  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  सरकार
 जान  बूझकर  वित्तीय  प्रणाली  से  ऐसी  गतिविधियों  को  प्रोत्साहन  दे  रही  है  जो  अभी  तक  आधथिक
 गतिविधियों  में  प्रमुख  नहीं  मानी  जाती  थीं  ।

 अब  इसे  छोड़  दिया  गया  है  ।  सरकार  को  एक  नीति-निर्णय  लेना  चाहिए  ओर  इस  प्रकार  गुप्त
 रूप  से  करने  की  बजाय  निर्भीकतापूर्वक  घोषणा  करनी  चाहिए

 अब  इनके  अलावा  आज  जिस  प्रकार  आय-क्र  तनन्‍्त्र  कार्य  कर  रहा  है  उसमें  वे  कोई  परिवर्तन
 नहीं  ला  रहे  हैं  ।  इस  तन्त्र  का  कार्य  इतना  खराब  हो  गया  है  कि  नियंत्रक  और  महालेखापरी  क्षक  ने
 एक  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  5000  निर्धारितियों  की  परीक्षण  जांच  करने  पर  800  करोड़  रुपये  के कर
 अपवचन  का  मामला  पाया  गया  ।  यदि  यह  परीक्षा  जांच  वास्तव  में  अच्छा  उदाहरण  है  तो  इसका  मतलबः
 होगा  कि  निर्धारितियों  द्वारा  एक  वर्ष  में  1250  करोड़  रुपये  से  बचा  गया  है  इनकी  संख्या  लग  भग  60
 लाख  है  अथवा  और  अधिक  भी  हो  सकती  है  और  यह  संख्या  हर  वर्ष  बढ़  रही  अतः  यह  एक
 उदाहरण  है  कि  किस  प्रकार  से  आयकर  तन्‍त्र  कार्य  कर  रहा  इस  तंत्र  में  पाई  गई  खामियों  तथा

 इस
 बारे

 में
 विभाग  को  बताने  के  बावजूद  इस  विधेयक  में  कोई  परिवतंन  नहीं  सुझाया  गया  इसके

 अतिरिक्त  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  द्वारा  की  गई  परीक्षा  जांच  के  समय  के  बाद  तन्‍्त्र  को
 और  उदार  बना  दिया  गया  है  ताकि  निर्धारिती  और  अधिक  मात्रा  में  करों  स ेबच  सकें  ।  विभाग
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 का  भार  बढ़  गया  आयकर  आयुकक्‍तों  की  संख्या  अत्यधिक  बढ़  गई  है  जबकि  निचले  स्तर  पर
 अधिकारियों  की  संख्या  नहीं  बढ़ी  है  और  इससे  पूरे  तन्‍्त्र  पर  कार्यभार  बढ़  गया  है  और  यह  बोझिल  हो
 गया  जिस  उद्देश्य  से  इसे  कार्य  करने  के  लिए  बनाया  गया  था  उस  तरह  से  यह  कार्य  नहीं  कर

 रहा  है  और  परिणाम  यह  है  कि  जैसा  मैंने  कहा  भी  है  आयकर  के  माध्यम  से  एक  हजार  करोड़  रुपए
 से  भी  अधिक  धनराशि  से  बचा  गया  है  ।  अब  इन  खामियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  किया  जा  रहा  है  ?

 कुछ  नहीं  ।  इस  अधिनियमन  से  केवल  और  अधिक  कर  अथवा  अधिक  राजस्व  के  चले  जाने  में  ही  सुविधा
 होगी  |  इसमें  इस  बारे  में  कोई  अनुमान  नहीं  है  कि  इन  छूट  तथा  रियायतों  के  कारण  कितनी  मात्रा  में
 कर  या  राजस्व  का  सरकार  को  मुकसान  देश  को  नुकसान  होगा  ।  यह  विधेयक  अथवा  इस  दस्तावेज
 का  किसी  अनुलग्नक  में  यह  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  वित्त  मंत्री  ने  इस  बारे  में  कुछ
 कहा  है  ।  उन्होंने  नहीं  कहा  ।

 थ्रो  मुरली  देवरा  :  उन्हें  कोई  हानि  तहीं  होगी  ।  इसीलिए  उन्होंने  नहीं  कहा  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :  ठीक  मैं  समझता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  इस  बारे  में  स्पष्ट  करें  कि  इन  रिग्रायतों '
 के  कारण  राजस्व  की  प्राप्ति  के  बारे  मे  वे  क्या  अपेक्षा  रखते  हैं  ।  नि:सन्देह  अन्य  खण्डों  के  कारण  राजस्व
 और  अधिक  हो  सकता  लेकिन  इस  विधेयक  में  दी  गई  रियायतों  तथा  छूट  के  कारण  राजस्व  की

 हानि  कितनी  यह  सभा  के  सम्मुख  बताया  जाए  ओर  मैं  समझता  हूं  कि  यह  काफी  होगी  तथा  इसी
 कारण  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया

 मैं  समझता  हूं  कि  पूर्ण  रूप  से  स्थिति  यह  है  मैं  इस  विधेयक  के  खण्डों  के  कारगर
 होने  पर  कुछ  नहीं  कह  सकता  लेकिन  क्योंकि  पूर्व  अधिनियम  में  अनेक  धाराएं  कारगार  नहीं  पाई
 गई  तथा  अनावश्यक  उन्हें  अब  समाप्त  किया  जा  रहा  यह  सोचना  चाहिए  कि  वे  1987  के
 संशोधन  की  अन्य  धाराबमों  तक  इन्तजार  करेंगे  जिस  पर  अभी  तक  कारें  नहीं  हुआ  इनका  प्रभाव  अभी
 तक  पता  नहीं  है--और  कोई  परिवततंन  करने  से  पहले  एक  या  दो  वर्ष  तक  इनका  परिणाम  देखा
 उदाहरण  के  1987  के  अधिनियम  में  यह  प्रावधान  है  कि  संक्षिप्त  निर्धारण  के  मामले  तब
 तक  सभी  निर्धारण  संक्षिप्त  निर्धारण  होंगे  जब  तक  कि  नोटिस  न  दिया  अब  1987  के
 अधिनियम  के  लागू  होने  के  बाद  संक्षिप्त  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  जब  एक  व्यक्ति  अपना  ब्यौरा  देता  है
 तो  उस  ब्यौरे  की  प्राप्ति  ही  निर्धारण  होगी  i  इसका  मतलब  है  कि  उसे  पेश  होने  की  जरूरत  नहीं  है
 किसी  को  यह  अधिकार  नहीं  है  कि  वह  उसे  जांच  के  लिए  लेकिन  यदि  जांच  की  इच्छा  की  गई
 हो  छः  महिने  के  अन्दर  यह  करनी  होगी  ।  अब  इस  विधेयक  के  अनुसार  उसे  बुलाने  के  लिए  अथवा
 नोटिस  देने  के  लिए  न  सिर्फ  यह  छः  महिने  की  अवधि  ही  बल्कि  दो  वर्षों  की  अधिकतम  सीमा  है  जिसमें
 मांग  की  जा  सकती  है  ।  समब  को  ओर  कम  कर  दिया  गया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  ऐसा  क्‍यों  संभवतः
 जांच  की  इच्छा  वाले  मामलों  चार  वर्ष  की  पूर्व  समय  की  सीमा  जारी  रखी  जानी  चाहिए  ऐसा
 क्‍यों  नहीं  किया  जा  रहा  है  यह  भुझे  नहीं  पता  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  वित्त  मंत्री  इसको  स्पष्ट  कर  र  गे  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  इस  विधेयक  क  रोघ  करता  हूं  सभा  से  आ  डा

 हब
 ५

 ही  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  तथा  सभा  से
 ग्रह  करता  हूं  कि

 हु  अस्वीकृत  कर  दे  |  न

 श्री  शरद  दिधे  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रत्यक्ष  कर
 कानः

 संशोधन
 1988  का  समर्थन  करता हूं  ।

 आ  )
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 कीनिमजरननकक  स  ८

 प्रत्यक्ष  कर  कानून
 1987  के  पारित  होने  के  बाद  एक  वर्ष  की

 कम  अवधि  में  सरकार  ने  एक  और  संशोधन  विधेयक  पेश  किया  है  जिसमें  लगभग  95  खण्ड

 जिनमें  चार  अधिनियमों--आयकर  धनकर  उपहार-कर  अधिनियम तथा  प्रत्यक्ष

 कर  कानून  1987,  में  संशोधन  का  प्रस्ताव  ।

 जब  प्रत्यक्ष  कर  कानून  1987  को  पारित  किया  गया  था  तब

 इसे  जनता  के  कुछ  भागों  से  अत्यधिक  विरोध  मिला  था  और  काफी  अधिक  आपत्तियां  की  गई  थीं  ।

 सिर्फ  यही  नहीं  इस  कर  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कर  विशेषज्ञों  ने  भी  अत्यधिक  कठोर  बातें  कही  मैं  नानी
 पालखीवाला  को  उद्धत  करता  उन्होंने  अधिनियम  को  पक्षपातपूर्ण  तथा

 कानून  का  असंगत  भागਂ  बताया  था  ।  मैं  इन  सभी  विशेषणों  से  सहमत  नहीं  हूं  लेकिन  मैं  यह  इसलिए  उद्धृत
 कर  रहा  हूं  कि  पिछले  कानून  के  सम्बन्ध  में  अत्यधिक  कठोर  शब्द  इस्तेमाल  हुए  जनता  का  रोष
 सांसदों  पर  भी  पड़ा  था  और  सभी  जगह  यह  आलोचना  हुई  कि  बाद-विवाद  में  सदस्यों  द्वारा

 पूर्वक  भाग  लिए  बगेर  ही  इस  लोक  सभा  ने  इतना  बड़ा  विधेयक  15  मिनट  की  कम  अवधि  में  क॑ंसे  पारित
 कर

 अतः  है  यह  स्वाभाविक  ही  कि  सरकार  ने  जनता  की  आलोचना  को  समझा  है  और  एक  वर्ष
 में  ही  यह  संशोधन  विधेयक  पेश  किया  जैसाकि  मैं  कह  चुका  हूं  ।  अतः  जहां  तक  इस  विधेयक  का
 सम्बन्ध  अधिनियम  के  बाद  भी  जनता  के  विचारों  तथा  इच्छाओं  के  सम्मुख  ज्षुकने  में  सरकार  की
 उदारता  की  प्रशंसा  की  जानी  चाहिए  |

 इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  साझेदारी  धर्मार्थ  धार्मिक  न्यासों  तथा  अन्य
 संस्थाओं  के  सम्बन्ध  में  नई  आयकर  निर्धारण  योजनाओं  को  वापस  लेना  है  तथा  पुरानी  व्यवस्था  को

 पुनः  लागू  करना  मैं  एक  वहुतः  अच्छा  कर  विशेषज्ञ  नहीं  हूं  और  इसलिए  मैं  विद्यमान  विभिन्‍न  खण्डों
 पर  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  मैं  स्वयं  को  केवल  अपने  दो  या  तीन  कथनों  तक  ही  सीमित  रखूंगा  ।  जैसाकि
 मैंने  यह  स्वाभाविक  ही  था  कि  साझेदारी  फर्मों  के  बारे  में  य ेकठोर  खण्ड  वापस  लेने  पड़े  क्योंकि
 इन  खंडों  की  अत्यधिक  आलोचना  हुई  ।  सारे  देश  में  75  लाख  साझेदारी  फर्म  हैं  तथा  केवल  महार  ष्ट्र
 में  ही  4  लाख  साझेदारी  फरम  हैं  ।  अतः  व्यावहारिक  कठिनाइयां  उत्पन्न  करने  वाले  इन  कुछ  उपबन्धों
 को  वापस  लेना  पड़ा  ।  इस  तत्काल  कदम  उठाने  के  लिए  मैं  सरकार  की  बधाई  देता  यह  उपबन्ध  था
 कि  पूर्ण-कालिक  साझीदार  किसी  अन्य  कार्य  में  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  ।  यदि  वह  अन्य  कार्यों  में  लिप्त
 पाया  जाता  है  तो  इस  हठी  साझेदार  के  कारण  पूरी  साझेदारी  फर्म  को  नुकसान  अतः  ये  सभी
 खण्ड  समाप्त  किए  जा  रहे  हैं  और  यह  अच्छा  कदम  उठाने  के  लिएं  सरकार  बधाई  की  पात्र  लेकिन
 इन  फर्मों

 और
 साझेदारी  के  सम्बन्ध  में  इन  सभी  खण्डों  को  समाप्त  करने  की  बजाय  कुछ  उपबन्धों

 जो  बहुत  अच्छे  समीक्षा  की  जाती  उन्हें  रखा  जाता  तो  बेहतर  अब  स्थिति  य  हहै  कि
 सरकार  ने'सारा  मुद्दा  ही  समाप्त  कर  दिया  अतः  मैं  चाहूंगा  कि  अत्यधिक  जांच  पड़ताल  की  जाए
 और  इन  साझेदारी  फर्मों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  उपबन्धों  को  रखा  जाए  ।

 अब  मेरे  इस  विधेयक  में  मुख्य  रूप  से  गलत  बात  की  परिभाषा  का  विस्तार
 करना  है  ।  इसमें  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ते  को  शामिल  किया  गया  है  ।

 खर्चों  की  पूर्ति  हेतु  निर्धारिती  को  दिए  गए  इसी  प्रकार  के  कोई  विशेष  भत्त
 लाभ  की  अदायगी

 पता
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 परिभाषा  इतनी  विस्तृत  की  गई  है  कि  इसमें  मजदूरों  अथवा  कमंचारियों  के  सभी  भत्ते  शामिल
 सवारी  धुलाई  अवकाश  यात्रा  भत्ता  सभी  इस  व्यापक  परिभाषा  के  अन्तर्गत

 आ  जायेंगे  जिससे  कमंचारी  और  मजदूर  बुरी  तरह  प्रभावित  होंगे  तथा  कार्भिक  संघों  द्वारा  अपने
 नियोजकों  के  साथ  किए  गए  समझौतों  तथा  श्रम  न्यायालयों  तथा  औद्योगिक  न्यायालयों  और भिर्णायकों
 द्वारा  किए  गए  निर्णय  भी  रह  हो  जायेंगे  ।

 श्री  एस०  बी०  चब्हाण
 :  मैंने  इस  स्थिति  को  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  आप  वहां

 नहीं  थे  ।

 थ्री  शरद  दिधे  :  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  स्थिति  की  समीक्षा  करे  तथा  यह
 पता  लगाए  कि  कया  परिभाषा  को  बढ़ाने  से  कर्मचारियों  और  मजदूरों  को  कोई  रियायत  और  राहत  दी
 जा  सकती

 एक  और  क्षेत्र  इस  अधिनियम  की  धारा  158  के  अन्तगंत  कर  दाताओं  को  पिछले  विधेयक
 के  कारण  अत्यधिक  कठिनाई  इसके  अनुसार  निर्धारिणकर्ता  अधिकारी  तथा  निर्धारिती  के  मूल्यांकन  में
 अन्तर  होने  पर  30%  अतिरिक्त  कर  भार  था  ।  इस  विधेयक  में  इस  प्रावधान  का  लोप  कर  दिया  गया

 है  |  तथापि  नि  धारण  अधिकारी  अथवा  करदाता  की  गणितीय  अथवा  अन्य  गलती  के  समाधान  हेतु  एक
 नया  प्रावधान  अन्त:स्थापित  किया  गया  है  यदि  यह  धनराशि  अधिक  है  तो  उस  स्थिति  में  20  प्रतिशत
 अतिरिक्त  आयकर  लगाया  जायेगा  ।

 यह  न्यायसंगत  नहीं  कम्प्यूटर  भी  गणितीय  त्रुटियां  कर  सकते  यदि  करदाता  को  विवरणी
 +>ज्क में  गणितीय  त्रुटि  के  लिए  पंडित  किया  जायेगा  तो  इस  प्रावधान  का  भी  पुनरीक्षण  किया  जाए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  इस  विधेयक  का  समथंन  करता  हूं  ।

 श्री  मुरली  मैं  सरकार  को  सभा  में  बजट  से  पहले  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के
 लिए  बधाई  देता  हूं  । जिस  समय  मैंने  अपने  साथी  श्री  अमज़  दत्ता  का  भाषण  सुना  तो  मुझे  साम्यवाद
 का  सिद्धान्त  याद  आ  गया  जिसे  रूस  और  चीन  भूल  चुके  हैं  ।  वे  भी  अपनी  अथ्थंव्यवस्था  को  उदार  बनाने
 के  लिए  कदम  उठा  रहे  दुर्भाग्यवश  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  मेरे  साथी  यह  अनुभव  नहीं  कर  रहे
 उन्होंने  कहा  क्रि  विधेयक  द्वारा  अधिक  रियायतें  दी  जायेंगी  ।  परन्तु  ऐसा  नहीं  है  ।

 श्री  अमल  वत्ता  :  यही  दुविधा  है  ।

 श्री  मुरली  आप  दुविधा  में  हैं  ।

 क्री  अमल  दत्ता  :  आप  दुविधा  में  हैं  ।

 श्री  मुरली  देवरा  :  हम  सबसे  पहले  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  मूल  विधेयक  के

 पुर:स्थापन  के  समय  सभी  भ्रस्तावित
 वस्तुओं  के  विरुद्ध  बहुत  शोरगुल  हुआ  तथा  यह  अच्छी

 बात  है  कि  सरकार  व्यापार  की  आलोचना  के  प्रति  बहुत  अधिक  सजग  रही  है  ।  सरकार  ने
 उनके  प्रति  सकारात्मक  रवैया  अपनाया  है  जिन  पर  मूल  विधेयक  का  प्रभाव  पड़ा  उन्होंने

 कुछ  बातों  का  सुझाव  दिया  है  और  सरकार  ने  सभा  के  समक्ष  ये  संशोधन  प्रस्तुत  किये  सरकार  ने
 अनेक  बातों  को  समाप्त  करने  के  कदम  उठाये  हैं  जो  मूल  अधिनियम  में  शामिल  श्री  एस०  बी०

 चब्हाण  ने  अभी  कुछ  प्रमुख  बातों  की  घोषणा  की  है  वे  वास्तव  में  प्रशंसनीय  हैं  ।  सबसे  पहले  निवेश

 मो
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 को  पुनः  चालू  कर  दिया  गया  है  जिसे  आपने  घाटा  छूट  केहा  इसे  एक  वर्ष  पहले  बन्द  कर  दिया  गया

 था  ।  मुझे  खुशी  है  कि  इसे  पुनः  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।  इससे  पूंजी  वाजार  को  बहुत  प्रोत्साहन  मिलेगा
 ।

 इससे  हमारे  देश  में  अधिक  औद्योगिक  विस्तार  यदि  उद्योग  नहीं  होंगे  तथा  अधिक  उद्योग  स्थापित

 करने की  अनुमति  नहीं  दी  जायेगी  तो  कर  राजस्व  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  इसलिएं  यह  इस  दिशा  में  एक  सही
 उपाय  है  ।  ,

 घारा  115  क  के  संशोधन  से  निर्यातकों  को  सहायता  मिलेगी  तथा  इससे  निर्यात  समुदाय  की

 आय  को  छूट  मिलेगी  ।  इस  विधेयक  से  सरकार  ने  इस  धारा  में  पर्यटन  विभाग  तथा  होटल  मालिकों

 द्वारा  अजित  विदेशी  मुद्रा  को शामिल  कर  दिया  इससे  भुगतान  संतुलन  में  सहायता  मिलेगी  तथा

 हम  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  सकेंगे  ।  इससे  सम्पूर्ण  देश  में  अधिक  होटल  खुलने  में  सहायता
 मिलेगी  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :  सभी  होटल  पांच  सितारा  होंगे  ।  )

 श्री  म्रली  देवरा  :  जी  पांच  सितारा  होटल  भी  यदि  पांच  सितारा  होटलों  से अधिक
 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  रही  है  तो  पांच  सितारा  होटलों  के  खुलने  में  क्या  बुराई  उनसे  अधिक
 विदेशी  म॒द्रा  अजित  हो  रही  है  ।

 इस  विधेयक  के  पुरःस्थापन  के  पश्चात्‌  न्यास  तथा  साझेदारी  की  फर्मों  के  कुछ  पहले  के
 नियमों  से  अधिक  असन्तोष  हुआ  है  ।  न्यास  सम्बन्धी  कानूनों  के  बारे  में  मेरे  प॒व॑वर्ती  वक्‍ता  श्री  शरद  दिघे
 ने  ठीक  कहा  था  ।  इरे  हटा  दिया  गया  है  |  यह  भी  स्वागत  योग्य  है  और  इससे  अधिक  सहायता  मिलेगी  ।

 मद्य  तथा  इमारती  लकड़ी  पर  सम्भावित  कर  के  सम्बन्ध  में  एक  नया  विचार  यह  स  ही  दिशा
 में  एक  कदम  मुझे  इसके  लिए  सरकार  को  बधाई  देनी  धारा  से  हानि  रोकने  में
 मदद  मिलेगी  जिसे  वे  लोग  समाप्त  नहीं  कर  सकते  थे  जो  निविदा  से  इमारती  लक  ड़ी  ज॑सी  चीजें  खरीद
 रहे  हैं  सरकार  उन  पर  राज्य  को  अध्विक  राजस्व  देने  के  लिए  दबाव  डालेगी  ।

 जब  हम  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध  में  बात  करते  हैं  तो  बहुत  से  लोग  कहते  हैं  कि
 अब  यह  वह  समय  है  जब  अभ्रत्यक्ष  करों  की  अपेक्षा  प्रत्यक्ष  कर  अधिक  होने  यदि  अ  ज  हम अपनी  अर्थव्यवस्था  में  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  करों  की  साझ्षेदारी  देखें  तो  केवल  ।8  प्रतिशत  कर  राजस्व
 प्रत्यक्ष  करके  माध्यम  से  प्राप्त  होता  है  तथा  82  प्रतिशत  अप्रत्यक्ष  करों  से  प्राप्त  होता  है  ।  कुछ

 विनय
 मैं  पहले  ही

 बता  चुका
 मैंने  कुछ  आंकड़े  समाचारपत्रों  में  पंढ़े  इस  प्रयास  तथा  सरकार  और

 राजस्व  विभाग  के  पहले  के  प्रयासों  से  प्रत्यक्ष  करों  के  संग्रह  में  वद्धि  हई  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  वर्ष
 तथा  आगामी  वर्ष  में  प्रत्यक्ष  करों  के  साझे  में  अवश्य  वृद्धि  होगी  तथा  इनकी  तुलना  में  अप्रत्यक्ष  करों  के*
 साझे में  कमी  होगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  रामाथ्य  प्रसाद  सिंह  :  उपाध्यक्ष  इस  सदन  में विद  ;।  ५  प्रत्यक्ष  कर  विधि

 सह

 1988  पर  बहस  हो  रही  मैं  भी  इस  पर  अपने  विचार  आपके  सामने  र्बना
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 *  सरकार ने  प्रत्यक्ष  विधि  से  सम्बन्धित  मूल  विधेयक  1987  में  पारित  कराया  था  और  अल्पावधि
 में  ही  उसमें  संशोधन  लाने  की  आवश्यकता  महसूस  की  जाने  लगी  ।  उसके  कुछ  खण्डों में  संशोधन  लाने
 के  लिये  वधेयक  सदन  में  लाया  गया  है  ।  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  सबसे  पहले  वह
 अपनी  आशिक  नीति  इस  सदन  में  और  देश  के  सामने  स्पष्ट  करने  के  बाद  यदि  यह  विधेयक  लाया

 तो ज्यादा  अच्छा  होता  ।

 इसके  उहं  श्यों  में  कहा  गया  है  कि  1987  के  मूल  विधेयक  के  प्रावधानों  को  कुछ  सरल  बनाया

 कुछ  उद्योगों  को  आप  छूट  देना  चाहते  कुछ  सहूलियतें  देना  चाहते  मेरा  कहना  है  कि  यदि
 आप  उद्योगों  को  छूट  देना  ही  चाहते  हैं  तो  ऐसे  इल!कों  में  दीजिए  जो  आज  तक  पिछड़े  जहां  उद्योग
 अभी  नहीं  लगे  हैं  |  यदि  कोई  उद्योगपति  देश  के  किसी  पिछड़े  इलाके  में  उद्योग  स्थापित  करना  चाहे  तो
 आप  उसे  अवश्य  तमाम  सहूलियतें  और  छूट  इससे  कोई  असहमत  नहीं  होगा  ।  इससे  उन  इलाकों
 का  पिछड़ापन  दूर  होगा  ।  सही  तरीके  से  यदि  आप  उद्योगों  को  सहूलियतें  दें  तब  तो  देश  का  पिछड़ापन

 दूर  लेकिन  मुझे  तो  लगता  है  कि  सरकार  सिर्फ  लोगों  को  दिखलाने  मात्र  के  उद्देश्य  से  ये  प्रावधान
 करना  चाहती  है  ।  इस  तरह  से  पिछड़े  इलाकों  का  विकास  नहीं  हो  पायेगा  ।  हमारे  देश  में  60  प्रतिशत

 पिछड़े  हैं  और  उनका  पिछड़ापन  लगातार  बढ़ता  ही  जा  रहा  जिसके  चलते  पूरे  देश  के  अन्दर

 ँ;्रराजकता  को  स्थिति  बन  गई  है  ।

 सरकार  बराबर  कहती  है  कि  हम  असन्तुलन  को  कम  लेकिन  असन्तुलन  कम  होने  के

 बजाय  वढ़ता  ही  जा  रहा  इसलिए  विद्वान  लोगों  को  सोचना  चाहिए  कि  जब  हम  ऐसे  कानून  ला  रहे
 तब  भी  असन्तुलन  कम  होने  के  बजाय  बढ़ता  हो  जा  रहा  है  और  जो  खाई  जो  गड्ढ़ा  वह  गहरा

 होता  जा  रहा  है  जिसको  आप  पाट  नहीं  सकते  तो  इन  कानूनों  में  कहीं  कोई  दोष  कमी  है  ।

 मेरा  कहना  है  कि  यह  जो  विधेयक  आप  अतिरिक्त  धन  एकत्रित  करने  के  लिए  लाए  हैं  और  इसके
 माध्यम  से  जो  पसा  इकट्ठा  होगा  यदि  आप  उसको  ईमानदारी  से  पिछड़े  इलाकों  के  विकास  के

 तो  देश  को  ज्यादा  से  ज्यादा  फायदा  होगा  और  देश  में  उत्पादन  भी  इसमें  दो  राय  नहीं
 लेकिन  आप  ऐसा  इसमें  हमें  बहुत  ज्यादा  शंका  है  ।

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  जो  पैसा  आप  अभी  खर्च  कर  रहे  हैं  वह  भी  पिछड़े  इलाकों  में  नहीं  खर्च

 कर  रहे  हैं  क्योंकि  अभी  हमने  कुछ  अखबारों  में  पढ़ा  है  कि आप  दिल्‍ली  की  तरह  ही  कुछ  और  शहरों  का

 विकास  करने  जा  रहे  हैं  ताकि  दिल्‍ली  पर  जो  दबाव  बना  हुआ  वह  कम  हो  ।  तो  आप  इस  पर  विचार

 कीजिएगा  कि  जो  प्रत्यक्ष  कर  आपने  बढ़ाया  है  इससे  जो  पैसा  इकट्ठा  होगा  क्या  उस  पैसे  को  देहातों  में

 भी  खर्च  किया  जाएगा  ताकि  ऐसे  इलाकों  में  जहां  उद्योग  नहीं  उद्योग  लग  सकें  और  उनका  विकास

 हो  सके  ।  इन  सब  चीजों  को  ध्यान  में  रखकर  ही  इस  विधेयक  को  पारित  करना  होगा  ।  अगर  आप

 शहरों  का  ही  विकास  करते  तो  देहात  जों  शमशान  होते  जा  रहे  हैं  वे  दिनोंदिव  और  खराब  होते
 जाएंगे  ।  आज  स्थिति  यह  है  कि  सुखी  और  सम्पन्न  परिवारों  के  लोग  देहातों  में  रहना  पस  हीं  करते

 हैं  ।  जो  थे  वे  सब  देहातों  को  छोड़कर  शहरों  में  आं  गए  हैं  ।  जो  बचे  हैं  वे  भी  आते  है  ।  यदि  इसी
 प्रकार  का  क्रम  चलता  रहा  तो  देश  की  कया  स्थिति  इसकी  तरफ  भी  सोचना  होगा  !

 उपाध्यक्ष  जैसा  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  इसके  पास  होटल  वालों  को  ज्यादा

 प्रोत्साहन  मिलेगा  और  वे  विदेशी  मुद्रा  ज्यादा  अजित  लेकिन  यह  कैसे  माना  मेरा  कहना  है
 हैं  :
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 कि  यदि  उनको  ज्यादा  से  ज्यादा  सहलियतें  तो  वे  और  ज्यादा  मोटे  होते  जाएंगे ओर  धन  संचय

 की  उनकी  जो  प्रवृत्ति  है  वह  बढ़ती  यही  कारण  है  कि  आज  जितना  आपका  घन  है  उससे  कई

 गुना  काला  धन  बढ़  गया  है  ।  आप  देख  रहे  हैं  कि  जिस  देश  में  काला  धन  बहुत  हो  जाता
 ह ैवहां  मूल्य

 वृद्धि  बहुत  तेजी  से  होती  है  क्यों  उसके  अपने  रुपए  का  मूल्य  बहुत  कम  हो  जाता  इस  प्रकार  से  तो

 आप  काले  घन  को  और  बढ़ावा  दे  रहे  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  आप  शहरों  की  तरफ  कम  ध्यान

 दीजिए  और  ग्रामीण  अ  चलों  की  तरफ  ज्यादा  ध्यान  दीजिए  ताकि  जहां  उद्योग  नहीं  वहां  लघु  उद्योग

 खड़े  हों  जिससे  देश  के  अन्दर  जो  अराजकता  चल  रही  उसमें  कमी  आए  ।  यही  कहकर  मैं  आपसे

 इजाजत  चाहता

 ]
 श्री  श्रोधल्लभ  पाणिप्रही  :  मैं  प्रत्यक्ष  कर  विधि  1988

 का  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  ऐसा  विधेयक  है  जिसकी  प्रतीक्षा  बहुत  दिनों  से  थी  इस  विधेयक  को  सभा  के

 समक्ष  प्रस्तुत  करने  के  लिए  मैं  सरकार  को  बधाई  देता  इससे  वह  आश्वासन  पूरा  होगा  जो  वित्त
 मंत्री  ने  विगत  वर्ष  वाधिक  बजट  की  चर्चा  में  जवाब  देते  समय  दिया  इसकी  भी  एक  पृष्ठभूमि
 1987  में  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  में  अनेक  संशोधन  किए  गए  तथा  संशोधित  विधेबक  के  कुछ  उपबन्धों  की
 चैम्बर्स  ऑफ  कॉमर्स  तथा  विशेषज्ञों  न ेकटु  आलोचना  की  थी  ॥  तत्पश्चात्‌  सरकार  ने  उन  आलोचनाओं
 पर  उचित  रूप  से  विचार  किया  और  यह  ॒  संशोधित  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ।  विपक्ष  के  एक  सदस्य  ने
 सरकार  की  असावधानी  की  आलोचना  की  है  परन्तु  मैं  सरकार  को  उसकी  उदारमति  तथा  जनता  की
 आलोचना  तथा  उसके  विचारों  के  प्रति  सजगता  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।  यह  लोकतांत्रिक  सरकार
 जो  जनता  की  इच्छाओं  तथा  विचारों  के  प्रति  सजग  अन्यथा
 विधेयक  पारित  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  मिलने  तथा  अधिनियम  बनने  के  बाद  सरकार  को  इन
 संशोधनों  को  प्रस्तुत  करने  की  चिन्ता  नहीं  होती  ।  सरकार  इसके  लिए  बधाई  की  पात्र

 बन

 बुनियादी  तौर  पर  संशोधित  विधेयक  का  उद्देश्य  वही  है  जो  संशोधित  विधेयक  1987  का  था
 तथा  संसद  में  शीघ्रता  से  पारित  कर  दिया  गया  था  ।  मेरा  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  यह  मालूम
 करें  कि  इस  विधेयक  में  ऐसे  उपबन्धों  को  किस  प्रकार  अन्तःस्थापित  किया  गया  तथा  इसके  लिए  कौन
 उत्तरदायी  है  ।  यदि  इसके  लिए  वे  अधिकारी  जिम्मेदार  हैं  जो जनता  की  भावना  नहीं  समझते  तथा
 कभी  सरकार  को  गलत  सलाह  देते  हैं  तो उनका  पता  लगाया  जाए  और  उनकी  सलाह  पर  विश्वास  न
 किया  यह  सरकार  के  लिए  विकट  स्थिति  है  क्योंकि  कुछ  अधिकारियों  ने  गलत  सलाह  दी
 उनके  खिलाफ  कार्यवाही  की  जानी  जैसाकि  मैंने  बताया  कि  महत्वपूर्ण  बात  सरकार  की
 मति  तथा  जनता  के  विचारों  और  इच्छाओं  के  प्रति  सजगता  है  ।

 इस  विधेयक  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  धर्मार्थ  तथा  धाभिक  संस्थाओं
 ओर  कोषों  के  मूल्यांकन  की  योजना  के  पुराने  उपबन्धों  को  पुनः  शुरू  किया  गया  इसमें  वैज्ञानिक
 अनुसंधान  विकास  क  ययंक्रम  तथा  प्राकृतिक  संसाधनों  के  संरक्षण  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को  से
 सम्बन्धित  छारा  35,  35  ग  ग  क  तथा  35  से  गग  छू  के  उपबन्धों  को  बहाल  किया  गया  है  ।  इसमें
 नयी  धारा  को  छोड़कर  धारा  तथा  अग्रिम  कर  लगाने  सम्बन्धी  प्रावधानों  को  ह्‌टा
 दिया  गया  ये  सत  स्वागत  योग्य  आथिक  तथा  ओऔधोगिक  विकास  के  प्रोत्साहन  के  लिए  एक
 अवसर  भी  दिया  गया  है  ।  धारा  के  अनुसार  बिजली  का  उत्पादन  तथा  वितरण  करने  वाली
 कम्पनी  को  न्यूनतम  कर  देयत  '*  से  कट  दी  जाये  हर  योग्य  है  ।
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 घारा  80  ज  ज  ग॒  के  अनुसार  यदि  निर्धारिती  के  पास  होटल  अथवा  ट्रेवल  एजेन्सी  का  रिजर्व
 धन  है  तो  उसे  पर्यटन  तथा  बिजली  उत्पादन  और  वितरण  करने  की  गतिविधियों को  दिए
 जाने  वाले  महत्व  से  कम  महत्व  दिया  गया  है  |  लेकिन  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  कि  भारत

 सरकार  द्वारा  इन  उद्योगों  को  कितना  महत्व  दिया  जाता  है

 कार  को  ऊर्जा  संरक्षण  के  प्रोत्साहन  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।  मैं  विरोधी  पक्ष  से  यह

 पूछना  चाहुंगा  कि  क्या  विद्युत  निर्यात  आदि  क्षेत्रों  में  छूट  नहीं  दी
 जानी  चाहिए  ।  हम  जानते

 हैं  कि  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  कितनी  महत्वपूर्ण  नई  धारा  द्वारा  पर्यटन  को  बढ़ावा
 देने  और  विदेशी  मुद्रा  अर्जन  को  प्रोत्साहन  देने  के  दोहरे  उह्ं  श्य  को  प्रस्तावित  किया  गया  है  ।  इस  नई

 घारा  का  स्वागत  है

 इस  विधेयक  में  धन-कर  और  दान-कर  के  बारे  में  एक  नई  और  स्वागतयोग्य  विशेषता  है  ।

 हली  बार  अचल  सम्णत्ति  के  मूल्यांकन  अनुद्धत  शेयर  के  मूल्यांकन  आदि  को  संचालित  करने  वाले
 नियमों  को  धन-कर  अधिनियम  और  दान-कर  अधिनियम  का  अंग  बनाया  गया  अचल  सम्पत्ति  के

 मूल्यांकन  को  सरल  बनाया  गया  अब  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  1  1974  के  बाद  प्राप्त  की  गई

 अचल  सम्पत्ति  कां  अरजेन  लागत  अथवा  नगरीय  जो  भी  अधिक  है  के  आधार  पर

 किया  जायेगा  और  उस  दिनांक  से  पहले  अजित  की  गई  अचल  सम्पत्ति  नगरी  मूल्यांकन  पर  आधारित

 होगी  ।  अतः  अब  अनिश्चितता  को  दूर  कर  दिया  गया  यह  वास्तव  में  एक  हितकर  उपबन्ध

 मैं  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  परन्तु  साथ  ही  मैं  आय-कर  प्रक्रिया  के  बारे  में  कुछ  टिप्पणियां

 करना  चाहता  हूं  ।  आय-कर  तंत्र  अर्थात्‌  इसे  कार्योन्वित  करने  वाली  नौकरशाही  को  व्यवस्थित  करने  का

 यह  उच्ति  समय  है  ।  इसके  साथ  ही  आय-कर  प्रक्रिया  और  अधिक  सरल  होनी  आयकर

 कार्यालय  में  केवल  धनवान  व्यक्तियों  को  ही  नहीं  अपितु  उन  लोगों  को  भी  आयकर  छुट  और  गैर-निर्धारर्ण
 प्रमाण-पत्र  लेने  के  लिए  जाना  पड़ता  है  जिन्हें  आय-कर  अदा  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 3.03  म०  प्‌०

 शरव  दिघे  पीठासीन  हुए  ]

 उन्हें  कछ  प्रमाण-पत्र  दर्ज  करने  पड़ते  हैं  । उसके  लिए  भी  इन  गरीब  लोगों  को  काफी  परेशान
 किया  जाता  .  अतः  प्रक्रिया  को  और  अधिक  सरल  बनाया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  कुछ  तकनीकी

 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जानी  कभी-कभी  छात्रों  को  भी  ऐसे  प्रमाण-पत्र
 प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  होती  स्वाभाविक  रूप  से  उन्हें  कुछ  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ताकि  उन्हें
 अधिवक्ताओं  के  पास  न  जाना  पड़े  और  अनावश्यक  रूप  से  धन  खर्च  न  करना  पड़े  ।

 जैसाकि  आप  जानते  हैं  हमारे  समाज  जैसे  जंटिल  समाज  में  कोई  भी  एकरूप  कानून  और
 प्रक्रियायें  पूर्ण  रूप  से  अपने  उद्द  श्य  को  हल  नहीं  करं  सकते  हैं  ।  स्थिति  की  जटिलता  और  हमारे  समाज
 की  संरचना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बहुत  से  परन्तुकों  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  और  कार्यान्वयन
 तंत्र  को  बहुत  सी  स्वविवेक  की  शक्तिर्या  भी  दी  जानी  चाहिए  ।  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  इन  सभी
 परन्तुकों  और  स्वविवेक  शक्तियों  का  सही  तरीके  से  उपयोग  हो  ।  हमारा  अनुभव  यह  है  कि  उचित  रूप
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 से  उपयोग  करने  की  बजाय  ऐसे  विषयों  का  दरुपयोग  कानन  के  कार्यान्वयन  से  सम्बन्धित  अधिकारियों
 के  स्वार्थ  और  व्यक्तिगत  लाभ  के  लिये  किया  जा  से  ठीक  जाना

 मैं  पुनः  सरकार  को  लोगों  की  इच्छा  और  व्यथा  के
 प्रति  निष्पक्षता  और

 सहानुभूति  के  लिए  बधाई  देता  हूं  । किसी  भी  समय  पुनः  अपना  खाता  खोलने  की  स्वविवेक  शक्ति  पहले
 आयकर  अधिकारी  को  दी  जाती  ऐसी  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  विधेयक  में  केवल  यही
 कमी  है  कि  विभिन्‍न  भत्तों  को  कर  योग्य  सीमा  की  प्रस्तावित  परिभाषा  में  सम्मिलित  किया  गया
 वेतनभोगी  लोगों  को  लाभ  प्रदान  करने  के  लिए  इस  बारे  में  उचित  रूप  से  विचार  किया  जाना  चाहिए
 और  वतंमान  भुद्रास्फीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कर  योग्य  सीमा  में  भी  वृद्धि  की  जानी  चाहिए

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  पुनः  तहेदिल  से  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत
 करने  के  लिए  सरकार  को  बधाई  देता  हूं  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  सभापति  मुझे  वह  समय  याद  है  जब  प्रत्यक्ष  कर
 विधि  विधेयक  1987  प्रस्तुत  किया  गया  था  उस  विधेयक  को  बहुत  जल्दबाजी

 में
 प्रस्तुत

 और  निष्पादित  किया  गया  था  और  विधेयक  के  अध्ययन  के  लिए  बहुत  कम  समय  दिया  गया  था  ।
 सदन  के  सभी  पक्षों  की  ओर  से  किये  गये  सभी  विरोधों  के  बावजूद  सरकार  ने  उसे  पारित  करना

 उचित  समझा  ।  तत्पश्चात्‌  सरकार  ने  नरमी  का  रुख  अपनाया  और  उठाई  गई  विभिन्‍न
 सरकार  के  समक्ष  उत्पन्न  होने  वाली  कठिनाईयों  को  सुना  और  कहा  कि  वे  इन  सभी  मामलों  के  बारे  में
 विचार  करेंगे  और  एक,और  संशोधन  विधेयक  लायेंगे  जैसाकि  वे  अब  कर  चके  हैं  ।  अब  भी  मैं  य  अनुभव
 करता  हूं  कि  उन्होंने  निश्चित  रूप  से  उन  लोगों  को  बहुत  कम  समय  दिया  है  जो  प्रस्तावित  संशोधनों
 के  बारे  में  टिप्पणी  करना  चाहते  उन्हें  कुछ  समय  दिया  जाना  चाहिए

 यह  बात  सच  है  कि  इस  विधेयक  को  जारी  किया  गया  था  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सदन  के  सदस्यों
 को  यह  विधेयक  उस  समय  जारी  किया  गया  था  जब  पिछले  सत्र  की  अवधि  समाप्त  हो  गई

 एक  माननीय  सदस्य  :  इसे  सत्र  के  अन्तिम  दिन  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।

 थ्रो  एच०  एस०  पटेल  :
 परन्तु  नया  सत्र  आरम्भ  होने  के  बाद  उन्हें  थोड़ा  अधिक  समय  देना

 चाहिए  था  ।  मैं  सदन  के  अन्य  सदस्यों  के  बारे  में  नहीं  जानता  |  परन्तु  आज  इस  विषय  पर  बोलने  के
 लिए  मैं  तैयार  नहीं  था  ।  तथापि  मैं  कुछ  टिप्पणियां  करना  मुझे  आशा  है  कि  वित्त  मन्त्री  महोदय
 इन  टिप्पणियों  पर  कुछ  विचार  करेंगे  ।

 मैं  इस  वास्तविकता  के  बारे  में  भी  कुछ  हैरानी  व्यक्त  करना  चाहूंगा  कि  स्वयं  वित्त  मन्त्री  महोदय
 ने  स्वर्गीय  श्री  एल०  के०  झा  की  अध्यक्षता  में  एक  सलाहकार  समिति  नियुक्त  की  थी  और  उस  समिति
 की  एक  भी  सिफारिश  पर  विचार  नहीं  किया  कुछ  ऐसी  सिफारिशों  पर  भी  विचार  «  हीं  किया
 गया  जिनका  पालन  करने  से  विभाग  और  करदाताओं  दोनों  का  काय  सरल  बन  जाता  जैसे
 आय-कर  तथा  अन्य  करो  के  लिए  अलग-अलग  फाम  होने  के  बजाय  सभी  विभिन्‍न  करों  के  लिए  एक  ही फार्स  को  स्वीकार  करना  |  ऐसा  करना  पूर्णतः  व्यवहार्य  परन्तु  इस  बारे  में  ध्यानपूर्वक  विचार  नहीं किया  गया  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  विषय  के  बारे  में  श्री  झा  की  विशेषज्ञता  का  वित्त  मंत्री  और
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 वेत्त  मंत्रालय  कुछ  तो  सम्मान  कर  ते  थे  ।  उस  वित्त  मंत्रणा  समिति  के  अन्य  विभिन्‍न  सदस्यों  ने  भी  इस
 बरे  में  अपना  काफी  समय  लगाया  और  मेरे  अनुसार  कुछ  अति  लाभदायक  सिफारिशें  की  परन्तु  मैं  नहीं
 प्रमझता  कि  उन्हें  इस  विधेयक  में  कोई  स्थान  दिया  गया  है  ।

 चूंकि  मेरे  पास  समय  सीमित  इसलिए  मैं  आपके  सामने  कुछ  ऐसे  मुद्दों  को  प्रस्तुत  करना

 चाहूंगा  जिन्हें  मेरे  ध्यान  में  लाया  गया  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  उनसे  आयकर  और  घन-कर
 कर्ताओं  के  सामने  भारी  कठिनाई  उत्पन्न  होगी  |  उदाहरणतया  घन-कर  अधिनियम  की  धारा  7  में
 उल्लिखित  निवेश  कम्पनियों  के  अनुद्धत  शेयरों  के  मूल्यांकन  के  बारे  में  एक  मुद्ा  मेरे  ध्यान  में  लाया
 गया  है  ।  विधेयक  के  खण्ड  62,  65  और  78  इससे  सम्बन्धित  है  ।  धारा  7  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव
 किया  गया  है  और  यह  भी  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  अनुसूची  तीन  ॥  जिसमें  मूल्यांकन  नियम  दिए  गए  हैं
 को  अधिनियम  के  साथ  संलग्न  कर  दिया  जाये  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किया  गया  नियमों  क

 अधिनियम  का  अंग  बना  दिया  गया  है  जिससे  निश्चित  रूप  से  नियमों  में  अनावश्यक  और  परिहाये  कठोरता

 आयेगी  जिसे  मैं  गलत  दिशा  में  एक  कदम  समझता  हूं  ।  पहले  भी  वर्ष  1981  में  केन्द्रीय  बोर्ड  ने

 संशोधन  के  लिए  प्रारूप  नियमों  की  अधिसूचना  दी  थी  जिसे  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  होने  के  बाद  त्याग
 दिया  गया  ।  फिर  कुछ  ओर  परिवतंन  करने  के  बाद  केन्द्रीय  बोर्ड  ने  वर्ष  1986  में  पुनः  प्रारूप  निथम

 लाये  गए  और  गम्भीर  आपत्तियां  उठाने  के  कारण  उन्होंने  उसे  त्यागने  का  निर्णय  अब  पुनः
 क्र  अधिनियम  घारा  7  में  संशोधन  करके  ऐसे  नियमों  को  सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 इससे  अनुद्धत  शेयरों  का अलग-अलग  मूल्य  निर्धारित  हो  सकेगा  जबकि  भारत  और  सारे  संसार  में  लाभ  के
 आधार  पर  मूल्य  निर्धारण  करने  के  सिद्धान्त  का  पालन  किया  जाता  इन  परिवतंनों  से  निवेश

 म्पनियों  के  बहुत  सारे  शेयरधारियों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इससे  पूंजी  बाजार  पर  भी  गम्भीर
 प्रभाव  पड़ेया  जिसका  महत्व  अब  हम  समझने  लगे  हैं  ।  अब  हम  भली  प्रकार  पूंजी  बाजारों  का  महत्व
 समझते  हैं  ।  यदि  इन  परिवतंनों  को  कार्यान्वित  किया  गया  तो  भविष्य  के  शेयरधारियों  पर  घन-कर
 का  निर्धारण  उन्हें  कम्पनी  से  मिलने  वाले  लाभांश  के  आधार  पर  नहीं  अपितु  उस  कम्पनी  की
 सम्पत्तियों  क ेअलग-अलग  मूल्य  के  आधार  पर  किया  जिससे  शेयरधारियों  का  कोई  वास्ता  नहीं  है  ।

 वित्त  मन्‍्त्री  मैं  एक  उदाहरण  देता  महोदय  ने  25  वर्ष  पहले  किसी  कम्पनी  में

 100  रुपये  की  कीमत  के  1000  शेयर  खरीदे  ।  यह  एक  अच्छी  कम्पनी  है  और  प्रतिवर्ष  30  प्रतिशत

 लाभांश  की  अदायगी  करती  है  ।  अतः  अਂ  महोदय  को  प्रतिवर्ष  30,000  रुपये  मिलते  इस  आधार
 पर  कम्पनी  का  शेयर  मूल्य  लगभग  400  रुपये  प्रति  शेयर  मूल्य  100  रुपये

 से  चार  गुणा  परिचलित  किया  गया  है  !  किन्तु  यदि  आप  इस  कम्पनी  का  अलग  मुल्य  लें  तो  इस
 कम्पनी  ने  हिन्दुस्तान  लीवर  आदि  अन्य  कम्पनियों  में  अपनी  पंजी  का  काफी  बड़ा  भाग  निवेश
 किया  है  ।  इस  कम्पनी  की  परिसम्पत्तियों  का  विघटित  मूल्य  उन  कम्पनियों  की  परिसम्पतियों  के  विघटित

 मूल्य  के  आधार  पर  निकाला  जाएगा  जिन  कम्पनियों  के  शेयरों  में  यह  पूंजी  निवेश  की  गई  इस
 आधार  पर  इस  कम्पनी  का  विधघटित  मूल्य  इसके  अंकित  मुल्य  से  लगभग  4  गुणा  होगा  ।  इस  प्रकार
 श्री  द्वारा  खरीदे  गए  100  रुपये  के  शेयरों  का  मूल्य  सम्पदा  कर  के  प्रयोजन  के  लिए  4000  रुपये
 प्रति  शेयर  होथा  और  श्री  को  प्रतिवर्ष  80,000  रुपये  का  धन-कर  अदा  करना  होगा  ।  हालांकि
 उसे  प्रतिवर्ष  30,000  रुपये  की  अच्छी  आमदनी  हो  रही  है  किन्त्‌  घन-कर  के  रूप  में  व  ह  80,000
 रुपये अदा  कर  रहा  हैँ  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  का  ऐसा  इरादा  कतई  नहीं  मैं
 बिना  किसी  झिझक  के  यह  कहना  चाहूंगा  कि  अधिनियम  में  इस  बात  की  अनुमति  क्‍यों  दी  जा  रही  है  ?
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 यह  अत्यधिक  अन्यायपूर्ण  और  असमानता  का  प्रस्ताव  है  ।  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  श्री  को

 अपने  शेग्रर  पड़ेंगे  और  उन्हें  खरीदने  वाला  कोई  नहीं  मिलेगा  |  उसके  इन  शेयरों  को कौन  खरीदेगा

 जिससे  उसकी  आय  तो  30,000  रुपये  होगी  और  उसे  धन-कौर  के  रूप  80,000  रुपये  देने  पड़ेंगे  । इस
 यह  काल्पनिक  आय  पर  कर  लगाना  हुआ  जिसमें  करदाता  को  कोई  आय  नहीं  हो  रही

 इस  का  दूसस  प्रतिकूल  प्र  भाव  यह  होगा  कि  प्रस्तावित  नए  नियम  अपने  आप  ही
 नियम  का  हिस्सा  बन  ऐसा  करने  के  बाद  नियम  अनिवार्य  हो  जाएंगे  और  समय-समय  पर
 उत्पन्न  होने  वाले  विभिन्न  कारणों  को  सम्रायोजित  करने  के  लिए  कोई  मुंजाइश  नहीं  यह  भी  एक
 दोषपूर्ण  प्रक्रिया  है  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  शेयरों  का  मूल्यांकन  लाभप्रद  विधि  से  होता  रहे  और  नियमों
 को  अधिनियम  का  हिस्सा  न  बनाकर  पृथक  रूप  से  तैयार  किया  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहुंगा  कि
 सरकार  घन  कर  अधिनियम  से  सम्बन्धित  विधेयक  के  खण्ड  संख्या  62,  65  और  78  का  लोप  करने  पर
 विचार  करे  तथा  दान  कर  अधिनियम  से  सम्बन्धित  विध्लेयक  के  खण्ड  संख्या  81  का  भी  लोप  किया,जाए
 क्योंकि  यह  धन  अधिनियम  में  किए  गए  संशोधन  का  परिणामी  खण्ड  मूल्यांकन  से  सम्बन्धित
 नियम  मेरे  द्वारा  पहले  ही  व्यक्त  किए  गए  इस  आशय  के  बिचारों  के  समाविष्ट  किए  जाने  के  बाद  कि  यह्‌
 सुनि|  श्चत  किया  जाए  कि  अनुद्ध,त  शेयरों  की  कीमत  बतंमान  की  तरह  ही  लाभप्रद  विधि  द्वारा  ही तय
 की  पृथक  रूप  से  निर्धारित  और  अधिसूचित  किये  जाने  चाहिए  ।

 प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987  द्वारा  धर्मार्थ  न्‍्यासों  ओर  संस्थाओं  के  कर
 निर्धारण  की  नई  योजत़ा.शुरू  की  गई  थी  ।  अब  विधेयक  में  दोबारा  संशोधन  करने  के  विचार  से  वर्ष

 1987.  7.  में  गए  संशोधनों  को  वापिस  लेने  तथा  सभी  पुराने  प्रावधानों  को  वहाल  रखने  का
 प्रस्ताव  ।

 प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987  में  धर्मार्थ  न्‍्यासों/संस्थाओं  को  प्रस्तकों  की
 बिक्री  आदि  जैसे  कुछ  विशिष्ट  प्रकार  के  व्यावसायिक  क्रियाकलाप  करने  की  अनुमति  बहुत  से
 न्यासों  ने  उक्त  संशोधन  के  बाद  ऐसे  क्रियाक़लाप  शुरू  कर  दिए  अब  नए  संशोधन  का  भूतलक्षी  प्रभाव
 देकर  ऐसा  संभव  हो  सकता  है  छि  नए  संशोधनों  से  न्‍्यासों  और  संस्थाओं  जिन्होंने  वर्ष  1987

 के  संशोधन  के.अन्तगंत  ऐसे  व्यावसाम्रिक  क्रियाकलाप्र  आरम्भ  कर  दिए  हानि  हो  या  उन्हें  अयोग्य
 ठहरा  दिया  एक  पृथक  आदेश  द्वारा  यह  स्पष्ट  कर  दिया  जाना  चाहिए  कि  इस  सीमा  तक  नए
 संशोधन  भविष्य  में  लागू  होंगे  और  न्यास्रों  और  संस्थाओं  ने  संशोधन  के  अनुसार  व्यावसायिक
 क्रियाकल्लाप  दिए  थे  उन्र  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 हु

 इस  संदर्भ  मै ंतीसरी  बांत  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आयकर  अधिनियम  की  घारा  143  में
 नई  उप-घारा  को  अन्तःस्थापित  करके  विधेयक  में  यह  प्रावधान  रखा  गया  है  कि  जब  कभी

 कऋदाता  द्वारा  घोषित  आयकर  निर्धारण  अधिकारी  द्वाय  निर्धारित  आय  से  अधिक  हो  तो  करदाता  से

 पकिशाली

 अतिरिक्त  आयकर  की  वसूली  की  जाएगी  ।  कर  निर्धारण  अधिकारी  को  यह  बहुत  ही
 क्त्र्शाली  अधिकार  दिया  गया  यह  अतिरिक्त  कर  उस  स्थिति  में  भी  देय  होगा  जबकि  अन्तर

 कुछ  दावों  की  अस्वीकृति  के  कारण  उत्पन्न  हुआ  हो  या  वास्तविक  गणित  में  हुई  गलती  के  कारण  उत्पन्न

 836



 3  1910  )
 प्रत्यक्ष  कर  विधि  विधेयक

 हुआ  आश्चर्यजनक  बात  यह  है  कि  हिसाब  की  गलतियों  के  लिए  भी  यह्‌  अतिरिक्त  कर
 देय  होगा  ।  इस  कर  वसूली  के  विरोध  में  किसी  प्रकार  की  अपील  का  भी  प्रावधान  नहीं  है  ।  ऐसा
 प्रावधान  स्पष्टतः  न्याय  या  औचित्य  के  सभी  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  प्रामाणिकता
 हमेशा  प्रत्येक  मामले  के  गुणों  पर  निर्भर  होनी  चाहिए  और  इस  पर  पहले  से  ही  निर्णय  नहीं  लिया  जा
 सकता  |  प्रावधान  या  तो  वापिस  लिया  जाना  चाहिए  या  प्रत्येक  मामला  अपने  गुणों  के  आधार
 पर  निर्धारण  अधिकारी  के  विवेकाधिकार  पर  निश्चित  किया  जाना  चाहिए  |  वित्त  मंत्री  महोदय  के
 लिए  अच्छा  मार्ग  इसे  वापिस  लेना  ही  होगा  ।

 इसके  अतिरिक्त  अन्य  बातें  भी  हैं  जिन  पर  आगे  विचार  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  और
 मुझे  नहीं  पता  कि  इन  बातों  पर  किस  प्रकार  विचार  किया  जाएगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वित्त  मंत्री

 न्यायश्रंगत  व्यक्ति  होने  के  नाते  विधेयक  में  किसी  प्रकार  के  रूप  भेद  या  संशोधन  करने  के
 सम्बन्ध  में  प्राप्त  हुए  अनुरोधा  पर  विचार  करने  के  लिए  तैयार  होंगे  ।  यदि  वह  ऐसा  करते  हैं  तो  कम  से
 कम  मैं  तो  सन्तुष्ट  हूंगा  ।

 सभापति  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  क्योंकि  स्पष्टतः  मैंने  विधेयक
 को  इतनी  अच्छी  तरह  नहीं  पढ़ा  है  जितना  कि  विधेयक  पर  बोलने  के  लिए  मैं  इसे  पढ़न  चाहता  था  ।
 ये  कुछ  बातें  मेरे  ध्यान  में  लाई  गई  थी  ओर  मैंने  इन्हें  सदन  के  समक्ष  रखा  है  ।

 श्री  गिरधारो  लाल  ध्यास  माननीय  सभापति  डाइरेक्ट  टेक्स  लाज
 1988  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  । पिछली  दफा  डायरेक्ट  टेक्सिजਂ  के  सम्बन्ध  में

 जिस  प्रकार  का  अमेंडमेंट  बिल  आया  था  उस  वक्‍त  भी  हमने  निवेदन  किया  था  इसमे  बहुत  सारी  ऐसी
 बातें  हैं  जिनकी  वहज  से  लोगों  को  बहुत  तकलीफ  होती  है  ।  उन  सारी  बातों  को  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय
 जैसाकि  उन्होंने  बिल  के  ओब्जेक्ट्स  एण्ड  रीजंस  में  भी  कहा  है--उन  सारी  बातों  की  माना

 जिस  प्रकार  की  कठिनाइयां  लोगों  को  होती  हैं  उनका  अनुभव  तो  आपके  ब्योरोक्रेट्स  को  होता
 नहीं  है  ।  वे  केवल  अपने  अनुभव  के  आधार  पर  ही  बिल  में  ऐसी  बातों  को  रख  देते  हैं  जिनसे  लोगों
 को  कठिनाइयां  होती  आपके  आई०  ए०  एस०«  अफसर जो  हैं  वे  यह  समझते  हैं  कि  वे  दुनिया  के  हर
 मामले  के  एक्सर्पंट  वे  यह  समझते  हैं  कि  कोई  ऐसा  मामला  नहीं  है  जिसके  वे  एक्सपर्ट  न  हों  ।  ये  लोग
 अपने  आप  को  बहुत  एक्सपर्ट  मानते  हुए  हर  चीज  में  न  कुछ  नुक्ताचीनी  करने  में  लगे  रहते  हैं  ।

 फाइनेंस  का  ऐसा  मामला  है  कि  इसमें  अगर  थोड़ा  सा  भी  परिवर्तन  कर  दें  तो  उससे  सरकार  को
 भी  बहुत  बड़ी  कठिनाई हो  जाती  है  और  उनके  साथ  जो  लोग  काम  करने  वाले  हैं  उनके  भी  बहुत  बड़ी
 कठिनाई  पैदा  हो  जाती  इसलिए  जैसाकि  माननीय  पटेल  साहब  ने  भी  यह  निवेदन  करना
 अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  जब  डाइरेक्ट  टेक्स्िज  के  सम्बन्ध  में  कोई  बिल  लाया  जाए  तो  उस  पर  विचार
 करने  के  लिए  ज्यादा  समय  दिया  जाना  चाहिए  जिससे  कि  सब  लोग  उसको  अच्छा  तरह  से  स्टडी  करके
 अपने  सुझावों  को  आपके  सामने  रख  सकें  ।  उन  सुझावों  को  मानना  या  न  मानना  आपकी  मर्जी  पर
 मगर  सब  तरह  के  दृष्टिकोण  आपके  सामने  आ  जाएं  और  आप  उनको  देख  लें  कि  कौनसी  चीज  से
 आपको  फायदा  प्कता  है  और  भारत  सरकार  का  खजाना  बढ़  सकता  है  और  जनता  की  तकलीफ
 कम  हो  सकती  है  ।  इससे  निश्चित  तरीके  से  सरकार  को  लाभ  होगा  और  यह  जनता  के  लिए  भी

 दायक  होगा
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 आप  जो  इस  बिल के  द्वारा  अमेंडमेंट्स  लाए  हैं  उनका  तो  मैं  स्वागत  करटा  हूं  लेकिन  आपसे

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन  डायरेक्ट  टेक्सिज  के  सम्बन्ध  में  जो  भी  कठिनाइयां  पैदा  होती  हैं  उनको

 कम  करने  क ेबारे  में  जो  भी  सुझाव  आते  हैं  या  इन  टेक्सिज  के  जो  एक्सपर्ट  लोग  जो  व्यापारी  इन
 टेक्सेशन  से  ताल्लुक  रखते  उनकी  तरफ  से  भी  जो  राय  और  सुझाव  आयें  उन  पर  आप  विचार  करें

 ताकि  उनका  लाभ  सरकार  को  भी  मिले  और  इनके  सम्बन्ध  में  जनता  को  जो  कठिनाइयां  पैदा  होती  वे

 भी  दूर  हों  ।  इस  बात  को  सोचने  का  एक  बहुत  बड़ा  प्रश्न  है  ।

 हद  हि एक  प्रश्न  जिसके  बारे  में  हमने  पहले  भी  कहा  था  वह  है  चेरिटेबल  वोलेन्द्री  एजेंसीज

 च्युशंज  के  रींग  आन  साइन्टीफिक  रिसर्च  में  रिजल्ट  इन  हार्डशिप  जिसको  आपने  भी  माना  है  ।

 हमने  पहले  निवेदन  किया  था  कि  चेरिटेबिल  ट्रस्ट  पर  डायरेक्ट  टेक्स  लगाना  उचित  नहीं  मगर

 यहां  पर  बहुत  सारे  ट्रस्ट  ऐसे  हैं  जो कई  प्रकार  के  काम  करते  वहां  का  पैसा  दूसरे  कामों  में  लगाते

 हैं  ।  बड़े-बड़े  बिड़ला  तथा  अन्य  लोगों  ने  चेरीटेबल  ट्रस्ट  खोल  रखे  हैं  और  उनका  पंसा

 दूसरे  धन्धों  में  लगाकर  किस  तरीके  से  पैसा  कमाते  इस  बात  को  सब  लोग  जानते  पहले  आपने
 उनको  छोड़  रखा  इसके  बाद  जो  अन्य  प्रकार  के  व्यापार  करते  उन  ट्रस्टों  की  डायरेक्ट  टेक्‍्स  के
 अन्दर  लाने  की  कोशिश  अब  उनको  वापिस  छोड़ने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  कुछ  सह  लियतें  देने
 की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  |  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हुं  कि  वे  किस  तरह  से  प्रयत्न  करेंगे  कि
 बोनाफाइड  लोग  तो  बच  जाएं  और  गलत  तरीके  से  काम  करने  वाले  सरकार  की  आमदनी  को
 कम  करने  वाले  लोग  जो  उनके  खिलाफ  इस  कानून  के  जरिए  किस  तरीके  से  व्यवस्था  की
 जिससे  सरकार  का  लाभ  कम  न  हो  और  गलत  तरीके  से  काम  करने  वाले  लोगों  को  मदद  न  इस
 प्रकार  की  व्यवस्था  क॑से  हो  पाएगी  ।

 पार्टनरंशिम  के  बारे  में  पहले  मेक्सिमम  रेट  लगा  दिया  गया  अब  मेक्सिमम  रेट  के  बजाय
 मिनिमम  रेट  कायम  कर  दिया  गया  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  मिनिमम  रेट  का  मेक्सिमम  रेट  वसूल -  किया  यह  एक  क्लाज  इसमें  और  जोड़  दी  यह  किस  पंडित  का  या  एक्सपर्ट  का  दिमाग  है
 जिसके  अन्तर्गत  मारजिनल  रेट्स  की  तीन  तरह  की  व्यवस्था  बनाई  गई  यह  मेरी  समझ  में
 नहीं  आया  है  |  सब  का  सब  एक  साथ  कंसे  चल  इसलिए  इन  चीजों  में  जो

 ह्यवधान  असेंसमेंट  करने  वाली  अथारिटीज  को  जो  डिसक्रेशन  इससे  जिस  प्रकार  का

 हासमेंट  उन  पार्टनरशिप  से  रुम्बन्धित  लोगों  को  उससे  उनको  कंसे  बचाया  जाएगा  और  सरकार
 की  आमदनी  कंसे  वसूल  की  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  आया  है  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 अलग  तरीके  से  लफ्ज  इस्तेमाल  करके  किस  तरीके  से  इन  व्यवस्थाओं  को  चलाना  चाहते  हैं  ।

 एक  निवेदन  और  है  कि  आपने  गिफ्ट  टेक्‍्स  वैल्थ  टेक्स  के  असेसमेंट  के  बारे  में  कहा  मेरा
 निवेदन  है  कि  बड़े-बड़े  लोग  जिनके  पास  पुराने  जमाने  की  पूंजी  है  जिनके  बाप-दादाओं  ने  हम  लोगों  का
 शोषण  करके  बहुत  धन  इकट्ठा  किया  उनके  पास  हीरे  जवाहरात  पड़े  हुए  वे लोग  एक  हीरे  की
 कीमत  5  लाख  बताते  जबकि  बाजार  में  उसकी  कीमत  बहुत  ज्यादा  होती  तो  वँलथ  टेक्स  के  अन्दर
 उसका  असेसमेंट  किस  तरीके  से  किया  जाएगा  ।  क्या  उनके  कहने  को  ही  ठीक  मान  लिया
 ज्वेलरी  की  जो  कीमत  रिटनं  में  दिखाई  उसको  मान  लिया  जाएगा  था  उसका  बैल्थ  टैक्स के  बारे  में
 असेसमेंट  करके  डायरेक्ट  टैक्‍स  वसूल  किया  इस  बारे  में  क्या  कोई  व्यवस्था  की  गई  ये  कुछ
 ऐसे  प्रश्न  हैं  जिन  पर  गंभीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  |  पिछली  दफा  वैल्थ  टैक्‍स जब  समाप्त
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 किया  जा  रहा  था  तो  हमने  इसका  विरोध  किय्ग  बड़े-बड़े  लोगों  के  पास  पुराने  जमाने  की  जो  संपत्ति

 पड़ी  हुई  जमीन-जायदाद  मकान  हैं  ज्वेलरी  उन  लोगों  को  क्‍यों  वैल्थ  टैक्स  से  और  गिफ्ट  टैक्स
 से  छोड़ा  जा  रहा  ऐसी  हालत  में  आप  उनको  बहुत  बड़ी  रियायत  दे  रहे  इस  अमेंडमेंट  के  जरिए
 यह  बताने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  जैसे  पहले  वाले  अमेंडमेंट  में  व्यवस्था  की  गई  थी  और  उसमें
 मेंट  ठीक  प्रकार  से  न  हो  सका  क्‍योंकि  कहीं  ज्यादा  हो  गया  और  कहीं  कम  हो  गया  तो  उसका  ठीक
 प्र  कार  से  असेसमेंट  कैसे  किया  जायेगा  उसके  लिए  कुछ  अमेंडमेंट  इसमें  लाने  का  प्रावधान  किया  है  |  यह
 बहत  अच्छा  कदम  है  और  स्वागत  योग्य  है  ।  असेसमेंट  करने  वाली  अथारिटी  ऐसी  होनी  चाहिए  जो  ठीक
 प्रकार  से असेस  कर  सके  और  सरकार  को  किसी  प्रकार  का  नुकसान  न  हो  ।  जो  गलत  असेसमेंट  हो  जाते
 हैं  उनको  री-ओपन  करने  की  मनाही  कर  दी  गई  थी  ।  उसको  इस  अमेंडमेंट  के  जरिए  खोलने  की  स्वीकृति

 जा  रही  इससे  लोगों  को  सहूलियत  मिलेग्री  |  टंक्सेज  के  बारे  में  आपने  लम्बे-चोड़े  कायदे-कानून
 बना  दिए  हैं  जिनको  मामूली  आदमी  नहीं  समझ  सकता  ।  बेहतरीन  से  बेहतरीन  वकील  अपने  टैक्स  को

 छड़वाने  के  लिए  तय  करना  पड़ेगा  जिससे  टैक्‍स  से  पिंड  छुड़  सके  ।  ज्यादा  से  ज्यादा  फीस  देकर  वकील
 की  जेब  मरी  इससे  सरकार  की  आमदनी  कम  हो  जायेगी  ।  कितना  पैसा  सरकार  को  लेना
 यह  आप  आमदनी  की  जानकारी  में  होना  चाहिए  जिससे  सीधे  तरीके  से  वह  सरकार  के  खजाने  में  चैसा
 जमा  कराए  ।  अमेरिका  तथा  यूरोपियन  कंट्रीज  में  लोग  अपने  आप  पैसा  जमा  करवाते  हैं  जबकि  अपने
 यहां  टैक्स  की  चोरी  की  बात  की  जाती  मेरा  निवेदन  यही  है  कि  ऐसा  टंक्‍्स  लगाना  चाहिए  जिससे
 चोरी  न  हो  ।  इतनी  बड़ी  तादाद  में  टेक्‍्स  लगे  हुए  हैं  जिससे  आम  आदमी  चोरी  करने  की  कोशिश  करता
 है  ।  काला  धन  ज्यादा  होने  का  मूल  कारण  यही  है  कि  डायरेक्ट  टैक्‍स  की  वसूली  कम  हो  रही  आघा
 पैसा  उन  लोगों  की  जेबों  में  चला  जाता  हैं  और  सरकार  के  खजाने  में  बहुत  कम  पैसा  जमा  होता  है  ।  ऐसी
 व्यवस्था  कीजिए  जिससे  आपका  टैक्स  पूरा  हो  और  ब्यापारी  लुटे  नहीं  त्तथा  हिन्दुस्तान  की  तरक्की  हो  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  अमेंडमेंट  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 a
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 श्री  शोन्ताराम  नायक  :  सभापति  मैं  प्रत्यक्ष  कर  विधि

 1988  का  स्वागत  करता  हूं  ।  वास्तव  में  जैसा  कि  मेरे  साथियों  ने  पहले  ही  कहा  है  जब  वर्ष  1987
 विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  था  तो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  आरोप  लगाया  गया  था  कि  विधेयक
 जल्दबाजी  में  पास  किया  गया  था  और  विधेयक  मैं  सम्पूर्ण  कर  ढ़ांचे  की  भावना  के  विरुद्ध  प्रावधान  किए
 गए  हैं  ।  किन्तु  मैं  एक  दलील  का  उत्तर  देना  चाहूंगा  ।  जिसका  किसी  ओर  से  भी  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 है  ।  उत्तर  इस  प्रकार  है  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  विधेयक  जल्दबाजी  में  पास  किया  गया
 ऐसा  इसलिए  क्योंकि  मैं  उन  सदस्यों  में  से  एक  था  जिन्होंने  अधिकांश  चर्चाओं  में  भाग  लिया  और

 मुझे  वह्‌  समय  याद  है  जब  विधेयक  पेश  किया  गया

 इससे  पहले  नियम  193  के  अधीन  बहुत  सी  चर्चाएं  हो  चुकी  थी  ओर  सरकार  के  बहुत  सारे
 विधेयक  लम्बित  रह  गए  थे  और  यह  ॒  विधेयक  भी  उनमें  से  एक  था  और  अन्ततोगत्वा  इसे  पेश  किया
 गया  तथा  इस  पर  चर्चाएं  हुईं  और  विधेयक  पारित  किया  गया  ।  किसी  का  भी  जल्दबाजी  और  सरकार
 का  भी  विधेयक  की  जल्दबाजी  में  पास  करने  का  कोई  इरादा  नहों  था  ।

 इस  तथ्य के  बावजूद  कि  मैं  सत्तारूढ़  दल  का  सदस्य हूं  मैं  इस  बात  को  रिकार्ड  में  लाना  चाहता
 हूं  कि  यह  सच  है  कि  यह  विधेयक  जल्दबाजी  में  पास  नहों  किया  गया  था  ।  जहां  तक  विधेयक  में

 239&



 प्रत्यक्ष  कर  विधि  विधेयक  22  1989

 निहित  प्रावधानों  का  सम्बन्ध  जैसा  कुछ  संदस्य  पहले  भी  कह  चुके  सरकार  ने  निसंकोच  भाव  से
 उन  प्रावधानों  को  परिशोधित  किया  जहां  उनमें  कमियां  निः:सन्देह  विपक्षी  सदस्य  इसकी  आलोचना
 करेंगे  किन्तु  मैं  यह  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  वे  इसकी  आलोचना  कंसे  कर  रहे  हैं  जबकि  सरकार  लोगों
 के  सुझावों  को  स्वीकारं  कर  चुकी  है  और  उसने  यह  विधेयक  पेश  किया

 जहां  तक्र  क्रियाविधि  का  सम्बन्ध  है  उन्हें  इसे  शीघ्र  निपटाने  तथा  मामलों  को  निपटाने  के
 लिए  कुछ  करना  है  और  यह  देखना  है  कि  करदाताओं  के  प्रति  न्याय  किया  जाए  ।  कभी-कभी  कुछ  मामले
 प्रेस  में  प्रकाशित  हुए  हैं  ।  प्रेस  में  फिल्‍म  अभिनेत्री  रेखा  के  सम्बन्ध  में  एक  मामला  छपा  तीन
 महीने  पूर्व  प्रेस  में  यह  मामला  विस्तार  से  छपरा  था  कि  करके  मामलों  से  संबंधित  प्राधिकारियों  ने  उस
 फिल्म  अभिनेत्री  को  बहुत  सी  रियायतें  दी  हैं  और  कर  माफ  कर  दिया  है  आदि  ।  किन्तु  सरकार  की  ओर
 से  कोई  समुचित  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  गया  कि  ऐसी  कोई  माफी  नहीं  दी  गई  और  उसे  कोई  विशेष
 रियायत  नहीं  दी  गई  जिस  किसी  बात  की  उसे  मंजूरी  दी  गई  है  वह  सब  कानून  के  अन्तगंत  ही  दी
 गई  मैं  इसे  केवल  रिपोर्ट  को  पढ़ने  के  बाद  ही  समझ  सका  यदि  कोई  ऐसी  रिपोर्ट  हो
 जिसमें  यह  कहा  गया  हो  कि  कुछ  चुनींदा  व्यक्तियों  को  कुछ  निश्चित  रियायतें  दी  गई  है  या  उनके
 मामले  माफ  कर  दिए  गए  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  को  इसे  स्पष्ट  करना  चाहिए  ।

 जहां  तक  विधेयक  के  खण्डों  का  सम्बन्ध  मैं  उस  खण्ड  का  स्वागत  करता  हूं  जिसके  अन्तर्गत
 उस  कम्पनी  को  कुछ  रियायतें  दी  गई  हैं  जो  होटल  उद्योग  चला  रही  यदि  कम्पनी  लाभ  का  50
 प्रतिशत  नये  होटल  के  नई  कारों  को  खेल  कूद  का  सामान  सम्मेलन  केन्‍्द्रो
 की  स्थापना  करने  अथवा  ऐसी  अन्य  सुविधाओं  के  लिए  उपयोग  करती  है  जिससे  देश  में  पर्यटन  को
 प्रोत्साहन  मिले  तो  सरकार  उसे  विशेष  रियायत  दे  सकती  यदि  वे  ऐसी  रियायतों  या  कटौतियों  का
 उन  क्षेत्रों  में  निवेश  करें  जिनका  वतंमान  विधेयक  में  उल्लेख  किया  गया  तो  मेरे  विचार  से  इन
 सुविधाओं  के  द्वारा  देश  में  पर्यटन  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  केवल  एक  बात  है  कि  उस  कम्पनी  पर  सतत
 निगरानी  रखी  जाए  कि  कया  वह  वास्तविक  रूप  से  लाभ  का  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  निविश  कर  रही  हैं
 अथवा  नहीं  क्‍योंकि  कुछ  होटल  उद्योग  के  मातिक  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  सरकार  द्वारा  दी

 गई
 राजसहायता  का  दुरुपयोग  करते  हैं  ।  वे  उन  रियायतों  का  दुरुपयोग  करते  हैं  जो  किसी  विशेष  उद्योग
 में  निवेश  के  लिए  सरकार  द्वारा  दी  जाती  है  ।

 ५
 जहां  तक  समान  लेखा  वर्ष  का  सम्बन्ध  है  निसंदेह  व्यापार  समुदाय  द्वारा  आपत्तियां  उठाई  गई

 थीं  क्योंकि  वे  सोचते  हैं  कि  इससे  लेखा  परीक्षण  बैंकों  और  डाक  प्रणाली  पर  कुछ  दवाव
 वे  यह  भी  सोचते  हैं  कि  इससे  सीजनल  उद्योग  आदि  भी  प्रभावित  होंगे  ।  निसंदेह  इन  आपत्तियों  में  कुछ
 तथ्य  समूचे  बेहतर  कर  प्रशासन  के  हित  में  समान  लेखा  वर्ष  जिसे  सरकार  ने  शुरू  करने  .

 का  निर्णय  लिया  है  एक  स्वागत  योग्य  उपाय  और  इस  समान  लेखा  वर्ष  को  शुरू  करने  से  अधिक
 फायदे  होंगे  लेकिन  वर्तमान  लेखा  वर्ष  में  हानि  अधिक  है  ।

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  क्षेत्र  में  निविश  करने  पर  कतिपय  रियायतें  देने  का  प्रस्ताव  यह  एक
 स्वागत  योग्य  उपाय  है  ।  फिर  भी  इस  प्रावधान  के  दुरुपयोग  किये  जाने  की  सम्भावना  है  या  फिर

 कुछ  तत्व  इसका  दुरुपयोग  कर  सकते  इस  पर  पैनी  दृष्टि  रखनी  होगी  कि  वास्तविक  निवेश
 वैज्ञानिक  क्षेत्र  में  ही किया

 240



 3  1910  प्रत्यक्ष  कर  विधि  विधेयक

 अग्रिम  कर  के  भुगतान  कतिपय  खामियां  सामने  आई  है  जिसे  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया
 और  सरकार  ने  उन  त्रटियों  को  दूर  करने  और  अग्रिम  कर  प्रणाली  को  तकंसंगत  बनाया

 ॥॒  जहां  तक  पति  व  पत्नी  के  बीच  का  सम्बन्ध  है  जब  वे  एक  ही  फर्म  के  पार्टनर  हैं
 तब  उनकी  आय  एक  साथ  नहीं  मिलाई  जाएगी  ।  उनकी  आय  अलग  से  आंकी  जाएगी  ।  यह  एक
 योग्य  कदम  है  हम  महिलाओं  को  एक  अलग  दर्जा  देना  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  अपने  महिलाओं  को
 स्वतन्त्र  रूप  से उनके  अलग  अधिकारों  के  लिए  कानून  लागू  किए  आय-कर  के  उद्देश्य  से  उनकी  आय
 के  हिस्से  को  अलग  से  मानने  का  यह  प्रावधान  भी  स्वागतयोग्य  वास्तव  में  मैं  गोवा  का  उदाहरण

 दूंगा  जहां  समान  नागरिक  संहिता  के  अन्तर्गत  महिलाओं  को  और  उनकी  सम्पत्ति  को  भी  अलग  से  माना
 जाता  है  ।  इसलिए  पति  और  पत्नी  की  आय  को  एक  साथ  न  मिलाने  का  प्रावधान  करने  वाला  यह  खण्ड

 बहुत  ही  स्वागतयोग्य  कदम

 जहां  तक  हमारी  कराधान  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  है  कुल  मिलाकर  यह  भली  प्रकार  कायं  करती

 है  |  और  हमारे  कर  कानून  देश  के  कई  भागों  में  लागू  हाल  ही  में  एक  बात  नोटिस  में  आई  है  कि

 छोटे  से  हमने  पढ़ा  है  कि  सिक्किम  में  कतिपय  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  का  बहुत  बड़ा  विरोध  हुआ  है

 चूंकि  ये  कानून  उस  राज्य  में  पहले  लागू  नहीं  थे  इसलिए  कतिपय  उद्योगपतियों  के  लिए  पहले  वाली

 व्यवस्था  बहुत  फायदेमन्द  थी  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  सिक्किम  राज्य  में  उन  कानूनों  को

 लागू  करने  का  ठीक  ही  प्रयास  किया  गया  वास्तव  में  यह  कानून  समूचे  देश  में  है  और  मेरे  विचार  से

 किसी  राज्य  को  छूट-प्राप्त  नहीं  होती  उनका  कहना  है  कि  प्रत्यक्ष  कर  कानून  लागू  करने  से

 उन्हें  एक  करोड  रुपए  का  नुकसान  हो  जाएगा  ।  जबकि  सिक्किम  राज्य  को  सरकार  से  बहुत  अधिक
 वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हो  रही  है और  इसलिए  इस  मामले  को  सुलझाया  जा  सकता  हे  लेकिन  जो  मैं

 सैद्धान्तिक  रूप  में  कह  रहा  हूं  कि  राष्ट्रीय  हित  में  हमें  उस  राज्य  में  भी  प्रत्यक्ष  कर  कानून  लागू  करने

 ता  fgu  हए

 मैं  खेप  कर  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  मेरे  विचार  से  इस  बारे  में  विधेयक  लाए  जाने  की

 सम्भावना  है  और  मंत्री  महोदय  ने  विश्वास  दिलाया  है  कि  आगामी  सत्र  में  विधेयक  लाया

 मैं  केवल  प्रक्रियात्मक  मामले  के  रूप  में  कह  रहा  हूं  ।  ऐसा  अलग  से  कानून  नहीं  होना  हम

 विद्यमान  केन्द्रीय  कर-कानून  में  संशोधन  कर  सकते  खेप  कर  के  लिए  तकंसंगत  ढ़ांचा  तेयार  कर

 सकते  हाल  ही  में  हुए  सम्मेलन  में  भले  ही  कुछ  भी  निर्णय  लिया  गया  हो  ।

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  मैं  प्रत्यक्ष  कर  कानून  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करता
 हूं  ।  वैज्ञानिक  ग्रामीण  विकास  और  अन्य  प्रशंसनीय  उद्देश्यों  के  लिए  आयकर  अधिनियम  में

 विभिन्‍न  रियायतें  दी  गई  हैं  जो समाज  के  लिए  लाभदायक  जिनका  कुछ  प्रमुख  उद्योगपतियों  द्वारा

 दुरुपयोग  किया  जाता  है  ।  अनुसंधान-के  नाम  पर  जनशक्ति  का  उपयोग  किया  जाता  है  जिसे  उत्पादन  या

 अन्य  विकासात्मक  कार्यों  पर  उपयोग  में  लाया  जाता  है  जबकि  ग्रामीण  विकास के  क्षेत्र  में  बहुत  अधिक

 लाभ  नहीं  हो  जा  रहा  हमें  कोई ऐसा  रास्ता  निकालना  चाहिए  जिससे  ऐसे  लोगों  को  कुछ  प्रोत्साहन
 दिया  जा  सके  जो  आगे  आकर  ग्रामीण  विकास  कार्य  में  राशि  निवेश  करते  हैं  ।

 हमारे  पास  अधिनियमों  और  नियमों  और  दाण्डिक  व्यवस्था  के  बावजूद  बहुत  धन  इस  देश  से

 बाहर  जा  रहा  है|  विशेषतया  पिछले  तीन  या  चार  वर्षों  से  तो  देश  का  धन  बहुत  अधिक  बाहर  जा

 रहा  भारतीयों  का  लगभग  1300  करोड़  रुपए  से  अधिक  धन  स्विस  बैंकों  में  जमा  है  ।  सम्भवतः
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 भारत  सरकार  स्विस  बैंक  के  साथ  इन  खातों  का  पता  लगाने  के लिए  उस  देश  के  साथ  कोई  सहयोग
 करने  की  बात  सोच  रही  है  जिससे  इस  प्रवृत्ति  को  टोका  जा  किन्तु  जब  तक  यह  होता  है  अपराधी
 अपना  घन  दूसरे  देशों  में  जमा  करा  देंगे  ।

 सभापति  ग्रामीण  क्षेत्रों  आवास  की  बहुत  बड़ी  समस्या  है  |  लोगों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  आवास  पर  निवेश  करने  के  लिए  आगे  आना  उदाहरण  के  लिए  उन  गांवों  में  जहां  2,000
 से  कम  जनसंख्या  है  ।  अगर  हम  ऐसे  निवेशकों  को  कर  में  छूट  के  माध्यम  से  कुछ  प्रोत्साहन  दे  सकते  हैं  तो
 यह  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोगों  क ेलिए  अच्छी  बात  होगी  और  इससे  शहरों  में  झुग्गी  झोंपड़ी  भी  कम  होंगी  ।
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अधिक  आवासीय  गतिविधियां  नहीं  भवन  निर्माताओं  और  निवेशकों  को  कुछ
 रियायतें  देकर  हम  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 शहरों  या  उपनगरों  में  भूमि  पर  धन  निवेश  करना  अधिक  लाभदायक  है  ।  उन  क्षेत्रों
 में  हजारों  प्रोपर्टी  डीलर  हैं  और  उन  पर  कर  नहीं  लगाया  जाता  अगर  हम  पीतमपुरा  की  तरफ
 नौएडा  या  दिल्ली  के  किसी  हिस्से  या  बड़े  शहरों  के  किसी  अन्य  हिस्से  की  तरफ  जाएं  तो  हम  पाते  हैं  कि
 प्रोपर्टी  डीलर  का  बोर्ड  उन  पर  कर  नहीं  लगता  है  |  हम  अन्य  व्यवसायों  पर  कर  लगा  रहे  हम
 साझेदारी  वाली  फर्मों  पर  कर  लगा  रहे  हैं  ।  प्रोपर्टी  डीलरों  का  क्‍या  जो  बड़े  पैमाने  प  र  यह
 व्यवसाय  कर  रहे  हैं  ?  वह  दो  एकड़  या  तीन  एकड़  जमीन  काले  धन  से  खरदीते  हैं

 और  उस  जमीन  पर
 कुछ  नहीं  बनाते  ।  चार  या  पांच  वर्षों  इसकी  कीमत  दस  ग्रुना  से  तीस  गुना  तक  बढ़  जाती  है  ।  व  फछ

 ऐसे  कानून  होने  चाहिए  कि  यदि  भूमि  खरीदने  की  तारीख  से  दो  वर्षो  के  भीतर  निर्माण  कार्य  नहीं
 किया  जाता  तो  इस  पर  प्रत्येक  वर्ष  तीस  प्रतिशत  की  दर  से  कर  लगाया  जैसाकि  हम  कुछ मामलों  में  हमने  अतिरिक्त  प्रतिशत  कर  लगाते  हैं  ।

 साझेदारी  फर्मों  के  सम्बन्ध  में  उपबन्धों  को  बनाए  रखने  के  लिए  संशोधन  का  मैं  स्वागत  क  सता
 हूं  ओर  चैरीटेबल  ट्रस्ट  के  लिए  भी  जो  देश  के  बहुत  से  हिस्सों  में  बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रहे  लेकिन
 उनमें  कुछ  बेईमान  तत्व  भी  हैं  ।  लेकिन  बहुत  से  ट्रस्ट  आम  ब्यक्तियों  के  फायदे  के  लिए  बहुत  अच्छा  कार्य
 कर  रहे  हैं  ।

 मैं  यहां  एक  मुद्दे  पर  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  अनेक  वर्षों  से कृषि  आय  की  अधिकतम  सीमा
 36  हजार  रुपए  पर  निर्धारित  की  गई  हमने  आयकर  की  मूल  अधिकतम  सीमा  को  12,000  रुपए
 से  बढ़ाकर  15,000  और  फिर  18,000  रुपए  किया  है  किन्तु  कृषि  आय  की  अधिकतम  सीमा  में  कोई
 वृद्धि  नहीं  की  गई  बजट  में  क्या  हो  सकता  है  मैं  नहीं  जानता  ।  लेकिन  कृषि  आय  की  अधिकतम
 सीमा  36,000  रुपए  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कीमतों  में  वृद्धि  क ेकारण  और
 कृषि  निवेश  की  लागत  में  वृद्धि  के  कारण  कृषि  आय  की  सीमा  में  भी  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।  मुर्गी
 पालन  और  पशु-पालन  के  सम्बन्ध  में  हमने  देखा  है  बहुत  से  माध्यम  वर्ग  के  लोग  इन  व्यवसायों  में  लगे

 ऐसे  बहुत  कम  लोग  हैं  जिनके  बड़े  पैमाने  पर  मुर्गीपालन  और  डेरी  फार्म  यदि  उन्हें  भी  कुछ
 छूट  दीं  जाए  तो  इससे  जनता  और  सरकार  को  लाभ  होगा  ।  हु

 इन  शब्दों  के  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करती  हूं  ।

 भरी  एस०  थो०  सर्वप्रथम  मैं  सदन  के  दोनों  ओर  बैठे  हुए  सभी  माननीय  सदस्यों  के  प्रति
 अपनी  कृतज्ञता  प्रकट  करता  हूं  जिन्होंने  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  है  और  अपना  बहुमूल्य  परामर्श
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 दिया  है  कि  क्या  किया  जाना  चाहिए  ।  वस्तुतः  दो  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  दो  पक्ष थे  ।
 एक  पक्ष  ने  कहा  कि  यह  तथ्य  कि  अधिनियम  1987  का  संशोधन  1989  द्वारा  किया  जाना  है  स्पष्ट
 रूप  से  दर्शाता  है  कि  सरकार  ने  इस  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  नहीं  किया  इस  प्रकार  के  विधि  निर्माण
 में  उन्होंने  जल्दीबाजी  की  और  उन्हें  पुनः  अपनी  कार्यवाही  सुधार  कर  इस  संशोधन  विधेयक  के  साथ
 सदन  के  समक्ष  उपस्थिति  होना  पड़ा  ।  दूसरे  पक्ष  ने  कहा  कि  इस  विधान  से  प्रभावित  होने  वाले  लोगों
 द्वारा  व्यक्त  जगमत  और  समालोचना  की  उत्तरदायी  सरकार  मेरे  मन  में  भी  इस  प्रकार  के  प्रतिद्वन्द
 उठ  रहे  थे--मैं  स्पष्ट  रूप  से  सदन  के  समक्ष  यह  स्वीकार  करता  हुं--क्या  सही  परिपेक्ष्य  में  इसकी
 व्याख्या  की  जाएगी  या  यह  मान  लिया  जाएगा  कि  सरकार  कुछ  वर्गों  द्वारा  लाए  रहे  दबाव  के  समक्ष
 झुक  गई  है  |  अनन्तोगत्वा  मैंने  यह  सही  समझा  कि  हम  लोगों  को  झूठी  प्रतिष्ठा  नहीं  बनाई  रखनी

 चाहिए  ।  यदि  यह  एक  वास्तविक  शिकायत  है  और  हमें  यह  विश्वास  हो  है  कि  आप  किसी  बात
 की  आलोचना  कर  रहे  हैं  और  यदि  हम  आलोचना  के  बावजूद  भी  विचार-विमश  करेंगे  और  आपके
 दवाव  में  नहीं  आएं  तो  मेरे  विचार  से  इस  प्रकार  की  समस्या  से  निपटने  का  यह  अवैध
 तथा  अनुचित  तरीका  विधान  के  सम्बन्ध  में  मतान्तर  तो  होंगे  ही  ।  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि
 मेरा  एक  विशेष  दृष्टिकोण  है  ओर  दूसरे  भी  हैं  जो  स्पष्ट  रूप  से  महसूस  करते  हैं  कि  इससे  उन्हें  नुकसान

 मैं  उनके  उद्देश्य  पर  प्रश्न  नहीं  करूंगा  लेकिन  सरकार  के  लिए  नितान्त  आवश्यक  राजस्व  हेतु
 मैं  कहता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  तरीकों  को  अपनाना  आवश्यक  हो  गया  है  और  आप  जो  कह  रहे  हैं  उसे
 सम्भवतः  मैं  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  यह  इस  समस्या  से  निपटने  का  एक  बहुत  ही  सरल  तरीका
 है  ।  मुझे  यह  कहना  चाहिए  कि  इस  तरीके  से  ही  हम  इस  समस्या  का  समाधान  कर  सकते  बगर  किसी
 झूठी  प्रतिष्ठि  के  हम  सोचें  कि  कुछ  समस्याएं  हैं  जिन  पर  हमें  विचार  करना  है  कि  क्‍या  यह  वास्तब  में
 आवश्यक  है  कि  हम  अपने  निश्चय  पर  दृढ़  रहें  अथवा  हमें  संशोधन  लाना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  से  ही
 संशोधन  लाए  गए  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  पक्षों  की  मैं  विशद  व्याख्या  नहीं  करता  माननीय  सदस्य  द्वारा
 बताए  गए  अन्तिम  विषय  निश्चित  रूप  से  केन्द्र  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में  नहीं  आते  है  ।  कृषि  राज्य
 सरकार  का  अधीनस्थ  विषय  कृषि  पर  आयकर  का  निर्धारण  केन्द्र  सरकार  द्वारा  न  करके  राज्य
 सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  ।  अतः  इस  समस्या  को  मैं  उन्हें  राज्य  सरकार  के  समक्ष  प्रस्तावित  करने  की
 सलाह  देता  हंं  ।  यदि  वे  इस  विषय  को  राज्य  सरकार  के  समक्ष  प्रस्ताविक  करने  योग्य  समझते  हैं  तो

 निश्चय  ही  वे  इसे  राज्य  सरकार  को  प्रस्ताविक  कर  इसका  समाधान  पा  सकते  हैं  ।

 यह  अनेक  विषय  प्रस्तावित  किए  गए  हैं  परन्तु  के  अन्तगंत  वणित  आय  की
 परिभाषा  सर्वे  प्रमुख  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  माननीय  सदस्य  जिन्होंने  परामर्श  दिया  यदि  इस  सभा
 में  उपस्थित  होते  और  यदि  उन्होंने  मेरे  प्रारम्भिक  विचार  सुने  होते  तो  उन्हें  पता  होता  कि  मैंने  समस्या
 को  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  था  ।  एक  मामले  में  केवल  ऐसा  हुआ  था  ।  यह  सिर्फ  नगर  प्रतिपृत्ति  भत्ता
 के  मामले  में  हुआ  था  जोकि  वस्तुतः  प्रत्येक  सम्बन्धित  व्यक्ति  द्वारा  चुका  दिया  गया  था|  कल्लकत्ता  उच्च
 न्यायालय  ने  यह  दृष्टिकीण  अपनाया  कि  यह  आय

 नहीं
 बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  दृष्टिकोण  में

 यह  आवश्यक  रूप  से  आय  है  ।  यह  दो  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  दिया  गया  परस्पर  विपरीत  निर्णय  है  ।
 आजकल  अलग-अलग  व्यक्ति  न्यायालयों  में  जा  रहे  हैं  और  इस  कारण  ही  हम  चाहते  हैं  कि  हमें  विधि  हि
 निर्माण  करके  वस्तुस्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  देनी  चाहिए  जिससे  कि  किसी  भी  विवाद  के  लिए  जरा

 गुंजाईश  न  इस  आधार  पर  की  गई  व्याख्या  यह  है
 कि

 अब  कामगारों  और  नियोजकों  के  बीए  ¢
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 समझोते  पूर्णतः  व्यर्थ  हैं  और  अधिकांश  भत्तों  पर  कर  लगाया  जा  रहा  मैं  पुन  सदन  को  यह
 आश्वासन  देता  हूं

 कि सरकार  ऐसा  कुछ  करने  नहीं  जा  रही  पहले  से  कर  मुक्त  भत्तों  पर  इस  स्थिति

 में  कर  लगाने  का  हमारा  कोई  विचार  नहीं  प्रत्येक  सम्बन्धित  व्यक्ति  को  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित
 रहना  चाहिए  क्‍योंकि  पहले  से  कर  मुक्त  भत्तों  पर  करलगाने  का  हमारा  विचार  नहीं  है  ।  यह
 नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  कभी  कर  मुक्त  नहीं  परन्तु  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  और  बम्बई  उच्च
 न्यायालय  के  निर्णयानुसार  हमने  आवश्यक  समझा  कि  सुस्पष्ट  परिभाषा  द्वारा  हमें  वस्तु  स्थिति  कर
 लेनी  चाहिए  जिससे  कि  गलत  ब्याख्या  की  कोई  गुंजाईश  न  रहे  ।  यही  एक  बात  है  सिर्फ  इसमें  ही
 सुस्पष्ट  व्याख्या  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  की  परिभाषा  में  अब  कोई  सारपूर्ण
 परिवर्तन  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  अब  यह  उचित  रूप  से  सदन  के  समक्ष  लाया  जा  चुका  है  ।

 3.58  म०  प०

 महोदय  पीठासीन  हु

 कुछ  मुद्द  उठाए  गए  थे  लेकिन  यह  प्रमुख  मुद्दा  अधिकांश  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाया
 गया  था  ।  श्री  अमल  दत्ता  ने  कुछ  मुद्दे  उठाए  और  होटल  उद्योग  में  परिवर्तन  लाकर  सरकार  के  उद्देश्यों
 पर  प्रश्न  किया  ।  तो  यदि  कुछ  अप्रवासी  भारतीय  बन्धों  को  स्थानीय  व्यक्तियों  को  हस्तांतरित  कर
 दिया  जाए  तो  वे  भी  कर  मुक्त  होते  हैं  ।  उन्होंने  यह  कहकर  बहुत  कड़ा  विरोध  प्रकट  किया  कि  यह
 एक  और  प्रमुख  उद्योग  है  और  एक  गैर  प्रमुख  क्षेत्र  जहां  सरकार  कुछ  अन्य  चीजें  स्थापित  करने  की
 कोशिश  कर  रही  और  होटल  मालिकों  द्वारा  इसका  पूर्णरूपेण  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  क्‍या
 माननीय  मंत्री  महोदय  उस  धारा  को  पढ़ने  का  कष्ट  करेंगे  जहां  छूट  का  वर्णण  किया  गया  है  यह  स्पष्ट
 रूप  से  कहा  जा  चुका  है  कि  होटल  दो  प्रकार  के  होते  हैं  ।  इसमें  विशेषकर  पांच  सितारा  होटल
 शेष  होटलों  में  मेरे  विचार  से  किसी  भी  विदेशी  कोकोई  रुचि  नहीं  आरम्भ  में  कर  की  छट  50  प्रतिशत

 किन्तु  यह  तब  दी  जाएगी  जब  आय  विदेशी  मुद्रा  में  प्राप्त  मेरे  विचार  से  है  कोई  स्थानीय
 व्यक्ति  विदेशी  मुद्रा  का  भुगतान  करता  होगा  केवल  विदेशी  लोग  ही  विदेशी  मुद्रा  दे  सकते  होंगे  ।  विभिन्‍न
 स्रोतों  से  अधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  क्रम  यह  भी  एक  स्रोत  है  जिसका  हम  उपयोग  कर  रहे
 हैं  ।  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  छूट  देने  से  *****

 )

 क्री  अमल  दर्ता  :  जो  बात  मैंने  पूछी  थी  आप  उसका  स्पष्टीकरण  नहीं  दे  रहे  मैंने  यह  पूछा
 था  कि  विदेशी  पर्यटकों  से  होने  वाली  आय  का  हिसाब  आप  कैसे  लगाएंगे  ?  इसका  हिसाब  लगाने  का
 कोई  तरीका  है  ।  वे  रुपयों  में  किए  गए  भुगतान  को  भी  विदेशी  मुद्रा  में  किए  गए  भुगतान  में  जोड़कर
 इसको  बढ़ा  कर  दिखा  सकते  हैं  ।

 4.00  भ०  १०

 ञरो  एस०  बी०  चव्हाण  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  50%
 की  छूट  विदेशी  मुद्रा  के आधार  पर  दी  जाएगी  जो  होटलों  की  कुल  आय  का  हिस्स  है  और  उस  कुल आय  में  जो  भी  भाग  विदेशी  मुद्रा  का  उसका  50%  राहतਂ  देते  समय  ध्यान  रखा  जाएगा  और
 50%  हम  10  वर्ष  की  अवधि  में  जमा  करेंगे  ताकि  विदेशी  पर्यटकों  से  सम्बन्धित  कोई

 अर्ाद्‌  पर्यदन

 के  विकास  के  लिए  नया  हॉल  होटलवालों  द्वारा  विशेषकर  नई  गाड़ियां  आदि
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 श्री  अमल  दत्ता  :  इस  पर  निगरानी  की  जा  सकती  है  ।

 थ्रो  एस०  बी०  चव्हांण  :  इस  पर  निगरानी  रखी  जा  सकती  ।  निश्चय  यदि  हमें  सारः
 कुछ  लागू  करने  के  पश्चात्‌  कोई  कठिनाई होगी  तो  निश्चय  ही  सदन  के  समक्ष आने  और  यह  कहलने  में
 कि  हमें  यह  कठिनाई  है  और  इसके  लिए  किसी  खण्ड  में  संशोधन  करना  तो  इसके  लिए  मेरे  विचार  से
 कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  आप  अपना  उत्तर  कल  या  बाद  में  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 4.01  म०  प०

 है|
 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 भोपाल  गंस  त्रासदो  के  पोड़ितों  को  मुआवजे  के  भुगतान  के  सम्बन्ध  न  भारत  सरकार
 ओर  यूनियन  कार्वाइड  के  बोच  हुए  समझौते  से  उत्पन्न  स्थिति

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  आरम्भ  करते  हैं  ।

 उग्योग  मनन्‍्त्रो  जे०  बेंगल  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  चर्चा  कल

 भी  जारी  रहेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जंसा  आप  चाहें'"''**  देखते  हैं  ।

 श्री  संफहोन  चौधरी  :  वाद-विवाद  का  उत्तर  कौन  देगा  ?

 प्रो०  मधु  वष्डबते  :  क्या  आप  उत्तर  भाषण  पहले  दिलवाएंगे  ?

 श्रो  अमल  दत्ता  :  मंत्री  जी  पहले  ही  उत्त  र  तैयार  करके  लाए  हैं  ।

 श्री  जे०  बेंगल  राव  :  मैं  केवल  यह  पूछ  रहा  था  कि  क्‍या  यह  कल  भी  जारी  रहेगा  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  हम  रसायन  उद्योग  पर  चर्चा  नहीं  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  मधु  आप  चर्चा  आरम्भ  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  अध्यक्ष  आरम्भ  मैं  मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  और  आशा  है
 कि  आप

 हमें  गलत  नहीं  समझें  जो  कि  हम  विपक्षी  सदस्य  1984  में  भोपाल  गैस  त्रासदी  की  समस्या  सुलझाने  में
 सरकार  की  भारी  असफलता  पर  इसकी  निन्‍दा  करना  चाहते  इतना  ही  संसद  और  इसके
 अधिकार  की  भी  अवहेलना  हुई  है  ।  एक  अधिनियम  भोपाल  गैस  विभीषिका  दावा  कार्यवाही

 1985  5  भी  इसका  उल्लंघन  किया  गया  है  ।  पीडितों  के  आधारभूत  जीने  और  स्वतन्त्रता
 का  न्यायिक  न्याय  पाने  का  जब  यह  सब  क॒छ  नहीं  मिलता  तो  हमने  सेसझा  कि

 इससे  अच्छा  और  कोई  मुद्दा  हो  नहीं  सकता  जिस  पर  हम  सरकार.की  निन्‍्दा  न  कितु
 आपकी  बुद्धिमता  के  अनुसार  जिसे  हम  -  बिल्कुल  चुनौती  नहीं  आपने  यह  निश्चय  किया  कि  यद्यपि
 मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  पड़ा  है  और  निर्णय  अभी  होना  आपने  स्थगन  प्रस्ताव  की
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 अनुमति  देन ेकी  जरूरत  नहीं  समझी  ।  किन्तु  आपने  इस  मुद्दे  पर  पूरी  तरह  चर्चा  करे के  नियम  193

 के  अन्तगंत  प्रस्ताव  की  अनुमति  देने  की  कृपा  की  आज  सहल्नों  महिलाएं  और  बच्चे  संसद
 के  सामने  खड़े  हैं  । यदि  आप  जाकर  उन्हें  देखेंगे  तो  उनमें  सहस्नो  विक्रृत  अंगों  वाली  महिलाएं  और  बच्चे
 नजर  जो  मृक-बधिर  हुए  जो  ज्योतिहीन  हुए  जिनके  फेफड़े  खराब  हो  गए  हैं  और  सब  से
 बड़ी  बात  यह  है  कि  उनके  अन्तःकरण  छलनी  हुए  हैं--मैं  समझता  हूं  कि  यह  कोई  नई  बात  नहीं

 2  बलब  पर  मुस्लिम  और  इसाई  सभी  लोग  हैं  ।  मैं  चाहूंगा  कि  उनके  दर्द  और
 व्यवस्था  के  बारे  में  संसद  में  चर्चा  की  जाए  उन्हें  यह  आश्वासन  देने  का  प्रयास  करूंगा  कि  उच्चतम
 न्यायालय  का  निर्णय  चाहे  जो  लेकिन  उनके  लिए  यहां  एक  मंच  अवश्य  है  जहां  उनके  दुखों  को
 व्यक्त  किया  जाएगा  और  भोपाल  में  1984  में  गेंस  विभीषिका  के  पीड़ित  लोगों  को  मुआवजा  देने  का
 प्रयास  करेंगे  ।

 मह्  मुझे  यह  स्वीकार  करना  चाहिए  कि  सरकार  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  आड़
 लेने का  प्रयास  कर  रही  है  और  आपने  भी  यह  अनुभव  किया  होगा  कि  जब  उच्चतम  न्यायालय  ने
 अपना  निर्णय  दे  दिया  है  तो  स्थगन  कैसे  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  हमारा

 तक॑
 यह  था  कि

 उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  कोई  अचम्भा  नहीं  निर्णय  दिये  जाने  से  पहले  ही  मुआवजे  के  बारे  में
 सरकार  और  यूनियन  कार्बाइड  के  बीच  न्यायालय  से  बाहर  एक  समझौता  हो  गया  था'''***

 श्री  जे०  बेंगल  यह  बात  ग़लत  है  ।  वे  सदन  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  !

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  ठीक  आप  बाद  में  कह  सकते  हैं  ।  चर्चा  के  दौरान  हमें  अपने  तर्क
 करने का  अधिकार  है  और  अपने  चर्चा  का  उत्तर  देते  समय  आपको  यह  देखना  होगा  कि  यदि  चर्चो में
 कोई  गुमराह  करने  वाली  बात  है  तो  आप  सदन  को  उच्चित  राह  दिखायें  ।  निर्शिचित  रूप  से  यह  समझा
 जाता  है  कि  प्रधान  मन्त्री  महोदय  सदन  का  नेतृत्व  करते  हैं  परन्तु  वे  ऐसा  कर  सकते  हैं

 श्री  एस०  चाल्स  :  यदि  तथ्यों  को  पूर्णत  तरोड़ा-मरोड़ा  गया  हो  तो  ?

 )

 प्रो०  सथु  दण्डबते  :  वे  इस  बात  का  निर्णय  नहीं  कर  सकते  कि  हम  गलत  अर्थ  लगाते  हैं
 सत्यपथ  से  विचलित  होते  हैं  अथवा  उत्कर्ष  की  बात  करते  हैं  न

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इसका  खंडन  करने  का  अधिकार  है  ।

 ग्रो०  मघु  वच्छक्ते  :
 यह  ठोक  आप  इस  बारे  में  आश्वश्त  रहें  जब  आप  भाषण  देंगे  तो  मैं

 यह  नहीं  कहूंगा  कि  यह  तथ्यों  को  तरोड़ना  मरोड़ना  है  ।

 श्री  ए०  चाल्स  :  उन्हें  केवल  सच  बोसना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  चाल्स  व्यवधान  मत  डालिये  ।

 थ्रो  राम  प्यारे  पनिका
 :  उन्हें  सदन  को  ग्रुमराह  करने  अनुमति  नहीं  की

 जानी  चाहिए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  बात  जारी  कोई  व्यवधान  नहीं  होना  चाहिए  ।

 ब्रो०  मध  वंडते  :  कई  बार  सच  कड़वा  लगता  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  सकता
 .  यह  तथ्यों  को  तोड़ना  मरोड़ना  नहीं  है  ।  मैं  वास्तविकता  का  उचित  निरूपण  कर  रहा  हूं  ।

 :  मैं  आपको  यह  बताने  का  प्रयास  कर  रहा  था  कि  उन्होंने  एक  साथ  बंठकर  कुछ  समझौता
 ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  उस  समझौते  की  केवल  पुदिट  की  निश्चित  रूप  से  मैं  निर्णय  के  बारे

 भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  परन्तु  मैं  नहीं  चाहता  कि  सरकार  दायित्व  विपत्ति  से  बच  जाये  और  सारा
 केवल  उच्चतम  न्यायालय  के  कन्धों  पर  डाल  दिया  मैं  समझता  हूं  कि  वे  भी  दायित्व  में

 अिम्मिलित
 हैं  ।

 ड़  मैं  समझता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  14  और  15  फरवरी  1989  के  निर्णयों
 फलस्वरूप  समझौता  हुआ  है  और  सरकार  द्वारा  भोपाल  गस  विभीषिका  के  पीड़ित  लोगों  के  साथ
 विश्वासघात  किया  गया  है  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  के  आगे  घुटने  टेके  गए  और  इसी  सन्दर्भ  में  मैं

 #  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।

 अपने  भाषण  को  आगे  बल्ने  से  पहले  मैं  सन  का  ध्यान  समझौते  की  मुख्य  विशेषताओं  -

 और  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  15  फरवरी  1989  का  उचज्क्तम
 न्यायालय  का  आदेश  14  करवरी  के  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेश  से  बिलकुल  भिन्न  14  फरवरी  के
 निर्णय  में  स्पष्ट  रूप  से  इस  वात  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि  यूनियन  कार्बाइड  द्वारा  लगभग  470
 मिलियन  डालर  अथवा  लम्रभग  750  करोड़  रुपये  की  राशि  23  मां  1989  तक  मुआवजे  के  रूप  में
 दी  जानी  है  ।

 15  फरवरी  1989  के  आदेश  का  ध्यानपूवंक  अध्ययन  करना  रुचिकर  मेरे  पास  उस  आदेश
 की  प्रति  है  इसमें  तरोड़  मरोड़  करने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 जहां  तक  15  फरवरी  के  आदेश  का  सम्बन्ध  है  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन  द्वारा  425
 मिलियन  डालर  की  धनराशि  मुआवजे  के  रूप  में  दी  जानी  है  ।  कारपोरेशन  द्वारा  अमरीका  के  न्यायालय
 के  आदेश  के  अनुसार  500  मिलितन  डालर  की  अदायगी  पहले  ही  की  जा  चुकी  है  ।

 उस  आदेश  में  भी  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  यूनियन  कार्बाइड  इन्डिया
 लिमिटेड  को  भारत  संघ  को  45  मिलियन  डालर  के  समकक्ष  राशि  रुपयों  में  देनी  इस  आदेश  और

 '  समझौते  की  सबसे  महत्वपूर्ण  विशेषता  यह  है  कि  इससे  उन  सभी  दावों  और  दायित्वों  का
 अन्तिम  निपटान  हो  जाता  है  जिनमें  दीवानी  और  फौजदारी  देनदारियां  भी  शामिल  हैं  ।  यह  कहा  गया

 है  कि  अतीत  और  भविष्य  की  इन  सभी  देनदारियों  को  पूर्णतः  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  हमने
 भौतिक  विज्ञान  में  समाप्त  शब्द  का  प्रयोग  किया  परन्तु  राजनीति  विज्ञान  और

 अथंशास्त्र  में  भी  यह  शब्द  स्थाई  बन  गया  है  ।  ये  इन  समझौते  की  प्रमुख  विशेषतायें  हैं  ।

 मैं  सदन  में  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  इस  समझौते  का  निहिताथे  क्‍या  है  और  वास्तव  में  यह
 मामला  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  का  विषय  है  ।  मेरी  पहली  शिकायत  यह  है  कि  मुआवजे  के  आंकड़ों
 के  बारे  में  निर्णय  लेने  के  लिए  किन्‍्हीं  मानदण्डों  का  सुझाव  नहीं  दिया  गया  है  ।  बिलकुल  निरकुंश  तरीके

 से  ऐसा  किया  गया  है  ।  आपको  याद  होगा  कि  भोपाल  त्रासदी  के  तुरन्त  बाद  यूनियन  कार्बाइड  ने  300
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 मिलियन  डालर  मुआवजे  के  रूप  में  देने  का  प्रस्ताव  किया  था  जो  अब  तक  ब्याज  सहित  470  मिलियन

 डालर बन  जाती  यदि  उन्होंने  470  मिलियन  डालर  का  सुझाव  दिया  है  तो  सम्भवतः  स्वयं  यूनियन
 कार्बाइड  ने  300  मिलियन  डालर  देने  का  सुझाव  पहले  ही  दिया  था  और  आज  के  मूल्य  सूचकांक  के

 अनुसार  यह  राशि  470  मिलियन  डालर  बनती  अतः  जैसाकि  मैने  पहले  कहा  है  यह  समझौता
 वास्तव  में  युनियन  कार्बाइड  के  सामने  धुटने  टेकना  इस  बात  पर  विश्वास  करने  का  आधार  है  ।

 आप  त्रास  दी  के  समय  पहले  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्टों  की  जांच  कीजिये  ।  इस  बात  पर  विश्वास  करने  का
 ठोस  आधार  है  कि  भोपाल  त्रासदी  के  बाद  यूनियन  कार्बाइड  500  मिलियन  डालर  की  अदायगी  करने
 पर  सहमत  हो  गई  थी  जो  अब  लगभग  1000  मिलियन  डालर  बनती  है  ।

 मेरे  पास  उस  अधिनियम  की  एक  प्रति  है  जिसका  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  था  अर्थात्‌  भोपाल
 गैस  विभीषिका  1985  की  एक  प्रति  मेरे  पास  इस  अधिनियम  के

 अन्तगंत  भारत  सरकार  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  पहले  ही  न्यायालय  में  अपने  आप  को  भोपाल  गैस
 पीड़ितों  के  संरक्षक  के  रूप  में  घोषित  किया  उस  समय  इन  सरकारों  ने  दावा  किया  था---हम  साधारण

 शब्द  शैली  में  इसे  अनुमानित  कहते  हैं--परन्तु  अधिवक्ता  इसे  अभिकथन  कहते  हैं--और  उस  समय

 दावे  के  बारे  सरकार  का  यह  अभिकथन  था  कि  प्रधान  कम्पनी  द्वारा  3.3  बिलियन  अमरीकी  डालर
 की  अदायगी  की  जानी  है  ।  उस  समय  यूनियन  कार्बाइड  लिमिटेड  जोकि  एक  सहाय  क  कम्पनी  है

 करा  कोई  उल्लेख  नहीं  उस  समय  सरकार  द्वारा  यह  दावा  और  प्राक्कलन  किया  गया  था  कि  प्रधान
 कम्पनी  द्वारा  3.3  बिलियन  डालर  की  अदायगी  की  जानी  है  ।  परन्तु  वास्तव  में  अब  हमें  470  मिलियन
 डालर  प्राप्त  हुए  हैं  ।  प्रधान  कम्पनी  द्वारा  5  मिलियन  और  यूनियन  कार्बाइड  कम्पनी  द्वारा  45  मिलियन
 डालर  की  अदायगी  के  बाद  (470--50)  410  मिलियन  डालर  की  अदायगी  बाकी  है  ।  मैं  आगे  यह
 भी  उल्लेख  करूगा  कि  कैसे  इस  राशि  में  भी  कमी  होने  की  सम्भावना  अब  इस  अन्तर  का  उत्तर
 दायित्व  कौन  लेगा  ?  सरकार  द्वारा  3.3  बिलियन  डालर  के  मुआवजे  के  लिए  मूल  दावा  किया  गया

 इस  45  मिलियन  डालर  को  घटाकर  420  मिलियन  डालर  बनते  हैं  ।  जब  मंत्री  महोदय  उत्तर
 देंगे  तो  मैं  उनसे  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  और  यूनियन  कार्बाइड  जो  अपने  आप
 को  पीड़ितों  के  संरक्षक  कहते  इस  अन्तर  की  अदायगी  का  उत्तरदायित्व  लेने  जा  रही  हैं  ।

 सरकार  के  दावे  के  अनुसार--यदि  आप  समाचार-पत्रों  की  जांच  करें  तो  यह  त्रासदी  के  बाद
 बात  समाचार-पत्रों  में  व्यापक  रूप  से  प्रकाशित  हुई  हजार  से  अधिक  व्यक्ति  भोपाल  गैस  त्रासदी *
 में  मरे  और  5.5  लाख  लोग  अपंग  हुये  ।  उनमें  आई  विकलांगता  अलग  तरह  की  अब  जो
 मुआवजा  दिया  जा  रहा  है  वह  बहुत  कम  है  ।  हमारी  मुद्रा  में  यह  राशि  715  करोड़  रुपये  है  ।

 |

 मैंने  गणना  करने  का  प्रयास  किया  और  यह  पाया  कि  अपंग  और  मृत  व्यक्तियों  में  भेद  किए
 बिना  1984  में  मुआवजे  की  प्रतिव्यक्ति  राशि  8,847  रुपये  बैँठती  थी  ।  आज  य  ह  राशि  11,953
 रुपये  बनती  है  ।

 .  इस  मुद्दे  का  एक  और  पहलू  मैं  नहीं  जानता  कि  उस  पहलू  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  गया  है
 अथवा  नहीं  ।  जब  मैं  निर्णय  में  स्पष्ट  रूप  से  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  यह
 दायित्वों  का  अन्तिम  समझौता  है  भविष्य  और  वतंमान  की  थ्रत्येक  बात  को  समाप्त  क्र  दिया  गया
 है  तो  इसका  क्‍या  व्यावहारिक  प्रभाव  होगा  ?
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 यदि  मैं  भोपाल  गैस,दुर्घटना  से  पीड़ित  हूं  और  जब  तक  इसकी  कोई  जांच  नहीं  हो  जाती  और
 महीने  के  बाद  मैं  चिकित्सालय  में  अपनी  विकित्सीय  जांच  कराता  हे  और  डाक्टरों  को  हू  पता  लगता

 है  कि  मेरे  हृदय  और  मेरी  दृष्टि  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  क्‍योंकि  अपनी  कमियों  और
 विकृतियों  और  असमानताओं  का  पता  लग  गया  था--मैं  यहाँ  चिकित्सा  सम्बन्धी  असंमानताओं  का
 उल्लेख  कर  रहा  हूं--जब  कुछ  समय  बाद  वास्तव  में  इनका  पता  लगता  तब  तक  निर्णय  पहले ही
 सुना  दिया  गया  होगा  और  न्यायाधीश  महोदय  ने  यह  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  अब  सब  कुछ  समाप्त
 होता  है  ।  यह  जो  मामला  चल  रहा  था  वह  समाप्त  होता  सभी  भूतपूर्व  ओर  भविष्य  की  सभी
 देनदारियां  समाप्त  होती  ऐसी  स्थिति  मुझे  चुप  रहकर  दुख  झेलना  होगा  और  शान्तिपूर्वक  मरना

 ।  इस  निर्णय  के  बाद  हमारे  पास  इसके  सिवाए  और  क्‍या  बचा
 वि

 एक  माननीय  सदस्य  :  धोर  ब्यथा  में  मरना  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  जी  घोर  व्यथा  में  मैंने  यही  बात  अलग  रूप  में  कही  यही
 विडम्बना  है  और  यही  अन्थंकारी  बात  है  ।

 यनियन  कार्बाइड  ने  एक  बहुत  ही  अजीब  खेल  खेला  आप  विभिन्न  अमरीकी  निर्णयों  और
 आदेशों  को  देखें--बहुट  से  निणंय  और  आदेश  उपलब्ध  हैं--जोकि  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  और  यहां
 तक  कि  मुख्य  कम्पनी  यूनियन  कार्बाइड  की  दुघंटनाओं  के  बने  हैं  ।  इससे  उसका  उल्लेख  करते

 मैंने  उनमें  से  '  कुछ  का  उल्लेख  किया  मैंने  आंकड़ों  का  उल्लेख  किया  मैं  अमरीकी
 निर्णयों  और  आदेशों  के  सभी  उद्धरणों  फो  दोहराने  में  सदन  का  समय  लेनां  चाहता  हूं  ।  आप  देखेंगे

 कि  वहां  जो  मुआवजा  दिया  गया  था  अथवा  अमरीकी  न्यायालयों  द्वारा  दिया  गया  था  वह  बहुत  अधिक

 था  और  इसी  वजह  से  इस  सदन  में  हममें  से  बहुत  से  लोगों  ने  यह  मांग  की  थी  कि  जब  वे  न्यायालय  इस

 मामले  पर  विचार  कर  रहे  तो  यूनियन  कार्बाइड  यह  चाहेगी  कि  इस  मामले  को  न्यायालय  के  बाहर

 निपटा  लिया  जाए  क्‍योंकि  उनके  कानूनी  विद्वानों  द्वारा  उनको  दी  गई  कानूनी  सलाह  के  आधार  पर  वे

 जानते  हैं  कि  यदि  वे  अमरीकी  न्यायालयों  के  मानदण्डों  का  पालन  करते  हैं  तो  उन  पर  कितना  बोझ  पड़ेगा
 और  इसीलिए  शुरू  से  उनका  यह  परिणाम  रहा  है  और  उनकी  लॉबी  भरसक  प्रयास  करती  रही  है

 कि  जैसे  भी  हो  इस  मामले  को  न्यायालय  से  बाहर  लाया  जाए  और  न्यायालय  के  बाहर  ही  इस  पर

 समझौता  कर  लिया  जाए  ।  यदि  ऐसा  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं  किया  तो  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय

 की  ओट  ली  जाए  लेकिन  सभी  व्यावहारिक  प्रयोजनों  के  लिए  न्यायालय  के  बाहर  समझौता  करने  का

 प्रास  किया  जाए  ।  इस  समझौते  में  भी  इसी  प्रकार  का  दबाव  था

 यूनियन  कार्बाइड  ने  वास्तव  में  न्यायालय  के  बाहर  समझौता  करके  उसे  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा

 स्वीकृति  दिलाए  जाने  को  ही  प्राथमिकता  दी  ।  इस  देश  में  ऐसे  काफी  लोग  हैं  और  मैं  उनमें  से  बहुत  से

 लोगों  से  भोपाज  में  मिला  हूं  और  उनमें  से  कुछ  लोगों  को  मैं  आज  वोट  कल्ब  पर  भी  मिला  तो  उन्हें  इस

 बात  कः  शक  है  कि  जब  सरकार  और  यूनियन  कार्बाइड  के  बीच  किसी  तरह  का  समझौता  हो  गया  तो

 वे  कहते  हैं  कि  जब  यह  समझौता  हुआ  तो  उन्हें  बहुत  ही  दुखी  मत  से  बोफोसस  के  बारे  बिंचोंलियीं  की

 भूमिका  और  उनकी  कमीशन  के  बारे  में  याद  ताजा  हो  जाती  है  ।  ये  यादें  आसानी  से  भुलाई  नहीं  आती

 हैं  ।  यही  बात  मैं  ही  नहीं  कहता  हूं  |  कंपया  एक  आम  आदमी  की  बात  सुनिए  ।  आप  जाइए
 और  उन  लोगों  से  मिलिए  जो  भोपाल  दुर्घटना  के  शिकार  हुए  आप  महिलाओं  से  बातचीत  कीजिए  ।

 वे  हमारे  नामजद  व्यक्ति  नहीं  हैं  ।
 वे

 लोग  जिनके  अग  विकृत  हो  गए  लिनकी  आंखों  की  रोशनी  चली

 as
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 गई  वे  हमारे  नामजद  व्यक्ति  नहीं  वे  भोपाल  दुर्घटना  के  शिकार  व्यक्ति  वे  भोपाल  दुघंटना
 के  पीड़ित  व्यक्ति  आप  वोट  कल्ब  जाइये  और  उन  महिलाओं  से  मिलिये

 और  उस  बात  को  समझने

 का  प्रयास  कीजिए  कि  वे  क्‍या  कहती  हैं  ।  उन्हें  भी  शक  है  ।  उनका  वह  शक  दूर  करना

 इसमें  कई  काननी  त्रटियां  14  फरवरी  के  केस  नम्बर  13080  अर्थात्‌
 विशेष  अनुमति  याचिका  में  कहा  गया  है  कि  केवल  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन  अर्थात्‌  मुख्य
 कम्पनी  और  भारत  सरकार--वास्तंव  में  गैस  पीड़ितों  के  दो  संगठन--ये  पक्षकार  14  फ  बरी  का

 यह  आदेश  है  ।  आप  कृपया  उसे  पढ़िये  ।  यह  मेरे  पास  मैं  इस  सभा  का  समयनष्ट  नहीं  करना

 ये  पक्षकार  थे  अर्थात  मुख्य  भारत  सरकार  तथा  पीड़ितों  के  दो  भोपाल  गैस  दर्घटना
 के  पीड़ितों  के  दो  संगठन  आप  कृपया  15  फरवरी  के  आदेश  को  ध्यानपूवंक  पढ़िए  ।  भेरे

 पास  15  1989  का  आदेश  है  ।  उसके  पहले  पैराग्राफ  में  कहा  गया  है  :

 है

 थे

 यूनियन  कार्बाइड  इण्डिया  लिमिटेड  जोकि  बहुत  से  उन  मामलों  में  पहले  ही  एक
 पक्षकार  है  जिन्हें  भोपाल  के  जिला  न्यायालय  में  दायर  किया  गया  है  आदि  आदिਂ

 आप  देखेंगे  कि  वे  भी  एक  पक्षकार  बन  गए  ।  वे  इससे  पहले  मुकदमे  में  पक्षकार  नहीं  थे  लेकिन  वे  भी  अब
 एक  पक्षकार  बन  गए  ये  याचिकाएं  शुरू  में  केवल  मध्य  प्रदेश  न्यायालय  के  अधिकार  से  सम्बन्धित
 थी  ।  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दा  मैं  यहां  यह  बात  समझाना  चाहता  हूं  ।  आप  कृपया  इन  मामलों
 से  सम्बन्धित  सभी  दस्तावेजों  का  सावधानीपूर्वक  अध्ययन  कीजिए  ।  आप  क्रंपया  न्यायालय  की
 वाहियों  का  बहुत  ही  सावधानीपूर्वक  अध्ययन  कीजिए  तो  आपको  पता  लगेगा  कि  ये  याचिकाएं  शुरू  में
 केवल  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  के  अधिकार  से  सम्बन्धित  थी  कि  क्या  वह  अन्तरिम  राहत  का  निर्णय

 दे  सकती  है  ।  इसी  अधिकार  को  चुनौती  दी  गई  थीं  ।  बाद  इसके  सिविल  पक्ष  के  इसमें  फौजदारी
 पक्ष  भी  जोड़  दिया  गया  था  ।  मैं  यहां  भी  उन  पूर्वोदाहरणों  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।  ऐसे
 घहुत  से  मामले  हैं  जिनमें  यह  सिद्ध  किया  जा  चुका  है  कि  एक  सिविल  मामले  में  आप  फौजदारी  मामले
 क्रो  इस  तरह  नहीं  घसीट  सकते  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेश  में  जितना  बताया  गया  है  उससे  कही

 अधिक  छपाया  गया  है  ।  अमरीकी  न्यायालयों  में  कार्यवाहियों  का  उल्लेख  असंगत  अमरीकी
 न्यायालयों  के  सामने  जो  मुद्दा  था  वह  यह  था  कि  क्या  अमरीकी  न्यायालय  इस  मामले  में  सुनवाई  कर
 सकते  हैं  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  तथा  समझौते  में  अमरीकी  न्‍्यायविदों  द्वारा  ली  जाने  वाली  आकस्मिकता
 फीस  को  अनदेखा  किया  गया  सरकार  को  इस  तथ्य  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  उनके  वक्‍तब्य
 अमरीकी  अखबारों  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  उनके  वक्तव्य  भारतीय  अखबारों  में  भी  प्रकाशित  हुए  थे  ।
 13  अमरीकी  क्षेत्राधिकारों  के  अन्तगंत  बहुत  से  बहुत  से  अमरीकी  वकीलों  और  लगभग
 135  न्यायालय  का्य॑ंवाहियों  के  भोपाल  दुर्घटना  के  एक  सप्ताह  बाद  मुकदमा  दायर  किया

 गया  और  अमरीकी  न्यायाधीश  कीनन  के  सामने  उन  सभी  को  इकट्ठा  करके  उन्हें  भारत  को  हस्तांतरित
 कर  दिया  गया  अब  प्रश्न  यह  है  उनकी  फीस  के  बारे  में  क्‍या  हुआ  ?  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के
 बकीलों  के  एक  दल  ने  पहले  ही  एक  संयुक्त  वक्तव्य  में  कहा  था  हम  न्यायालयों  के  सामने

 पस्थित  हुए  हमारी  आकस्मिकता  फीस  शुल्क  के  बारे  में  क्‍या  हुआ  ?”  थे  कहते  हैं  कि  यूनियन
 कार्बाइड  को  वह  अवश्य  देनी  चाहिए  ।  उन्होंने  यह  भी  सुझाव  दिया  था  कि  यदि  सम्बन्धित  कम्पनी
 अलग  से  व्यवस्था  नहीं  कर  सकती  तो  वह  निश्चित  रूप  से  मान  कर  चलेंगे  मलियन  डालर
 का  यह  मुआवजा  जोकि  पहले  ही  निर्धारित  कर  दिया  गया  वह

 45  और  5  मिलियन  को
 करान ेके  बाद  420  मिलियन  रह  जाएगा  ।  उस  420  मिलियन  में  से  क्या  हमें  पह  आशा  करनी  चाहिए
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 कि  यह  उस  धनराशि  से  समायोजित  किया  जाना  चाहिए  ।  इसी  प्रश्न  को  हमने  उठाया  यह  कोई
 काल्पनिक  प्रश्न  नहीं  है  ।  यही  बात  उन्होंने  एक  संयुक्त  वक्‍तव्य  सरें  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  कही
 यही  बात  भारतीय  अखबारों  में  भी  प्रकाशित  हुई  अतः  इसमें  एक  अन्य  कानूनी  उलझन  उसकी
 ओर  भी  ध्यान  देना  होगा  ।  और  यदि  ऐसा  होता  है  तो  उस  घनराशि  में  और  भी  कमी  हो  जाएगी  और
 जो  धनराशि  बचेगी  वही  पीड़ितों  की  राहत  के  लिए  उपलब्ध

 यह  अभूतपूर्व  आदेश  पारित  सभी  दाण्डिक  और  सिविल  मुकदमों  अथवा  बतमान
 अथवा  भविष्य  के  किसी  अन्य  मुकदमे  को  खारिज  कर  दिया  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  1985  के

 अधिनियम के  क्षेत्राधिकार  का  उल्लंघन  किया  है  तथा  इस  विधेयक के  क्षेत्राधिकार  को  चुनौती  दी
 गई  मेरे  पास  यहां  भोपाल  गेस  विभोधिका  1985  है  ।  इसमें  बहुत
 सी  बातों  का  उल्लेख  है  ज॑से  दावों  के  लिए  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का
 दावेदारों  के  अधिकार  के  लिए  एक  कानूनी  व्यवसाथ  करने  वाले  द्वारा  प्रतिनिधित्व  किया  जाए।.ये
 केन्द्रीय  आयुक्त  और  अन्य  अधिकारियों  और  कमंचारियों  के  अधिकार  इन  सभी  को

 करार  प्रत्यायोजित  करने  के  बारे  में  बहुत  ही  साफ  तौर  पर  बताया  गया  है  ।  यहां  इसमें  ऐसी  एक  योजना
 भी  है  जिसका  यहां  उल्लेख  है  |  इसमें  सम्पूर्ण  अधिनियम  का  केन्द्र  बिन्दू  यह  है  कि  यह  अधिनियम  उन
 सबकी  सहायता  करना  चाहता  है  जोकि  इस  प्रकार  की  दुघंटनाओं  से  पीड़ित  हैं  ।  इसमें  राहत  पाने  के

 अधिकार  की  पहले  ही  अनुमति  दी  गई  है  । उसके  लिए  वकील  की  व्यवस्था  पहले  ही  की  गई  जहां
 तक  निर्णय  का  सम्बन्ध  इसका  यह  अर्थ  होगा  कि  ये  सभी  रास्ते  उनके  लिए  बन्द  उच्चतम
 न्यायालय के  प्रति  मैं  अत्यधिक  आदर  रखता  मैंने  कभी  भी  न्यायाधीशों  के  व्यवहार  को  चुनौती  नहीं
 दी  है  क्‍योंकि  स्वयं  मैंने  अनेक  बार  व्यवस्था  के  प्रश्न  में  कहा  है  कि इस  सभा  की  परम्परा  तथा  संविधान

 के  उपबन्धों  के  अनुसार  भी  संसद  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  व्यवहार
 पर  चर्चा  नहीं  कर  सकती  ।  इसी  प्रकार  हम  भी  अलग  हैं  ।  न्यायालय  में  न्यायाधीश  संसद  की
 प्रतिदिन  की  कार्यवाही  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकक़े  संविधान  के  निर्माताओं  ने  राज्य  विधानमण्डल
 तथा  केन्द्रीय  विधानमण्डल  दोनों  के  लिए  यह॒  व्यवस्था  की  है  तथा  उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम
 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  लिए  भी  यही  व्यवस्था  है  ।  लेकिन  इस  संवैधानिक  उपबन्ध  ने  इस  सभा  को
 किसी  फैसले  के  प्रभावों  पर  चर्चा  करने  से  कभी  भी  नहीं  रोका  है  ।  मैं  इसका  ठोस  उदाहरण
 शंकरी  प्रसाद  का  सज्जन  सिंह  का  फँसला  वास्तव  में  गोलक  नाथ  के  फैसले  से  बदल  कर  विपरीत
 हो  गया  था  ।  हममें  से  कुछ  में  इसे  लेकर  अत्यधिक  मतभेद  था  तथा  सभा  क्रे  दोनों  पक्षों  मे ंएक  सहमति
 थी  ।  इसके  चोबिसवां  संविधान  संशोधन  पहले  यह  संसद  के  संविधान  संशोधन  करने  के
 अधिकार  को  कायम  रखते  हुए  संविधान  संशोधन  के  रूप  में  एक  निजी  विधेयक  के  माध्यम  से
 आया  मैंने  और  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  इस  विधेयक  के  समर्थन  में  मत  नहीं  दिया  था  और  जब
 अदालत  में  शाहबानो  का  फँसला  दिया  गया  तो  फैसला  पहले  ही  दिया  जा  चुका  था  ।  और  तब  एक  निजी
 सदस्य  विधेयक  लाए  जिसे  सरकारी  विधेयक  द्वारा  और  अधिक  शुद्ध  करके  लाया  गया  ताकि  भल  कानन
 का  पुनः  समायोजन  हो  सके  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  फैसले  के  बाद  भी  उन्होंने  कानून  के  कुछ  उपबन्धों
 की  धारणाओं  को  बदलने  का  प्रयास  किया'*****  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  यद्यपि
 मुआवजे  की  राशि  कम  है  फिर  भी  समय  काफी  होना  चाहिए  ।  मैं  यहां  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  न्यायालय  के
 न्यायाधीशों  का  आदर  करता  मैं  उनके  व्यवहार  को  कभी  भी  चुनौति  नहीं  दूंगा  और  ऐसा  मैंने  अपने
 जीवनकाल  में  कभी  भी  नहीं  किया  लेकिन  इसके  साथ  भावष्य  की  पीढ़ियों  पर  फैसले  के  प्रभाव
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 पर  चर्चा-की  जानी  है  ।  जब  केशवानन्द  भारती  का  फैसला  आया  और  कहा  गया  कि  आप  अनुच्छेद  368

 के  माध्यम  से  संविधान  के  मौलिक  स्वरूप  को  नहीं  बदल  सकते  हूँ  तब  सरकार  ने  मिनवा  कंस  में  केशवानन्द

 भारती  केस  के  इस  विशेष  फैसले  की  समीक्षा  की  मांग  की  ।  मैं  आपसे  कह  रहा  हूं  कि  यद्यपि  हम  वास्तव

 में  एक  न्यायाधीश  पर  लांछन  नहीं  लगाते  लेकिन  हमें  फैसले  के  प्रभावों  का  अध्ययन  करना  होता

 हमने  ऐसा  पहले  भी  किया  ।  मैं  आपको  कहता  हूं  कि  इस  देश  में  उच्चतम  न्यायालय  का  आदर  करते  हुए

 हम  लेकिन  किसी  भी  अवस्था  में  राज्य  रुभा  तथा  लोक  सभा  की  शक्तियों  को  कम  करके  उच्चतम  न्यायालय

 को  सभा  नहीं  बनने  देंगे  । इसलिए  यदि  हम  महसूस  करते  हैं  कि  किसी  फैसले  के  कारण  अन्याय

 हुआ  है  तो  हमारा  यह  अधिकार  है  कि  हम  संविधान  संशोधन  ऐसा  कानून  बनाएं  जिससे  उच्चतम
 न्यायालय  के  कुछ  फैसलों  से  उत्पन्न  विक्रृतियों  में  कुछ  ठीक  हो  सकें  ।  कभी-कभी  ये  ठीक  प्रकार  से  सही
 की  गई  हैं  तथा  कभी-कभी  इस  सभा  में  यह  गलत  रूप  में  ठीक  की  गई  हैं  । आशिरकार  यह  स्वतन्त्रता

 पहले  से  ही  यह  बात  ध्यान  में  रेखी  जानी  चाहिए  ।

 मैं  एक  और  महत्वपूर्ण  मुह  पर  बोलना  मैं  जानता  हूं  कि  आप  अधीर  हैं  लेकिन  यह
 मेशा  आखिरी  अथवा  दूसरा  आखिरी  मुद्दा  होगा  ।

 आप  महसूस  करते  हैं  कि  प्रौद्योगिकी  कारण  क्‍या  हुआ  है--भोपाल  संयंत्र  में  कुछ  उत्क्रमण

 तथा  त्रुट्रियां  हुई  एक  अफवाह  यह  है  कि  खतरनाक  फ्रांसीसी  आई०  सी  ०)  प्रौद्योगिकी
 की  खरीद  हो  है  ।  फ्लैंस  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनी  रोन-पोलिन्क  भारत  में  मिथाइल

 साइनेट  अर्थात्‌  लाने  का  गंभीर  प्रथास॒  कर  रही  यह  सबंश्रेष्ठ  कीटनाशक  प्रौद्योगिकी  ही  भोपाल
 में  रासायनिक  आपदा  का  कारण  जब  माननीय  मंत्री  महोदय  उत्तर  देंगे  तब  मैं  उनसे  यह  स्पष्ट

 ग्रश्वासन  हूं  वह  फ्रांस  से  इस  खतरनाक़  प्रौद्योगिकी  को  बिल्कुल  नहीं  आने  देंगे  ।  आप  फ्रांस
 महोत्सव  मना  सकते  लेकिन  इस  खतरनाक  प्रौद्योगिकी  को  लाने  का  प्रयास  मद  कीजिए  ।  हम  इस
 प्रकार  का  उत्तर  नहीं  चाहते  कि  ऐसा  हो  सकता  है  अथवा  ऐसा  नहीं  हो  सकता  ।  हम  इस  सभा  में
 स्पष्ट  आश्वासन  चाहते  हैं  । जब  तक  ऐसा  हम  ऐसी  स्थिति  की  पुनरावत्ति  नहीं  रोक  सकते  ।
 भोपाल  में  जो  कुछ  वह  दुबारा  हो  अतः  यह  आश्वासन  मन्त्री  द्वारा  दिश  जाना
 चाहिए  ।

 सरकार  को  यह  स्पष्ट  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  ऐसा  नहीं  होगा  क्योंकि  पहले  हमारा  अनुभ
 '

 बहुत  खराब  रहा  है  ।  कृपया  मुझे  गलत  मत  समझिए  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सत्ताधारी  दल  के
 सदस्य  मुझे  गलत  ससझेंगे  ।  मैं  पहले  का  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।  उद्योग  मन्त्री  के  रूप  में  श्री
 फख्रूद्दीत  अली  अहमद  ने  आटोमोबाइल  उद्योग  के  विस्तार  पर  एक  नीति  सम्बन्धी  घोषणा  की  थी  ।
 उन्होंने  घोषणा  थी  कि  हमारे  यहां  देश  में  छोटी-कार  बनाने  वाली  पर्याप्त  फैक्ट्रियां  हमें  तो
 जनता  के.परिबहन  के  लिए  गाड़ियों  की  जरूरत  है  ।  कार  बनाने  के  लिए  आवेदन  करने  वाले  किसी  भी
 व्यक्ति  क्रो  लाइसेंस  केवल  तभी  मिलेगा  जब  वह  यह  आश्वासन  देता  है  कि  वह  केवल  सार्वजनिक
 पसर्बिहन्‌  के  लिए  निर्माण  करने  को  तैयार  ।  केवल  कुछ  सप्ताह  में  ही  जब  श्री  संजय  गांधी  ने
 एक  आवेदन  पत्र  दिया  तो  हमने  पाया  कि  पूरी  नीति  ही  बदल  दी  गई  और  मारुति  कार  को  अनुमति  दे
 दे.दी  गई  ।

 श्री  चन्द्र  प्रताप  तारायण.फसिह  :  यह  बताने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 मधु
 क्या  ज  स्पष्ट  करने  लिए  मुझे  एक  मिनट
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 ओ  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  मुझे  इस  पर  अत्यधिक  आपत्ति

 प्रो०  भधु  दष्डवते  :  क्या  आप  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहते  हैं  ?

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  जी  महोदय  ।  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  यह  चर्चा

 भोपाल  त्रासदी  पर  है  ।  माननीय  सदस्य”किस  नियम  के  तहत  अथवा  कंसे  श्री  संजय  गांधी  को  जारी  हुए
 लाइसेंस  का  मुद्दा  उठा  सकते  हैं  और  यह  भी  गलत  बह  ठीक  नहीं  है  ?

 प्रो०  मघ  दण्डवते  :  अध्यक्ष  मुझे  आशा  है  कि  आप  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  अपना

 निर्णय  दे  चुके  हैं
 ।  अब  मैं  प्रासंगिकता  के  तक  पर  आता  हूं  ।  मैं  आपको  प्रासंगिकता  बताता  हूं  ।

 )

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  स ेनिकाल  दिया  जाना  चाहिए  ।

 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  क्या  निकाला  जाना  चाहिए  ?  असंसदीय  क्‍या  है  ?

 )

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  वह  एक  ऐसे  व्यक्ति  के  नाम  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जो  जीवित

 नहीं  है  तथा  सभा  का  सदस्य  नहीं  और  यह  सच  नहीं  है  यह  तथ्यों  का  गलत

 वक्तव्य  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  साहिब  आप  स्वयं  को  विजय  तक  सीमित  रखिए  ।

 क्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  इस  बारे  में  मैं  आपका  निर्णय  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  असंसदीय  नहीं  है  ।  े

 थो  चन्द्र  प्रताप  त़ाहायण  सिह
 :  मैं  इसके  असंसदीय  होने  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  श्री

 संजय  गांधी  के  नाम  का  उल्लेख  करने  की  बात  कर  रहा  हू  ।

 /  अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  इसका  ज़बाब  देने  क्री  अनुमति  दूंगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभी  अनावश्यक  ही  क्‍यों  चिल्ला  रहे  हैं  ।  मैं  इसे  अधिक  महत्व  नहीं

 देता  हूं  ।  जब  मैं  आपको  अवसर  दूँ  तब  आप  जवाब  दे  सकते  इसमें  कुछ भी  गलत

 नहीं है
 ।

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  -:  मैं  इसका  जवाब  नहीं  देना  चाहता  मैं  आपका  निर्णय

 चाहता  हूं  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  किस  पर  निर्णय  करना  निर्णय  करने के  लिए  कुछ  भी  नहीं  है  ।  यदि

 वह  कुछ  गलत कह  रहे  हैँ  तो  आप  इसे  ठीक  कर  सकते  हैं  ।

 श्रो  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  क्या  आप  एक  ऐसे  व्यक्ति  के  नाम  का  उल्लेख  करने  की

 अनुमति  देंगे  जो  इस  सभा  का  सदस्य  नहीं  है  और  जीवित  नहीं है  ?
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 प्रो०  भषु  दष्डबते  :  भोपाल  गैस  त्रासदी  के  अनेकों  पीड़ित लोग  जीवित  नहीं  क्या  मैं  उनका

 उल्लेख  नहीं  कर  सकता  हूं
 ?

 |  अध्यक्ष  महोदय  :  मुद्दा  रह  कर  दिया  गया  है  यह्‌  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  जो  किसी  ब्यक्ति  के

 लिए  इतनी  अधिक  आपत्तिजनक  हो  ।  नाम  का  उल्लेख  करना  अपराध  नहीं  ।  बहुत  से  नामों  का  उल्लेख
 किया  गया  इससे  क्‍या  फर्क  पड़ता  यह  कोई  आरोप  नहीं  है  ।

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  यह  आरोप  है  ।  वह  कहते  हैं  कि  संजय  गांधी  को  लाइसेंस  दिया
 गया  था  ।  क्‍या  यह  आरोप  नहीं  है  ?  )

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  उन्हें  सिद्ध  करने  दीजिए  कि  यह  नहीं  दिया  गया  मैं  इसे  स्वीकार
 करूंगा

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  मैं  इस  पर  आपका  निर्देश  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  आरोप  लगाया
 है  कि  संजय  गांधी  को  मारूति  के  निर्माण  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  यह  एक  आरोप

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बिल्कुल  भी  आरोप  नहीं  है  ।

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  यह  आरोप  मैं  आपके  निणंय  के  विरोध  में  सदन  से  बाहर
 जाता  हूं  ।

 समय  श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  सभा  भवन  से  बाहर  घले  गये  ।  ]

 प्रो०  मधु  दण्डबले  :  मैंने  यह  उदाहरण  केवल  यह  बताने  के  लिए  दिया  है  कि
 कभी  नीतियों  की  कुछ  ऐसी  घोषणाएं  की  जाती  हैं  और  वे  बदल  दी  जाती  हैं  ।  जहां  तक  इस  एम०  आई०
 जी०  प्रोद्योगिकी  का  सम्बन्ध  है  मैं  इस  पर  बल  दे  रहा  हूं  कि  इसे  फ्रांस  से  लाये  जाने  की  सम्भावना  है  ।
 मैं  स्पष्टतया  यह  आश्वासन  चाहता  हूं  कि आप  दिए  गए  आश्वासन  पर  कायम  रहेंगे  और  इसे  किसी
 दबाब  या  मजबूरी  के  अन्तगंत  बिल्कुल  भी  बदला  नहीं  जाएगा

 अन्त  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यूनियन  कारबाइड  और  सरकार  द्वारा  किया  गया
 समझौता  भोपाल  पीड़ितों  के  हितों  के  प्रति  विश्वासघात  है  ।  दूसरा

 **

 एक  साननोय  सदस्य  :  बह  कब  तक  बोलेंगे  ?

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  नम्बर  दो  मेरी  राय  यह  बहुराष्ट्रीय  यूनियन  कारबाइड  को  समपर्ण
 करना  है  ।  नम्बर  यह  पहले  से  ही  पारित  किए  गए  अधिनियम  के  उल्लंघन  में  संसद  के  अधिकार
 की  निन्‍्दा  करना  यह  मानव  अधिकारों  की  कठोर  अवज्ञा  न्यायालय  द्वारा  साधारण
 समझौते  का  वैज्ञानिकीकरण  है  ।  इसलिए  यह  कहते  हुए  मैं  अपनी  चर्चा  समाप्त  करूंगा  कि  हममें  से
 जिन्होंने  इस  प्रकार  के  समझोते  का  विरोध  किया  है  वे  उच्चतम  न्यायालय  के  इस  प्रकार  के  निर्णय  से

 बहुत  दुःखी  हम  संसद  में  और  बाहर  प्रजातान्त्रिक  और  शान्तिपूर्ण  तरीके  से  अपने  कार्य  करते  रहेंगे

 ++कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 और  देखेंगे  कि  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  बदल  जाए  और  हम  देखते  हैं  कि  सरकार  ऐसे  कार्यो  को

 आगे  बढ़ाने  में  समर्थ  नहीं  है  ।

 भरी  सत्पेय्य  नारायण  सिंह  :  प्रो०  मधु  दण्डवते  की  बात  सुनी  भुझे
 कहना  चाहिए  कि  उनके  द्वारा  लगाए  गए  कुछ  आरोप  जैसे  भोपाल  पीड़ितों  के  हित्रों  का
 बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  मानव  अधिकारों  की  कठोर  अवज्ञा  से  मुझे  लगता  है  कि  यह  तथ्यों
 पर  आधारित  नहीं  हैं  |  दण्डवते  जी  जब  इस  पर  चर्चा  कर  रहे  थे  तो  गैस  रिसाब  द्वारा  प्रभावित  लोगों
 की  स्थिति  का  उन्होंने  हवाला  दिया  था  ।  हम  सब  उनसे  सहमत  हैं  कि  अधिकतर  लोगों  ने  रिसाव  के
 कारण  कठिनाइयों  का  सामना  किया  और  वे  अब  भी  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  जैसाकि
 उच्चतम  न्यायालय  ने  स्वयं  कहा  है  कि  समस्या  की  भयंकरता  को  देखते  हुए  उच्चतम  न्यायालय  ने
 पीड़ितों  को  शीघ्र  न्याय  दिलाने  के  लिए  यह  छोटा  रास्ता  अपनाया  उन्होंने  ऐसा  पहले  ही  कहा  था
 जिसे  उन्होंने  व्यक्त  किया  है  ।

 इस  मामले  में  लगे  समय  को  उदाहरण  के  लिए  यह  मामला  जिला  न्यायालय  में
 गया  है  यू०  एस०  ए०  और  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  गया  फिर  सभी  मामले  इकट्ठा  करके  भारत
 स्थानान्तरित  किए  गए  ।  यहां  जिला  न्यायाधीश  ने  यह  सुनवाई  की  ।  यह  मामले  अभी  भी  वाद-कालीन
 आदेशों  से  जकंड़े  हुए  हैं  और  उससे  आगे  कायंवाहीं  नहीं  हुई  है  और  चार  वर्ष  बीत  चुके  इन
 मामलों  को  कैसे  निपटाया  अगर  आपको  इस  बारे  में  कोई  विचार  मुझे  विश्वास  है  प्रो०
 दण्डवते  सहमत  होंगे  कि  इसे  निपटाने  कम  से  कम  दसियों  वर्ष  लगेंगे  ।  क्‍या  वह  चाहते  हैं  कि  गैस
 पीड़ितों  को  मुआवजा  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  राहत  नहों  दी  जानी  चाहिए  या  उनका  पुनर्वास  नहीं
 किया  जाना  चाहिए  और  बे  न्यायालयों  के  अन्तिम  निर्णय  का  इन्तजार  करें  ?  मेरे  विचार  से  उच्चतम
 न्यायालय  ने  बहुत  ही  असाधारण  कदम  उठाया  इसकी  सराहना  की  जानी  चाहिए  ।  उन्होंने  मानवीय

 पहल्‌  को  अधिक  महत्व  दिया  है  और  अन्य  सभी  विचारों  कानूनी  औपचारिकताएं  तथा  प्रक्रियाओं  आदि
 पर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  वे  इस  निर्णय  पर  पहुंचे  हैं  कि उनको  दिया  जाना  चाहिए  और  उन्होंने  470
 मिलियन  डालर  देने  का  निर्णय  किया  यह  मनमाना  निर्णय  नहीं  वे  जिला  न्यायाधीश  और  मध्य
 प्रदेश  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्णयों  को  ध्यान  भें  रखकर  वे  इस  निर्णय  पर  पहुंचे  हैं  ।  मध्य
 प्रदेश  उच्च  न्यायालय  द्वारा  किए  गए  आकलन  के  आधार  पर  उच्चतम  न्यायालय  ने  470  मिलियन
 डालर  का  निर्णय  दिया  ।

 4.45  म०  प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासीन

 मेरे  भित्र  प्रो०  दण्डवत्ते  कहते  हैं  कि  आपने  चार  वर्ष  इन्तजार  क्‍यों  किया  ?  आपने  तीन  या  चार
 वर्ष  पहले  यूनियन  कारबाइड  द्वारा  प्रस्तावित  300  मिलियन  डालर  स्वीकार  क्‍यों  नहीं  किए थे  ।  जिसका

 कुल  मिलाकर  ब्याज  शायद  अब  जो  470  मिलियन  डालर  दिए  जाते  रहे  हमने  मूल्यवान  समय  व
 धन  भी  खोया  है  ।  मैं  प्रो०  मधु  दण्डवते  और  अन्य  मित्रों  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  यूनियन
 कारबाइड  ने  क्या  प्रस्ताव  रखा  था  ।  उन्होंने  300  मिलियन  डालर  को  किश्तों  दस  से  तीस  वर्षों  तक

 भुगतान  करने  का प्रस्ताव  किया  था  ।  अगर  आप  इन  सब  बातों  को  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि  यह  आधी
 रांशि  होती  ।  प्रो०  दण्डवते  ने  हमारे  3  बिलियन  डालर  के  दावे का  भी  उल्लेख  किया  ।  हमने  उसका
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 दावा  किया  लेकिन  उस  आधार  पर  यह  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  इसमें  कम  से  कम  20  व॑र्षों'का
 समय  लगेगा  ।  यदि  यह  मामला  सभी  स्तरों  पर  जाता  है  जैसे  जांच  उच्च  उच्चतम

 न्यायालय  और  डिकरी  के  निष्पादन  में  तथा  अन्य  में  20  वर्षों  तक  का  समय  लगेगा  ।  इसका  हिसाब
 क्यों  नहीं  लगाया  जाता  और  पता  क्‍यों  नहीं  किया  जाता  कि  अगर  यह  राशि  पीड़ितों  को  20  वर्षों  में
 मिलती  तो  उसका  क्‍या  महत्व  रहता  ।  पीड़ितों  को  शीघ्र  ही  राहत  व  मुआवजा  मिलना

 चाहिए
 श्रो  सोमनाथ  चटर्जों  :  प्रति  व्यक्ति  वे  कितना  धन  प्राप्त  करेंगे

 श्रो  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  वह  निर्धारण  बाद  में  किया  जायेगा  ।  अतः  यह  आवश्यक  है  कि
 इन्हें  जल्दी  से  जल्दी  राहत  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  बात  का  विशेष  ध्यान  रखते  हुए  उच्चतम  न्यायालय
 ने  निर्णय  उन्होंने  कहा  है  ""

 *“**  समझौते  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  भोपाल  गैस  त्रासदी  से
 सम्तन्धित  दीवानी  इस  न्यायालय  में  भेजे  जाते  हैं  और  इस  समझौते  के  सन्दर्भ  में  निर्णण  दिए
 जाते  हैं  ।

 मैं  नहीं  समझता  कि  इस  विशेष  भाग  से  आपकी  कोई  असहमति  प्रमुख  शिकायत  यह  हो
 सकती  है  कि  श्रासदी  से  संम्बन्धित  अपराधिक  मामले  जहां  भी  विचाराधीन  थे  उन्हें  समाप्त  कर  दिया
 गया  है  ।  ऐसा  क्‍यों  किया  गया  ?  न्यायाधीश  उत्सुक  थे  कि  जो  भी  निर्णय  हों  उनको  तुरन्त  लागू  किया
 जाए  तथा  यूनियन  कारबाइड  को  23  मार्च  तक  मुआंवजा  जमा  कर  देना  उन्होंने  मामले  को
 4  तक  लम्बित  रखा  ताकि  वे  इन्कार  न  कर  यूनियन  कारबाइड  से  इस  समझौते  को
 स्वीकार  कराने  तथा  तदनुसार  कार्थ  करने  के  लिए  उन्होंने  य ेसब  असाघारंण  कदम  उठाए  इसका
 अर्थ  यह  नहीं  है  कि  वे  मानव  अधिकारों  का  सम्मान  नहीं  करते  उन्होंने  हंमेंशा  चाहा  कि  यह
 मुआवजा  सम्बन्धी  मामला  शीघ्र  ही निपट  जाए  तथा  धनराशि  पीड़ितों  को  यथाशीघ्र  दी  जाए  |  इसके
 लिए  एक  उपयुक्त  तन्‍्त्र  का  गठन  करना  होगा  ।  मैं  समक्षता  हूं  कि  भोपाल  सरकार  ने  उच्च  न्यायालय
 के  न्यायाधीश  को  पहले  ही  पीड़ितों  के  कल्याण  आयुक्‍त  के  रूप  में  नियुक्त  कर  दिया  मेरा  कहना  है
 कि  सरकार  को  एक  उपयुक्त  तन्‍्त्र  का  गठन  करना  चाहिए  जिसकी  अध्यक्षता  उच्च  न्यायालय  के

 सेवानिवत्त  न्‍्यायाघीश  को  करनी  चाहिए  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  भगतात  निष्पक्ष  और  सचारू
 रूप  से  हो  ।  भोपाल  के  राहत  कार्यों  के  मन्‍्त्री  ने  वक्‍तव्य  दिया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  ऐसे  तन्त्र  क॑
 ग्रावश्यकता  है  |  उनका  यह  भी  कहना  है  कि  विगत  अनुभव  से  स्पंष्ट  है  कि  उचित  व्यक्तियों  को  उतनी
 त्रनराशि  नहीं  मिलती  है  ।  जितनी  उन्हें  मिलनी  जब  सरकार  धनराशि  का  वितरण  शरू

 करती  है  तो  दलाल  बीच  में  आ  जाते  हैं  जिससे  वस्तुओं  के  मूल्य  बढ़  जाते  हैं  और  कठिनाई  पैदा  हो  जाती
 है  ।  इसलिए  मन्त्री  महोदय  से  मेरा  सुझाव  है  कि  उपयुक्त  तन्त्र  का  गठन  किया  जाए  जिससे  थीडितों  को
 मुआवजा  समान  तथा  निष्पक्ष  रूप  से  मिल  सके  ।  एक  बात  केही  गई  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य
 सरकार  ने  राहत  तथा  पुनर्वास  कार्य  पर  कुछ  धनराशि  खर्च  की  जो  80  करोड़  रुपए  से
 लेकर  90  करोड़  रुपए  तक  है  वे  इस  धनराशि  की  कटौती  कर  सकते  हैं  इससे  भोपाल  गैस  पी  ड़ितों  के
 लिए  मुआवजे  की  धनराशि  और  भी  कम  हो  मैं  मन्त्री  महोदय  को  सुझाव  देना  चाहता  रह  कि
 सरकार  को  यह  कहकर  सद्भावना  प्रदर्शित  करती  चाहिए  कि  वह  इस  धनराशि  को  कम  करके
 नहीं  देगी  ।

 मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  सरकार  को  पीड़ितों  की  चिकित्सा  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  का  ध्यान
 रखना  बन्द  नहीं  करना  चाहिए  ।
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 मैंने  कुछ  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  है  कि  सरकार  ने  इन  पीड़ितों  के  पुनंवास  के  लिए  अनेक  योजनायें
 1  गई  उन्हें  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  जगह  दी  गई  उन्हें  कुछ  व्यवसाय  दिए  हैं  तथा

 उन्हें  ऋण  देकर  उनकी  सहायता  की  लगभग  सभी  सहायता  दी  जा  रहो  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  पीड़ितों  को  नकद  राशि  दी  जाएगी  तो  संदेह
 है  कि  धनराशि  उचित  ढंग  से  किसी  लाभदायक  या  उत्पादक  कार्य  पर  खर्च  नहीं  की  जाएगी  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  एक  बेंक  खाता  खोल  दिया  जाना  चाहिए  तथा  हम  एक  कोष  बना  सकते  हैं  जिससे  पीड़ितों
 को  नियमित  आय  मिलती  रहे  और  अनावश्यक  वस्तुओं  पर  धनराशि  खर्च  न  हो  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  यह  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  समक्ष  समपंण  इसमें  समर्पण  की  कोई  बात

 नहीं
 है  ।  एक  तरह  से  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ने  हमारी  न्याय  व्यवस्था  के  समक्ष  समर्पण  कर  दिया

 यूनियन  कारबाइड  कोई  दूसरा  दृष्टिकोण  अपना  सकती  थी  |  यदि  भारतीय  न्यायालय  डिगरी  का  निर्णय
 देते  तो  कया  वह  भारत  में  मिल  सकती  थी  ?  क्‍या  डिगरी  को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  में  यूनियन
 कारबाईड  की  पर्याप्त  परिसम्पत्ति  डिगरी  के  लिए  हमें  अमेरिका  जाना  पड़ता  और  आप  अनुमान
 लगा  सकते  हैं  कि  इसमें  कितना  समय  अब  यूनियन  कारबाइड  ने  न्यायालय  के  समक्ष  समपंण
 कर  दिया  है  और  इस  धनराशि  का  भुगतान  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि

 यह  भोपाल  गैस  पीड़ितों  के  साथ  धोखा

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मैंने  धोखा  शब्द  प्रयोग  किया  है  क्‍योंकि  मुझे  और  कोई  कटु  शब्द
 नहीं  मिला  ।

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  इसमें  बिल्कुल  भी  धोखा  नहीं  मानवीय  कारण  इस  निर्णय  के
 लिए  उत्तरदाई  हो  सकते  आप  इस  बात  से  सहमत  हो  जायेंगे  कि  पीड़ितों  को  तत्काल  शहायता  मिलनी

 चाहिए  ।  यह  प्रमुख  कारण  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  आपने  एक  बहुत  खराब  मामले  से  बहुत  ही  अच्छे  तरीके  से  निपटा  है  ।

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  पीड़ितों  तथा  घायलों  की  सूची  बनाई  जा  रही  मुझे  आशा  है
 कि  दो  तीन  महीनों  में  उन  पीड़ितों  की  संख्या  मालूम  हो  जायेगी  जिन्हें  मुआवजा  दिया  जाना  मध्य
 प्रदेश  उच्च  न्यायालय  के  एक  फार्मूला  के  आधार  पर  यह  धनराशि  निकाली  गई  उनके  सम्बन्ध  में
 जो  मामले  अन्तिम  निर्णय  के  लिए  भेजे  गए  उनमें  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  ने  मूल्यांकन  किया  कि

 मुआवजा  क्षति  के  आधार  पर  दिया  जाना  चाहिए  गम्भीर  क्षति  के  लिए  प्रत्येक  व्यक्ति  को  2  लाख
 अथवा  1  लाख  और  50  हजार  रुपये  का  मुआवजा  दिया  जाना  चाहिए  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष
 अनेक  तथ्य  तथा  परिस्थितियां  थीं  मुआवजे  के  रूप  में  विशेष  धनराशि  का  निर्णय  लेने  से  पहले  उच्चतम
 न्यायालय  ने  इन  सभी  तथ्यों  तथा  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखा

 डा०  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  लगभग  2  लाख  दावेदारों  का  पता  नहीं  है  ।

 श्री  सत्येन्त्र  नारायण  सिह  :  लगभग  5  लाख  लोगों  ने  दावे  किए  हैं  ।  उन  सबको  मुआवजा  नहीं
 मिलेगा  क्‍योंकि  ऐसा  हुआ  है  ''

 सभापति  महोदय  :  आप  सदस्य  से  नहीं  बल्कि  स  बन्‍न्धित  मन्त्री  महोदय  से  स्पष्टीकरण  मांग
 सकते  हैं  ।  कृपया  उन्हें  बोलने  दीजिए  ।  आपको  अपनी  बात  कहने  का  अवसर  मिलेगा  ।
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 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :
 अनेक  लोगों  ने  दावे  के  लिए  आवेदन  पत्र  दिए  इनकी  जांच

 की  जानी  होगी  तथा  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  प्रो०  मधु  दण्डवते  को  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  आलोचना  नहीं
 करनी  चाहिए  इसके  विपरीत  उच्चतम  न्यायालय  ने  जो  न्यायिक  सक्रियता  दिखाई  है  वह  नवीन  है  हमें
 इसकी  प्रशंसा  करनी  चाहिए  इससे  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  भी  सहमत  होंगे  ।  दूसरे  प्रोण  मधु  दण्डवते  जो

 बहुत  समझदार  व्यक्ति  हैं  अपनी  बात  को  न  दोहरायें  क्योंकि  इससे  चारों  ओर  संदेह  पैदा  होता  यदि
 आप  लोकतांत्रिक  ढंग  से  चल  रहे  हैं  तो आपको  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  स्वीकार  करना  चाहिए
 क्योंकि  यह  देश  का  उच्चतम  न्यायालय  है  और  इसका  निर्णय  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  क्या  आपने  शाहबानों  का  निर्णय  स्वीकार  किया  था  ?

 सभापति  महोदय  :  विषयांतर  बात  न  करें  ।  व्यवस्था  बनाए  रखिए  |

 करी  सत्यन्द्र  नारायण  सिंह  :  इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  का  समर्थन
 करता  हूं  और  कहना  चाहता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  पीड़ितों  को  यथाशीघ्र  राहत  दिलाने  में
 असाधारण  कदम  उठाया

 क्री  वी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  सभापति  सर्वप्रथम  मैं  सरकार  से  इस  बात
 का  स्पष्टीकरण  चाहूंगा  कि  क्या  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  पूर्व  न्यायालय  के  बाहर  भी  कोई
 झौता  किया  गया  यदि  न्यायालय  से  बाहर  भी  कोई  समझौता  हुआ  है  तो  मैं  बड़े  दुःख  के
 साथ  कहना  चाहूंगा  कि  यह  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  के  समक्ष  समपंण  के  अलावा  और  कुछ  नहीं  मैं  यह्‌
 भी  कहंगा  कि  यह  भोपाल  गंस  पीड़ितों  के  साथ  एक  विश्वासधात  है  ।

 संघ  सरकार  ने  जिसमें  स्वयं  2250  मिलियन  डालर  की  मांग  की  अब  470  मिलियन  डालर
 की  एक  तुच्छ  राशि  स्वीकार  कर  ली  हैं  ।  ज॑साकि  आप  जानते  हैं  कि  3300  से  भी  अधिक  व्यक्तियों  के
 हताहत  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  हम  लोगों  ने  पाया  कि  करीब  4135  ने  क्षतिपूर्ति  हेतु  दावा
 किया  है  |  करीब  पांच  लाख  और  अस्सी  हजार  व्यक्तियों  ने  दावा  किया  है  कि  वे  लोग  गैस  द्वारा  प्रभावित
 हुए  थे  ।

 $.00  म०  प०

 इसके  परिणाम  विनाशकारी  हैं  ।  कुछ  घण्टे  पहले  हम  लोग  गंस  पीड़ितों  को  देखने  बोट  क्लव
 मैदान  गये  थे  ।  मेरे  पूर्व  वक्ता  प्रो०  मधु  दण्डवते  ने  पहले  ही  उनकी  दशा  का  बयान  किया  है  और  मैं  पुनः उनके  कथन  को  दुहराना  नहीं  चाहूंगा  !  लेकिम  मैं  सिफे  एक  बात  और  कहना  उन  विकलांग

 महिलाओं  के  अतिरिक्त  जो  दिल्ली  में  विरोध  प्रदर्शित  करने  भोपाल  में  हजारों  ऐसे  बच्चे  हैं  जो
 गैस  रिसाव  के  कुप्रभावों  को  झेल  रहे  हैं  ।

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  किया  गया  अत्यन्त  भयावह  इस  दुघंटना  के
 पश्चात्‌  जन्म  लेने  वाले  बच्चों  पर  कुल  मिलाकर  संक्रमण  दर  बढ़ी  है  और  गँस  त्रासदी  के  '  पश्चात्‌  जन्म
 लेने  वाले  बच्चों  में  दस्त  और  श्वसन  सम्बन्धी  शिकायतें  बढ़  गयी  0-5  आयु बग्ं  के  बच्चों  में  10.13  प्रतिशत  की  दर  से  फेफड़ों  की  क्षमता  का  कम  हो  जाना  और  साथ  ही
 पन  देखा  गया  है  जबकि  उसी  आयुवर्ग  के  सामान्य  बच्चों  में  यह  0.37  प्रतिशत  से  भी  कम  साथ  ही 26  प्रतिशत  गैस  पीड़ित  बच्चों  में  श्वासहीनता  की  शिकायतें  अभी तक  बनी हुई  हैं  ।
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 उस  दुर्भाग्यपूर्ण  दिन  करीब  2,117  ग्रभंवती  माताओं  ने  जहरीली गैस  का  श्वसन  किया  और
 अपने  बच्चों  को  जन्म  दिया  ।.  उनमें  स ेअब  तक  232  बच्चे  कालग्रसित  हो  चुके  हैं  और  हम  नहीं  जानते

 हैं  कि  शेष  बच्चों  का  क्या  होगा
 ।

 अव ये  प्रभावित  व्यक्ति  ही  सिर्फ  पीड़ित  नहीं  हैं  बल्कि  इन  परिवारों  की  आने  वाली  पीढ़ियां  भी

 कुछ  विकारों  से  प्रभावित  होंगी  क्योंकि  यह  गैस  रिसाव  आनुवंशिक  प्रभाव  भी  उत्पन्न  कर
 सकता  है

 ।

 जबकि  इतनी  अधिक  मात्रा  में  क्षति  हो  चुकी  है  तथा  और  क्षति  होने  वाली  है  तो  सरकार  ने

 इस  समझौते  को  कंसे  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 पहले  जब  यूनियन  कार्बाइड  350  मिलियन  डालर  दे  रही  थी  तो  सरकार  ने  उस  प्रस्ताव  को
 अप्रमाणिक  और  अंताकिक  बताते  हुए  अस्वीकार  कर  दिया  आपसी  समझौते  के  पश्चात्‌  तय  की
 गयी  615  मिलियन  डालर  की  राशि  भी  सरकार  द्वारा  अपर्याप्त  बतायी  गयी  थी  |  यदि  हम  चक्रवृद्धि
 ब्याज  और  व्यय  पर  ध्यान  दें  तो  सरकार  ने  वस्तुतः  उसी  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  है  जिसे  एक
 बार  काफी  कम  समझा  गया  था  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्र  को  निराश  किया

 है  और  भोपाल  के  गैस  पीड़ितों  के  साथ  बहुत  अन्याय  हुआ  सरकार  की  जिम्मेदारी  यद्यपि  गस  पीड़ितों
 को  न्याय  दिलाना  इसने  उन्हें  घोखा  दिया  यदि  मैं  उपयुक्त  अभिव्यक्ति  का  प्रयोग  करू  यह  एक
 ऐसी  बाड़  है  जो  फसल  की  सुरक्षा  करने  के  बदले  इसे  खाये  जा  रही  है  ।  यदि  सरकार  को  इन

 ड़ितों  के  सम्बन्ध  में  कोई  वास्तविक  रुचि  अथवा  सहानुभूति  तो  उन्होंने  इस  समझौते  को
 वीकार  ही  नहीं  किया  होता  ।  जेसाकि  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा  ने  कहा  है  सरकार  किसी  ने  किसी

 न  किसी  समझौते  के  लिए  उत्सुक  इसीलिए  यह  समझौता  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  किया  गया

 जो  तनिक  भी  न्यायसंगत  और  उचित  नहीं  है  ।

 था  जी
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 वर्ष  1984-85  से  1986-87  6-87  तक  भारत  सरकार  ने  केवल  76  करोड़  रुपये  9.5  प्रतिशत  की

 ब्याज  दर  पर  ऋण  के  रूप  में  दिए  हैं  जो  बहुत  कम  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपना  कोई  पंसा  खर्च  नहीं
 किया  इस  अर्थात  1988-89  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  केवल

 90  करोड़  रुपये  ऋण  के  रूप  में  दिए  आप  इतनी  कम  राशि  में  से  सहायता  तथा  पुनर्वास  की  व्यवस्था

 कैसे  कर  सकते  हैं
 ?  प्रश्न  तो  यह  नौवें  वित्त  आयोग  ने  भी  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश

 की
 है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  सात  वर्ष  की  कार्य  योजना  पूरी  करनी  चाहिए  जिसका  सुझाव  मध्य  प्रदेश

 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  दिया  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  ?  क्‍या  नौवें  वित्त  आयोग

 की  सिफारिश  स्वीकार  की  गई  ?  माननीय  मंत्री  जी  इस  बात  को  स्पष्ट

 प्रह  सरकार  पहले  ही  इन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  आगे  झुक  गई  है  ।  जंसा  हमारे  विद्वान  प्रो०

 दण्डवते  ने  कहा  है  कि  इसने  पेप्सी  कोला  को  अनुमति  दे  दी  अब  यूनियन  कार्बाइड  के  आगे  झक

 है  ।  केन्द्रीय  सरकार
 ने

 इसी  यूनियन  फार्जाइड  को  उन  सहस्त्रों  कमंकारों  के  हित  के  के  खिलाफ

 बम्बई  दो  चेम्दूर  इंदग  ६  को  बन्द  करने  के  लिए  कहा  है  यद्यपि  कम्पनी  बहुत  लाभ  कमा  रही  है  ।  सरकार

 के  लिए  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  सरकार  इन  प्रभावशाली  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  आगे  झुकती  है  ।

 इसने  पीड़ितों  के अधिकारों  को  बन्धक  रख  दिया  है  ।  अब  केन्द्रीय  सरक  के  पास  भोपाल  के  पीडितों की

 सहायता  करने  के  लिए  पैसा  नहीं  है  ।  यदि  केन्द्रीय  सरकार  भोपाल  के  पीड़ितों  के  लिए  राहत  और
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 पुनर्वास  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अधिक  घन  खर्च  करना  चाहती  है  तो  सरकार  को  यह  समझौता
 स्वीकार  करने  की  जरूरत  नहीं  है  जो  उस  प्रारम्भिक  मांग  से  बहुत  ही  कम  है  जिसकी  उन्होंने  मांग
 की  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  से  सरकार  राष्ट्रीय  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  और  उत्सवों  पर

 बहुत  सा  धन
 खर्च  करती  प्रधान  मंत्री  की  विदेश  यात्राओं  में  भी  धन  की  कमी  नहीं  होती  वह  बार-बार
 विदेश  जाते  हैं  ।  सरकार  उनके  दौरों  क ेलिए  कोई  भी  राशि  खर्च  करती  है  किन्तु  उनके  पास  भोपाल
 के  पीड़ित  लोगों  की  सहायता  के  लिए  पैसा  नहीं  है  ।  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हमारी  सरकार
 भारतीय  निवासी  के  जीवन  को  इतना  तुच्छ  समझती  है  ।  इसका  कोई  मूल्य  नहीं  यदि  आप  इनकी  तुलना
 अमेरिका  के  नागरिकों  से  करेंगे  तो  इनका  कोई  मूल्य  ही  नहीं  ।  वे  यही  समझते  हैं  ।  अमेरिका  में  जहां  की
 यूनियन  कार्बाइड  कम्पनी  हैं  वहां  ऐस्बेस्टॉस  की  एक  बृहद  मेनविल  कारपोरेशन  है  जो  ऐस्बेस्टॉस

 ५  का  काम  कर  रही  थी  ।  एक  हजार  लोग  5  वर्षो  तक  फेफड़ों  की  बीमारी  के  लिए  क्षति  के  दावे  करते  रहे  जो
 ऐस्बेस्टॉस  के  कारण  हुई  थी  जो  ऐस्बेस्टॉस  यह  कम्पनी  द्वितीय  महायुद्ध  से जहाजों  और  मकानों  में  लगा
 रही  थी  ।  इसको  लगभग  3000  करोड़  रुपये  देने  पड़े  हैं  ।  इसने  दावेदारों  को  मुआवजा  देने  के  लिए  एक
 न्यास  स्थापित  किया  जब  यह  बात  है  तो  सरकार  ने  इतनी  थोड़ी  राशि  क्‍यों  स्वीकार  उच्चतम
 न्यायालय  के  विद्वान  न्यायाधीशों  के  प्रति  अपना  आदर  प्रकट  करते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहंगा  कि  मझे
 आश्चये  है  कि  उन्होंने  इस  प्र  कार  का  निर्णय  क्‍यों  लिया  जबकि  न्यायालय  में  लम्बित  पड़ा  मामला  पर्ण
 रूप  से  अंतरिम  सहायता  से  सम्बद्ध  अंतरिम  सहायता  के  सम्बन्ध  में  पहले  भी  भोपाल  जिल
 यायालय  ने  एक  ऐसा  निर्णय  दिया  था  जिसमें  कहा  गया  था  कि  गैस  पीडितों  को  लगभभ  ३50  करो  ड़

 रुपये  दिए  जाने  चाहिएं  जिसके  अन्तिम  निर्णय  पर  समायोजन  किया  जाएगा  ।  मुख्य  समस्या  यह
 कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  यूनियन  कार्बाइड  के  साथ  अन्तिम  समझौता  करने  का  निर्णय  किस  प्रकार

 इन्होंने  कोई  साक्ष्य  नहीं  लिया  ।  जेसाकि  प्रो०  दण्डत्रते  ने  कहा  इसने  केन्द्रीय  सरकार  के  अतिरिक्त
 समी  सम्बद्ध  दलों  की  सलाह  क्‍यों  नहीं  ली  ।  दो  संगठनों  ऐसे  हैं  जो  ऐसे  सहस्त्रों  लोगों  का  प्रतिनिधित्व
 कर  रहे  हैं  जो  आज  भी  पीड़ित  हैं  ।  इसने  उन  लोगों  का  भी  साक्ष्य  नहीं  लिया  इसने  पर  और
 अन्तिम  निर्णय  दिया  है  ।  इसने  यह  निर्णय  दिया  है  कि  वर्तमान  विगत  में  तथा  भविष्य  में  याः  त्रयन
 कार्बाइड  के  खिलाफ  कछ  नहीं  किया  क्या  मैं  पछ  सकता  हूं  कि  सरकार  भोपाल  गैस  पीड़ितों

 का  बचाव  कर  रही  है  या  यूनियन  कार्बाइड  का  ।  आप  निर्णय  को  घारा  पढ़िये  ।  भोपाल  गैस
 पीड़ितों  को  बचाने  की  जिम्मेदारी  पूरी  करने  के  बदले  इन्होंने  स्वीकार  किया  है  कि  यदि  भविष्य  में  कोई
 न्‍्यायालये  में  जाता  है  तो हमारी  भारत  सरकार  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  यूनियन  कार्बाइड  का  पक्ष

 क्या  निर्णय  में  इस  घारा  से  भी  अधिक  कोई  दुर्भाग्यपूर्ण  भाग  है  ?  इस  निर्णय  से  पीड़ितों  का  यह
 हक  छीना  गया  है  वह  कि  वह  उपयुक्त  मंच  से  अपने  मूलभूत  अधिकारों  के  प्रति  न्याय  मांग
 सकते  हैं  ।

 इस  प्रकार  का  निर्णय  दिए  जाने  से  उन्होंने  भोपाल  की  जनता  को  उनके  मूलभत  अधिकार  छीन

 लिए  इससे  इस  संसद  द्वारा  पारित  भोपाल  गैस  विभीषिका  1985
 का  उल्लंघन  हुआ  है  ।  अतः  उन्होंने  संसद  की  शक्ति  भी  छीन  ली  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  कैसे  इस  प्रकार

 का  निर्णय  दे सकता  है  ?  मैं  मांग  करता  हं  कि  सरकार  को  इस  धणित  निर्णय  को  रह्‌  करना
 मैं  यह  मांग  भी  करता  हूं  कि  सरकार  को  यह  शीघ्र  करना  चाहिए  ।

 यह  अत्यन्त  चिन्ताजनक  हे  कि  हमारे  महान्यांयवादी  श्री  प्रसन्‍नन  कहते  हैं  कि  सरकार  के  पास
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 इस  समय  दावों  के  5.7  लाख  मामलों  के  निपटाने  में  350  वर्ष  ऐसे  महान्यायवादी  से  भोपाल
 गैस  पीड़ितों  को  कैसे  कोई  न्याय  प्राप्त  होगा  जिन्हें  उन  पीड़ितों  के  प्रति  कोई  सहानुभूति  नहीं  वह
 स्वयं  कहते  हैं  कि

 350  वर्ष  लगेंगे  ?  गैस  पीड़ितों  की  वकालत  करना  उनका  कत्तंव्य  नहीं है  ?  क्या  वह
 यूनियन  कार्बाइड  की  वकालत  करते  हैं  ?  मैं  इस  बात  की  मांग  कर  रहा  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को
 पीड़ितों  को  पुनर्वास  और  मदद  के  लिए  शीघ्र  300  करोड  रुपये  देने  चाहि  ए्‌  और  पोड़ितों  को
 उचित  न्याय  दिलाने  के  लिए  उचित  कानूनी  कारंवाई  करनी  चाहिए  ।

 मैं  यह  मांग  भी  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  कार्यवाही  योजना  की  अन्तरिम  रिपोर्ट
 में  नौवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिश  स्वीकार  चाहिए  और  भोपाल  गैस  पीडितों  की  सहायता  करनी

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हुं  और  इस  विषय  पर  मुझे  बोलने  का  समय
 देने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 |
 को  के०  एन०  प्रधान  :  सभापति  भोपाल  में  दुनिया  की  सबसे  बड़ी  दुखद  घटना

 हुई  लेकिन  उसके  बाद  जो  लोगों  का  सबसे  बड़ा  दुर्भाग्य  रहा  है  वह  यह  है  कि  वहां  की  वास्तविक  स्थिति

 क्या  रही  वहां  के  लोगों  की  वास्तविक  आवश्यकता  किस  बात  की  रही  इसको  सही  ढंग  से  सब  लोग

 नहीं सोच  पाये हैं
 ।

 5.13  म०  प०

 महोदय  पोठासोन  हुए  ]

 ऐसे  मामलों  में  समझा  जाता  है  कि  जो  हमारे  विरोधी  पक्ष  के  लोग  हैं  वे उन  गरीब  लोगों

 के  लिए  क्‍या  लाभकारी  हो  सकता  कम  से  कम  उसको  तो  हाईलाइट  करते  ।  जिस  रोज  से  यह  गैस

 ट्रेजेडी  हुई  है  उस  रोज  से  ही  विरोधी  दल  के  लोगों  ने  इस
 का

 राजन  तिक  लाभ  की  कोशिश  की

 है  और  उन  गरीब  लोगों  के  साथ  कोई  हमदर्दी  नहीं  जतायी  आप  जरा  मेरी  बात  को

 सुनिये  ।  )

 इस  देश  के  प्रधान  मंत्री  इस  गैस  ट्रेजेडी  के  बाद  सब  से  पहले  भोपाल  पहुंचे  श्री  राजीव  .
 गांधी  ने  सब  से  पहले  यह  काम  किया  था  ।  और  किसी  पार्टी  के  लीडर  ने  यह  नहीं  किया  ।  किसी  ने  यह
 नहीं  सोचा  कि  वह  वहां  जा  कर  वहां  के  लोगों  की  स्थिति  को  देख  सके  ।  गरीबों  के  बारे  में  उनकी

 हमदर्दी  का  यह  सबसे  बड़ा  सबूत

 हमारे  प्रोफेसर  मंघु  दण्डवते  जी  ने  गरीबों  के  बारे  में  बड़े  जबरदस्त  शब्दों  में  यहां  कहा  ।
 दण्डवते  जी  ने  चाहें  कितना  ही  पार्टियां  बदली  हों  लेकिन  मैं  उनको  बेसिकल्ली  समाजवादी  मानता

 मुझे  अफसोस  है  कि  गैस  पीड़ितों  के  लिए  क्या  होना  इस*पर  उन्होंने  रत्तीमर  भी  प्रकाश  नहीं
 डाला  ।  लम्बे  चौड़े  शब्दों  में  उन्होंने  इस  समझौते  को  संदेह  के  घेरे  में  लाने  की  कोशिश  की  है  ।  शक  की
 दवा  तो  हकीम  लुकमान  के  पास  भी  नहीं  यह  बहुत  पुरानी  कहावत  इसलिए  अगर  आप  शक  में
 हैं  तो आपका  कोई  इलाज  नहीं  लेकिन  आप  कितना  ही  ढ़िढोरा  पीटते  इससे  कोई  लाभ  आप  उठा
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 नहीं  पाएंगे  ।  भोपाल  गैंस  पीड़ितों  की  समस्या  को  कभी  आपने  समझने  की  कोशिश  नहीं  की  ।

 ग

 हम  तो  समझाते  रहे  लेकिन  आप  अपना  राजनीतिक  चश्मा  उतारेंगे  तभी  तो  समझ

 )

 जिनको  इस  बारे  में  कुछ  पता  नहीं  वे  लोग  इस  बारे  में  लम्बे  चौड़े  भाषण  करते  बड़ी

 हमदर्दी  जताते  लेकिन  मैं  प्री  स्थिति  आपको  मैं  गैस  पीड़ितों  की  पू  री  हालत  आपको

 बताऊंगा  ।

 अमेरिका  के  एजेंट  तो  आप  मैं  इस  बात  को  भी  साबित  कर  सकता

 उपाध्यक्ष  इस  समय  दो  तीन  प्रश्न  उपस्थित  एक  तो  मुआवजा  पर्याप्त  हैं  या

 दूसरा  यह  कि  कोर्ट  का  फैसला  सही  है  या  नहीं  और  तीसरा  सबसे  महत्वपूर्ण  सवाल  यह  है  कि  इस  कोर्ट

 के  फैसले  के  बाद  गैस  पीड़ितों  का  क्या  होगा  और  क्‍या  होना  किसी  भी  समझदार  आदमी  के
 किसी  भी  देशभक्त  ओर  पीड़ितों  की  स्थिति  समझने  उनके  साथ  हमदर्दी

 रखने  वाले  आदमी  के  लिए  तीसरा  प्रश्न  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  जिसकी  आपको  परवाह  नहीं  उत्तसे
 आपको  कोई  मतलब  नहीं  है  ।

 इन  लोगों  ने  बड़े  जोरों  से  कोर्ट  के  फैसले  की  चर्चा  दण्डवते  जी  ने  भी  कहा  कि  इसको
 रिजेक्ट  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  बताना  चाहता  मैं  केवल  उन  पीड़ितों  का  ही  प्रतिनिधि  नहीं
 बल्कि  स्वयं  भी  पीड़ित  हूं  ।  जिस  जगह  मैं  रहता  हूं  वहां  पर  गैस  बिल्कुल  हल्के  ढंग  से  पहुंची  यह  बात
 मैं  इसलिए  बताना  चाहता  हूं  कि  आप  वहां  के  पीड़ितों  की  स्थिति  को  अच्छे  ढंग  से  नहीं  समझते  हैं  ।
 जिस  जगह  पर  मैं  रहता  था  वहां  सबसे  हल्की  गैस  पहुंची  लेकिन  आज  मेरा  लंग्स  और  हार्ट
 तीनों  इफेक्टेड  हैं  ।  मैं  इस  सदन  का  सदस्य  मुझे  कई  सुविधाएं  प्राप्त  हैं  ।  मैंने  एनेक्सी  डा०  राम
 मनोहर  लोहिया  अस्पताल  बम्बई  के  अस्पताल  में  अपनी  जाँच  करवा  ली  है  और  बड़े  से  डाक्टरों  को
 दिखाया  लेकिन  भोपाल  के  गरीब  विक्टिम  के  पास  ये  सारी  सहलियतें  नहीं  हैं  ।  यह  मैंने  इसलिए
 बताया  कि  इससे  आप  अंदाजा  लगाइए  कि  जहां  पर  ज्यादा  गैस  निकली  या  मंझोले  स्तर  की  गैस
 वहां  के  विक्टिम्स  की  क्या  हालत  होगी  ।

 आप  लोग  जरा  खामोश  यह  कोई  मजाक  की  बात  नहीं  आप  जरा  सुनिए  कि  मैं  क्‍या
 बोलता  हुं  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  आसपेक्ट  को  हमारी  नौकरशाही  ने  पूरी  तरह  से  नहीं
 उन्होंने  इस  ट्रेडडी  को  उसी  तरह  से  समझा है  जैसे  ट्रेमर  आते  सूखा  और  बाढ़  आती  है  और  इस  तरह
 की  आपदाएं  आकर  चली  जाती  नुकसान  हुआ  और  खत्म  हो  लेकिन  वहां  यह  स्थिति  नहीं  है  ।
 वहां  स्थिति  यह  है  कि  जिसको  आप  चलता  फिरता  अच्छा  खासा  आदमी  समझते  जिसकी  जांच  करने
 पर  यह  साबित  नहीं  हो  सकता  कि  वह  बीमार  लेकिन  उसकी  रेसिसटेंस  पावर  कम  हुई

 फेफड़ों
 पर  असर  हुआ  लीवर  पर  असर  हुआ  वहां  पर  3500  लोग  मरे  हैं  और  1  5-20  हजार  गंभीर
 रूप  से  बीमार  हैं  और  हजारों  लोग  अच्छे  खासे  चलते-फिरते  लगते  लेकिन  वे  फ्री  बीमार
 रिसने  के  वाद  मुझे  सांस  फूलना  शुरू  मैंने  कोई  परवाह  नहीं  की  ।  लेकिन  जब  मुझे  थोड़ा  सा  चक्कर

 घबराहट  हुई  तब  मैंने  महसूस  किया  कि  वही  भोपाल  के  हर  आदमी  की  हालत  है  ।  आज  जिस
 आदमी  को  तन्‍्दरुस्त  कहते  कल  कौन  सी  बीमारी  अचानक  ही  एग्रावेट  हो  नहीं  कहा  जा
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 सकता  ।  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  इन  पीड़ितों  का  क्या  होगा  ।  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  सबसे
 महत्वपूर्ण  काम  यह  है  कि  जैसे  भी  हुआ  हो  भविष्य  अनिश्चित  है  ।  भविष्य  को  आपको  सिक्‍योर  करना
 पड़ेगा  ।  हमारे  प्रो०  मधु  दण्डवते  जी  ने  कह  दिया  कि  सुप्रीम  कोर्ट  पर  हम  कोई  एसपरसन  नहीं  डालना
 चाहते  ।  अगर  एसपरसन  नहीं  डालना  चाहते  तो  इतना  सब  कुछ  क्‍यों  कहा  ।  मैं  सिर्फ  यह  कहना  चाहता
 हूं  कि  मेरी  नजर  में  भी  यह  कंपनसेशन  कम  है  ।  लेकिन  मैं  उन  लोगों  में  से  नहीं  ह॑ं  कि  स्रिफं  राजनीतिक
 लाभ  उठाना  चाहूं  या  लोगों  को  भड़काकर  यह  बताना  चाहूं  कि  हमारे  बस  में  आ  जाओ  ।  फीड़ित  लोग
 इतने  बेवकफ  नहीं  अपना  अच्छा-बुरा  वे  जानते  हैं  ।  इलंक्शन्स  के  समय  पर  भी  पूरी  अपोजिशन  ने
 यह  बताने  की  कोशिश  की  थी  कि  कांग्रेस  से  लोग  नाराज  हैं  ।  पूरी  कांस्टीच्युऐंसी  में  सत्तर  परसेंट  वोट
 मिले  वहीं  पर  कांग्रेस  को  जो  इलाके  सबसे  ज्यादा  पीड़ित  थे  उनमें  85  से  95  परसेंट  वोट  मिले  थे  ।
 राजीव  जी  के  प्रति  लोगों  ने  विश्वास  व्यक्त  किया  था  कि  हमारे  इण्टरेस्ट  सेफगार्ड  होंगे  और  आज  भी
 उनको  विश्वास  मैं  इस  बात  को  नहीं  कहना  चाहता  जो  लोग  इस  सदन  में  नहीं  हैं  वे  क्या  करते  रहे
 हैं  ।  दो-दो  तीन-तीन  बार  हजारों  लोगों  को  दिल्‍ली  जबलपुर  ले  किसी  एक  व्यक्ति  के  बस
 की  बात  नहीं  है  ।  इतना  पैसा  कहां  से  आता  है  ।  क्या  आपने  कभी  यह  देखा  कि  यूनियन  कारबाइड  के
 हाथ  कितने  लम्बे  रहे  उसने  आपको  इस्तेमाल

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  हमको  इस्तेमाल  करने  वाला  अभी  पैदा  नहीं  हुआ  ।

 श्री  के०  एन०  प्रधान्‌  :  अमेरिका  के  कोर्ट  में  जब  केस  चलने  की  बात  थी  तो  तब  टिड्डी  दल
 की  तरह  अमेरिका  के  पचासों  वकील  भोपाल  आये  थे  ।  उन्होंने  कोशिश  की  थी  कि  वह  केस  उनको
 अगर  अमेरिका  में  केस  चलता  और  इस  तरह  ने  वक्रील  पैरवी  करते  तो  कितनों  का  साबित  होता  और
 कितनों  का  नहीं  होता  ।  उनको  यह  फिक्र  रहती  कि  पोजिटिव  फैसला  होने  पर  ही  उनको  फीस  मिलती  ।
 उन  वकीलों  से  छुटकारा  मिला  तो  यूनियन  कारबाइड  ने  कई  ऐसे  लोगों  को  खड़ा  किया  जिनके  द्वारा
 पचासों  तरह  के  केस  लगाकर  केस  को  सत्यानाश  करनेਂ  की  कोशिश  की  ।  इंटरिम  रिलीफ  की  बात  बीच
 में  लाकर  हाईकोर्ट  के  जजमेंट  की  बात  आई  आप  पूछते  हैं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  कँसे  इस  नतीजे  पर

 पहुंचा  !  मैं  आपसे  कहता  हूं  कि  बीच-बीच  में  जो  आपने  केस  लगाए  हैं  और  गलत  इन्फारमेशन  दी
 उससे  कोर्ट  मिसलेड  हुआ  है  ।  हाईकोर्ट  ने  250  करोड़  रुपये  देने  की  बात  कही  है  और  जब  फाइनल
 सेटलमेंट  होगा  तब  मुआवजा  का  आकार  बताया  है  कि  जो  मरने  वाले  के  वारिस  हैं  उनको  कम  से  कम
 दो  लाख  जो  गम्भीर  रूप  से  बीमार  हैं  उनको  दो  लाख  जो  कम  गम्भीर  हैं  उनको  एक  लाख
 रुपया  और  जो  मामूली  बीमार  हैं  उनको  पचास  हजार  रुपया  ।  यह  उन्होंने  व्यू  दिया  है  जब  पूरा  कंपनसेश्
 मिलेगा  ।  इंटरिम  रिलीफ  में  कम  से  कम  जो  गम्भीर  रूप  से  बीमार  हैं  या  मरने  वाले  के  वारिस  हैं  उनको

 एक-एक  लाख  रुपया  ओर  जो  कम्म  गम्भीर  बीमार  हैं  उनको  पच्रास  हजार  रुपया  और  जो  मामूली
 बीमार  हैं  उनको  पच्चीस  हजार  इसका  मतलब  कया  हुआ  ।  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  सुप्रीम
 कोर्ट  ने  यह  नतीजा  निकाला  कि  इसका  दुगुना  जो  है  वह  पूरा  भुआवजा  हो  सकता  है  ।  250  करोड़  का

 दुगुना  500  करोड़  हो  उसने  तो  आपको  715  करोड़  रुपये  दे  दिये  ।  मैं  भी  कहता  हूं  कि  कम

 मैं  प्रोफेसर  दण्डवते  जी  से  पूछता  चाहता  हूं  कि आपने  जो  अभी  भाषण  क्‍या  उनको  गरीबों  को  जिनके

 लिए  आपने  छाती  ठोंककर  मगरमच्छी  आंसू  जिनको  आप  पीड़ित  कहते  जो  मर  गये  हैं  और
 जो  डिसएबल  कब  तक  न्याय  आप  जितने  सदस्य  बंठे  हुए  हैं  बता  सकते  हैं  कि  आपके  जिला
 अदालत  में  जो  केस  चल  रहे  हैं  वह  प्रीलोमनेरी  स्टेज  से  भो  आगे  क्‍यों  नहीं  निकले  ।  कब  हाईकोर्ट  में
 फिर  सुप्रीम  कोर्ट  फिर  पता  नहीं  अमरीका  कीं  कोट्स  में  कितना  समय  लगता  और  कितनी  स्टेज  और
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 रिस्ट  हैं  वे  भी  कहते  हैं  कि 20  साल  कम  से  कम इस  केस  में  लगते  ।
 20  साल  बाद  क्‍या  कीमत  होगी  उस  पैसे  की  ।  आपने  पिछले  पैसे  को  केलकुलेट  कर  लेकिन  अगले
 पैसे  को  जो  गरीबों  को  देना  चाहते  हैं  उसकी  क्या  कीमत  वह  आप  बताने  के  लिए  तैयार

 नहीं  हैं  ।  आप  में  से  कई  लोग  बोलेंगे  रीजेक्ट  करने  के  बाद  क्‍या  होगा  ?  जो  पैसा  मिल  रहा  है  कंसे
 कौन  एक्जीक्यूट  करेगा  ।  सुप्रीम  कोर्ट  ने  तो  साझ्षेदारों  का  काम  किया  क्योंकि  कोर्ट  के

 सामने  जो  फंक्ट्स  होते  हैं  उनके  आधार  पर  फंसला  होता  है  ।  इस  देश  में  अगर  प्रजातन्त्र  मौजूद  है  तो
 वह  इसलिए  है  कि  जनता  की  मानसिकता  प्रजातन्‍त्र  में  विश्वास  रखने  वाली  लेकिन  इस  बात  से
 इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  इस  देश  की  न्यायपालिका  ने  इस  देश  में  लोकतन्त्र  को  मजबूत  करने
 के  लिए  बड़ा  महत्वपूर्ण  रोल  अदा  किया  वही  लोग  इस  प्रकार  के  एसपर्शन  कर  सकते  हैं  जो  प्रजातंत्र
 में  विश्वास  नहीं  करते  या  प्रजातंत्र  की  जड़ों  में  मठा  डालना  चाहते  हम  सुप्रीम  कोर्ट  की  जजमेंट
 और  जजेज  पर  कोई  एसपर्शन  नहीं  कर  सकते  |  कई  लोग  इस  बात  की  आलोचना  कर  रहे  थे  कि

 पुनर्वास  ठीक  से  नहीं  हुआ  ।  दुनिया  में  जो  सवसे  बड़ा  इंडस्ट्रियल  डिसास्टर  था  उसमें  जो  पुनर्वास  का
 काम  हुआ  वह  आपको  दुनियां  के  इतिहास  में  इतना  बड़ा  पुनर्वास  का  काम  किसी  और  डिसास्टर  में  नहीं
 मिलेगा  ।  आप  बतायें  कि  जब  भी  पुनर्वास  का  काम  होता  आप  कहीं  की  भी  मिसाल ले  रूस  में  भी
 जो  इतना  बड़ा  ट्रेमर  हुआ  वहां  पर  क्‍या  स्थिति  हुई  ।  इसलिए  बाढ़  सूखे  आदि  से  भी  जो  नुकसान  होता

 है
 उसमें  संतोषजनक  पुनर्वास  नहीं  हो  तो  यह  तो  बहुत  बड़ी  त्रासदी  हुई  थी  ।  जितना  नुकसान  हो

 जाता  है  उसकी  भरपाई  तो  दुनिया  में  नहीं  हो सकती  ।  जो  लगऐेग  मर  गये  उनके  परिवार  वालों  को  10

 हजार  83000  लोगों  को  15000  रुपये  अन्तरिम  सहायता  के  रूप  में  दिये  गये  कुछ  लाख  से
 अधिक  लोगों  को  फ्री  राशन  एक  वर्ष  से  ज्यादा  समय  तक  दिया  डिस्पेंसरीज  खोली  गई
 पर्यावरण  सुधार  के  लिए  काम  हो  रहे  यह  सब  काय  सरकार  ने  किया  यह  जरूर  है  कि  आप  सिर्फ
 गाल  बजाने  में  विश्वास  करते  हैं  ।  आप  चाहते  हैं

 कि  आदमी  मर  जाए  तो  हम  मुर्दे  पर  बंठकर  दावत

 मैं  उद्योग  मन्त्री  जो  से  कुछ  कहना  चाहता  हू  ।  हम  लोग  भोपाल  को  गंस  त्रासदी  की  स्थिति  को
 वास्तविक  रूप  से  नहीं  समझ  पाये  ।  मैं  नौकरशाही  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  अधिकारियों  के  बारे
 में  कुछ  कहना  लोकतन्त्र  इसलिए  है  कि  कम  से  कम  भावनाओं  के  रूप  में  हम  जन  प्रतिनिधि

 हम  सही  ढंग  से  असेसपेंट  कर  सकते  नौकरशाह्‌  पत्थर  का  दिल  रखते  उनमें  भावनाएं  नहीं
 होती  उन  पर  यह  काम  आप  न  उनके  फैसलों  को  सरकार  अपनी  नीति  न  बनाए  कि  अब
 फैसला  हो  गया  अब  मुर्दा  जन्नत  में  जाए  या  दोजख  में  जाए  ।  यह  ऐसी  त्रासदी  है  जो  खत्म  तो  हो
 लेकिन  उसके  बाद  भी  यही  पीढ़ी  नहींਂ

 ******

 इस  पीढ़ी  की  तो  आप  समझ  लीजिए  कि  सब  की  उम्र  कम  हो  गयी  क्योंकि  सब  की  रेसिस्टैंस
 पावर  कम  हो  गयी  लेकिन  अगली  पीढ़ी  को  भी  इसका  परिणाम  भुगतना  पड़ेगा  ।  उस  कांड  के  बाद

 मरे  हुए  बच्चे  पैदा  या  कुछ  दिनों  बाद  म८  जिनकी  मां  उस  गंस  रिसने  के  बाद  गर्भवती

 हुई  या
 गैस  रिसने  के  वक्‍त  गर्भवती  जब  उन  सब  बच्चों  का  पोस्टमार्टम  कराया  गया  तो  यह  पाया

 कि  वे  सब  इफक्टिड  इससे  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  अगली  पीढ़ी  भी  इफंक्टिड  रहेगी  ।  आज
 जो  बच्चे  जिन्दा  उनमें  भी  कुछ  न  कुछ  सायनाइड  की  मात्रा  पायी  गयी  उनके  किसी  न  किसी  अंग

 पर  प्रभाव  है  !  यूनियन  कार  1  तो  अपने  प्रेजेन्ट  सबसे  बरी  कर  दिया कि
 लेकिन  हमारा  नंतिक  कत्तंब्य  केन्द्रीय  सरकार  का  नैतिक  कक्तंव्य  है  कि  प्रभावित  व्यक्तियों  के
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 न”कफछतफफकफसफफससस कफ  क्‍कस्‍न्‍ल्‍फसफइ-स्‍-ी-नन  >  —

 भविष्य  की  रक्षा  की  उनकी  रक्षा  हम  सब  का  कत्तंव्य  आज  भी  भोपाल  में  प्रतिदिन  कम  से
 कम  दो  व्यक्ति  गैस  से  मर  रहे  हैं  ।  जो  लोग  नेडरल  कोर्स  में  मर  रहे  अलग  हैं  ।  यदि
 दारी  से  देखा  जाए  तो  भोपाल  में  आज  ने  चुरल  डंथ्स  कम  हो  रही  अन-ने  चुरल  डैथ्स  ज्यादा  हो
 रही  हैं  क्योंकि  लोगों  में  रैसिस्टेंस  पावर  नहीं  रह  गयी  भोपाल  का  हर  मरने  वाला  व्यक्ति  अपनी
 नेचुरल  डथ  मे  पहले  मर  रहा  भोपाल  में  गैस  पीड़ितों  की  स्थिति  का  आप  इससे  अंदाजा  लगा  सकते

 हैं  ।5  से  20  हजार  तक  लोग  आज  भी  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  जिनकी  बराबर  चिकित्सा  होनी

 चाहिए  ।  जैसा  यहां  अभी  दत्ता  सामन्‍्त  जी  कह  रहे  5  लाख  लोगों  की  बात  कुछ  मजदूर

 जाने  वाले  वे  चले  यह  ठीक  है  कि  उस  दौरान  भोपाल  में  जितने  लोग  वे  सब  प्रभावित  वे
 कहीं  नहीं  गये  लेकिन  ऐसा  नहीं  जेसे  आप  फरमा  रहे  वल्कि  ऐसा  हुआ  कि  जब  फ्री  राशन  काड़े
 बांटे  जा  रहे  थे  या  मकान  देने  की  बात  चल  रही  थी  तो  उत्तर  प्रदेश  या  दूसरी  जगह  से  कुछ  मजदूर  वहां
 आ  गये  कि  चलो  कुछ  इस  बहाने  मिल  जाये  ।  मेरे  पास  भी  कई  लोग  आये  कि  साहब  इस  पर  दस्तखत

 मैंने  कहा  कि  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  कैसे  सर्टिफाई  कर  दूं  कि  वह  यहां  रह  रहा
 था  ।  कल  को  क्या  बात  हो  जाए  ।  मैं  और  ज्यादा  न  कहकर  आपके  सामने  कुछ  सुझाव  देना  चाहूंगा  ओर

 मुझे  उम्मीद  है  कि आप  उन  पर  खास  ध्यान  देंगे  ।
 (1)  मुआवजे  की  रकम  में  सेन्ट्रल  मध्य  प्रदेश  सरकार  या  जितनी  सैमी-गवनंमैंटल

 आर्गेनाइजेशन्स  जैसे  कारपोरेशन  ऑफ  इन  किसी  को  भी  कोई  पंसा  नहीं  लेना  चाहिये  ।

 (2)  केन्द्रीय  सरकार  ने  अब  तक  91  करोड़  रुपया  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  लोन  के  रूप  में

 उपलब्ध  करवाया  जिसमें  से  89  करोड़  रुपया  तो  खर्च  हो  चुका  शेष  एक-दो  करोड़  रुपया  भी
 खर्च  हो  परन्तु  केन्द्र  सरकार  ने  जो  91  करोड़  रुपया  मध्य  '  प्रदेश  सरकार  को  चाहे  वह
 फ्री  या  किसी  भी  श  कल  में  जिसे  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  खर्च  कर  इस  पैसे  को  उस  रकम  में

 कैः

 से  काटने  का  सवाल  पैदा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 (3)  चंकि  यह  पैसा  सैन्ट्रल  गवर्नमैंट  न ेदिया  इसलिए  उस  पैसे  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  को
 दी  गयी  अनुदान  राशि  के  रूप  में  मानना  चाहिए  ।

 (4)  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  आपके  पारा  7  वर्षीय  एक्शन-प्लान  371  करोड़  रुपये  को  भेजा
 यदि  ह्व  म॑निटी  प्वाइंट  ऑफ  व्यू  से  देखा  जैसा  मैं  कह  रहा  आपके  यहां  कुछ  औफिसस  ऐसे
 जिनको  इससे  कोई  मतलब  वे  कहते  हैं  कि  फैसला  हो  अब  बे  उनका  काम  लेकिन
 श्रीमन्‌  यह  जिम्मेदारी  हमारी  है  और  आप  371  करोड़  रुपये  की  उस  7  वर्षीय  योजना  को  मंजूरी
 प्रदान  करें  । इसलिए  कि  जो  लोग  बच  गए  उनकी  हालत  सुधारी  जाये  ।  वहां  जितनी  बालवाड़ियां
 चल  रही  छोटे  बच्चों  को  हम  दूध  और  रोटी  दे  रहे  गर्भवती  महिलाओं  को  पौष्टिक  आहार  दे  रहे

 क्या  आपके  औफिसर  उसे  बन्द  करवाना  चाहेंगे  ।

 हमने  जो  नए  अस्पताल  खोले  हैं  ओर  जिनकी  एक्सपेंशन  की  क्या  आप  उनको  बन्द
 करवाना  चाहते  हमने  वहां  पर  जो  डिस्पेंसरीज  खोली  हैं  क्या  आप  उनको  बन्द  करवाना  चाहेंगे  ।
 मैं  समझता  हुं  कि  आपकी  ऐसीः  मंशा  कभी  नहीं  होगी  ।

 इस  गैस  के  कारण  वहां  के  लोगों
 की

 रेसिस्टेंस  पावर  कम  हुई  जो  काम  करने  की  शक्षित  में

 ह्वास  हुआ  उसको  देखते  हुए  वहां  के  लोगों  को  ऐसे  कम  मिलें  जिनको  वे  अच्छी  तरह  से  कर  सकें  ।

 वहां  पर  ऐसे  लोगों  के  लिए  कई  शेड्स  खोले  गए  लेकिन  हम  उनको  पूरी  तरह  से  नहीं  सगा  पाए
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 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  भोपाल  को  गारमेंट  जोन  बनाने  की  जो  योजना  उसको  हम

 पूरी  करें और  वहां  गारमेंट  जोन  बनाने  की  कोशिश  वहां  नया  इंडस्ट्रियल  एरिया  बनाया  गया
 जिसका  शिलान्यास  आप  ही  कर  के  आए  वह  डिवेलप  हो  रहा  है  |  उसमें  कई  हजार  लोगों  को

 रोजगार  मिल  लेकिन  क्या  आप  उसे  बन्द  करवाना  इसी  तरह  से  वहां  पर  पर्यावरण

 सुधार  का  काम  है  ।  सब  जानते  हैं  कि  हैल्थ  हैजार्ड  इसके  लिए  वहां  पर  जो  काम  चल  रहा  उन
 सब  को  क्या  आप  बन्द  करवाना  चाहेंगे  ।  इसलिए  इन  सब  बातों  पर  आप  ध्यान  से  विचार  कोजिए  । Wt  |

 हमारे  लिए  वहां  सबसे  बड़ी  उम्मीद  वह  इंडस्ट्रियल  एरिया  है  जो  विकसित  हो  रहा  है  ।  इसको
 आप  जिंदा  रखिएगा  शिससे  हमारी  उम्मीदें  पूरी  हो  सकें  ।  वह  के  लिए  जो  371  करोड़  रुपए  की  योजना

 बनी  उसके  लिए  आप  राशि  उसके  लिए  आवश्यक  सुविधाएं  जैसे  रेलवे  कंटेनर  सविस  शुरू
 जो  नेशनल  और  इण्टरनेशरल  दोनों  स्तरों  पर  वहां  के  लिए  रेलवे  और  दूसरी  पब्लिक

 टेकिग्स  अपनी  एंसीलियरीज  सेक्शन  करें  ।  वहां  के लिए  एअर  लाइन्स  अपने  इंटरनेशनल  कारणो  प्रारम्भ
 करें  ।  कस्टम  अथॉरिटी  ड्राई  पोर्ट  की  सुविधाएं  दें  |  कामर्स  मिनिस्द्री  का  टैक्सटाइल  विभाग  गारमेंट

 एक्सपोर्ट  के  लिए  स्पेशल  कोटा
 दे

 ।  इसी  प्रकार  से  राज्य  का  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  और  लघु  उद्योग
 निगम  स्पेशल  रिकयनीशन

 दे
 ।  एपरल  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  कौंसिल  अपने  फण्ड  से  वहां  ट्रेनिंग  सेंटर  स्टार्ट

 करें  ।

 इनके  अलावा  एक-दो  चीजें  और  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  गैस  के  सिलसिले  में  कुछ  एम०  आई०
 सी०  को  वहां  स्टोरेज  कर  के  रखा  उस  वक्‍त  42  टन  गैस  रिसी  थी  और  उसका  20-22  टन
 रेजीडय  हमारे  पास  रह  गया  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  अधिकारी  सोच  लें  कि  वहां  सुरक्षा  की  व्यवस्था
 है  और  फिर  उसमें  ढील  दे  दी  जाए  और  कि  पर्याप्त  सुरक्षा  व्यवस्था  के  अभाव  में  वह  गंस  फिर  रिस
 जाए  और  भोपाल  के  लोगों  को  मौत  का  सामना  करना  पड़े  |  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  उस
 बची  हुई  गैस  को  सुरक्षात्मक  ढंग  से  डिस्ट्राय  किया  जाए  ।

 यूनियन  कार्बाइड  के  सम्बन्ध  में  अब  कुछ  भी  फैसला  हुआ  लेकिन  भोपाल  में  उसको
 किसी  भी  रूप  में  काम  करने  की  इजाजत  नहीं  होनी  चाहिए  क्‍योंकि  वहां  के  लोग  यूनियन  कारबाइड  के
 नाम  से  इतनी  नफरत  करते  हैं  और  उन  लोगों  का  इस  नाम  को  सुनते  ही  खून  खौल  उठता  है  और  उनको
 मौत  का  फरिश्ता  सामने  नजर  आने  लगता  यूनियन  कार्बाइड  के  पास  वहां  पर  जो  87  एकड़  जमीन

 है  और  जिसको  सरकार  ने  लीज  पर  दिया  हुआ  है  वह  87  एकड़  जमीन  गैस  पीड़ितों  के  कल्याण  के
 लिए  इस्तेमाल  होनी  चाहिए  ।

 मुझे  पूरी  आशा  है  कि  मेरे  इन  सुझावों  पर  ध्यान  दिया  जाएगा  ।  जहां  तक  मुआवजे
 का  मैंने  बड़े  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  कि  यह  मुआवजा  बहुत  कम  है  ।  मेरे  साथी  प्रो०  मधु  दंडवते
 इसको  अपोज  कर  रहे  मैं  उनसे  नम्र  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  वे  इसको  सिर्फ  अपनी  राजनीतिक
 रोटियां  सेकने  के  लिए  ही  अपोज  न  करें  ।  अगर  उन्हें  गैस  पीड़ितों  के  साथ  वास्तव  में  हसदर्दी  ह ैऔर
 अगर  आप  में  लियाकत  तो  आप  ऐसा  रास्ता  बताईए  जिससे  मुआवजा  भी  अधिक  मिले  और  फैसला
 भी  जल्दी  हो  अगर  अ।प  इस  बात  की  देते  हैं  तो  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता हूं  कि  मैं
 अपनी  गवनंमेंट  से  इस  बारे  में  क्योंकि  आप  समाजवादी  चाहे  आपने  किः  नी  ही  पाियां
 बदली  लेकिन  मैं  आपको  समाजवादी  मानता  हैं  इसलिए  मैं  आपसे  यह  बात  कह  रहा  हूं  ।  यदि आप
 इससे  ज्यादा  और  जल्दी  मुआवजा  दिलवा  तो  मैं  अपनी  गवनंमेंट  से  स्वयं  क  हूगा  ।  और  अगर  आप

 2866



 3  1910  ,  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 हमारे  गरीबों  को  अनिश्चितता  के  गड़ड़े  मे ंढकेलना  हैं  तो हम  उनको  नहीं  ढकेलने  देंगे  ।  जो  कुछ
 कमी  हम  सेंट्रल  गवनंमेंट  से  उससे  लेने  की  कोशिश  उनको  कम्पैंसेट  करने  की  कोशिश
 करेंगे  ।  इतने  सस्ते  और  हल्के  ढंग  से  हमारी  न्यायपालिका  पर  हमला  यह  विरोधी  दलों  को  भी
 शोभा  नहीं  देता  इससे  उनकी  इज्जत  नहीं  बढ़ती  है  ।  उसी  जुडिशियरी  हमारी  न्यायपालिका  ने

 हमारे  प्रजातन्त्र  को  मजबूत  करने  में  बहुत  बड़ा  योगदान  दिया  है  ।

 ]

 श्री  सेफुद्दीन  चोधरो  :  उपाध्यक्ष  अध्यक्ष  महोदय  ने  सुबह  ठीक  ही  कहा  कि
 वह  सभी  सदस्य  जो  वाद-विवाद  में  भाग  लेना  चाहते  हैं  उन्हें  पर्याप्त  समय  दिया  जाएगा  क्योंकि  यह्‌
 एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  और  नाजुक  मुद्दा  है  ।

 इस  वाद-विवाद  के  प्रव्तंक  प्रो०  दण्डवते  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  अथवा  आदेश
 का  उल्लेख  किया  है  कि  इससे  इस  मामले  से  सम्बद्ध  जिम्मेवारियों  का  वतंमान  और  भविष्य  नष्ट
 किया  मैं  समझता  हूं  कि  इस  मामले  से  सम्बद्ध  वर्तमान  तथा  भविष्य  को  पुनर्जीवित  करना

 हमारा  कत्तंव्य  यह  समझौता  इस  इसकी  जनता  विशेषकर  इस  त्रासदी  से  पीड़ित  उन  लोगों  को
 जो  आज  भी  अभिषातज  प्रभाव  कर  साभना  कर  रहे  हैं  और  भावी  वर्षों  में  भी  सामना  करते  रहेंगे  के
 साथ  विश्वासघात  यह  समझौता  जो  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेश  के  रूप  में  आया  है  तीसरा
 विश्वासघात  है  ।  प्रथम  विश्वासघात  उस  समय  हुआ  जब  सरकार  ने  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  से
 सांठ-गांठ  करके  उचित  सुरक्षा  व्यवस्था  के  बिना  अपना  काम  आरम्भ  करने  दिया  ।

 एक  भाननोय  सदस्य  :  आपको  घटना  घटने  के  बाद  होश  आता  *

 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  आप  अब  बुद्धि  स ेकाम  लीजिए  ।

 विश्वासघात  उस  समय  हुआ  जब  दुघंटना  हुई  और  सरकार  जनता  को  बचाने  के  लिए  नहीं
 आई  और  धीरे-धीरे  कार्यवाही  करने  से  उन्हें  काफी  समय  तक  कानूनी  बचाव  के  सम्बन्ध  में  यातनाएं
 सहन  करनी  पड़ी  और  वॉरन  एण्डसने  को  सजा  दिए  बिना  छोड़  सबसे  बड़ा  और  अत्यन्त
 निन्दनीय  धोखा  इस  वर्ष  14  फरवरी  को  हुआ  जब  देश  का  उच्चतम  न्यायालय  न्याय  देने  में  असफल

 रहा  और  सरकार  ने  तथाकथित  समझौता  किया  ।

 पहले  हमने  अनेक  बार  शंका  व्यक्त  की  थी  कि  यह  सरकार  न्यायालय  के  बाहर  समझौता

 .  करेगी  ।  यंदि  आप  रिकार्ड  पर  गौर  करें  तो  आप  देखेंगे  कि  इन  बेंचों  से  हमने  चिता  जंताई  थी  और
 अपनी  आवाज  उठायी  थी  कि  उन्हें  इस  बात  की  चिन्ता  नहीं  है  कि  वे  बहुराष्ट्रीय  कारबाइड  कारपोरेशन
 को  हमारे  उन  प्रयासों  को  रोकने  से  मना  करें  जो  हम  अपने  लोगों  को  सहायता  पहुंचाने  के  लिए  उनको

 सुझाव
 देने  के  लिए  कर  रहे  यदि  हम  कुछ  दित  पहले  का  उल्लेख  करें  तो  आप  देखेंगे  कि  हमारी

 शंका  उस  समय  और  बढ़  गयी  जब  हमें  मालम  पड़ा  कि  कारबाइड  कारपोरेशनਂ  द्वारा  भोपाल  से  सुरक्षा
 सम्बन्धी  नियमों  का  लगातार  उन्लंघन  किए  जाने  के  बावजूद  मध्य  प्रदेश  के  सरकारी  कर्ंचारी  और
 मंत्रियों  न ेउसके  कार्यो  का  समर्थन  किया  है  ।

 नगर  निगम  प्रशासक  एम०  एन०  बुचाने  1975  में  यूनियन  कारबाईड  दुसरी जगह  पर  बसाने
 में  अमेरिका  की  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  में  अब्बल  दर्जे  की
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 पर्यावरण  की  दुश्मन  के  रूप  में  ऋरकात  परन्तु जब  यह  मध्य  प्रदेश की  विधान  सभा  में  पूछा  गया  तो
 मंत्री  महोदय ने  कहा  कि  यह  पत्थर  नहीं  है  जिसे  उठाकर  फैंक  दिया  जाए  ।  तत्पश्चात्‌  बुच का  स्थान्तरण
 कर  दिया  गया  ।  अब  आप  देखिये  कि  इन  सब  बातों  के  पीछे  क्‍या  हैं  ।

 26  दिसम्बर  1981  को  पहली  बार  फास्जीन  गैस  रिसी  थी
 ।  उससे  एक  व्यक्ति  की

 मृत्यु  हो  गयी  चौदह  दिन  के  पश्चात्‌  इस  संयंत्र  से  मियाइल  आइसो  साइनेट  गैस  रिसी  ।  उसुसे
 गैबीस  व्यक्ति  प्रभावित  हुए  |  इसके  बावजूद  भी  दिसम्बर  1982  में  राज्य  श्रम  मंत्री  ने  विधान  सभा

 में  कारबाईड  के  वतंमान  स्थान  का  समर्थन  किया  ।

 मई  1982  में  कारबाइड  के  मुख्यालय  अमेरिका  से  संयंत्र  के  सुरक्षा  उपाय  की  जांच  के

 लिए  सुरक्षा  जांच  दल  भोपाल  दल  ने  दस  प्रमुख  खामियां  बतायीं  उनमें  से  कुछ  अनेक  कारकों
 तथा  चौकसी  की  कमी  के  कारण  अनियन्त्रित  क्रिया  कर  सकती  हैं  ।  यूनियन  कारबाइड  के  अधिकारियों
 ने  यह  माना  कि  भोपाल  में  सुरक्षा  का  स्तर  अमेरिका  के  स्तर  के  बराबर  नहीं  है  ।  हमारे  यहां  वैज्ञानिक

 हैं  जिन्होंने  जांच  की  है  कि  भोपाल  में  यह  सब  कैसे  1985  में  वरदराजन  समिति  ने
 कहा  :

 लम्बी  अवधि  तक  वहद  आकार  के  डिब्बों  में  एम०  आई०  सी०  सामग्री  का
 अधिक  मात्रा  में  अनावश्यक  भण्डारण  और  भण्डारण  प्रणाली  पर  और  अस्थिरता  दर्शाने  वाली
 स्टोर  कीगाई  सामग्री  की  गरुणता  पर  अपर्याप्त  नियंत्रण  के साथ-साथ  निर्माण  सामग्री  के
 चयन  और  मापने  और  अलारम  यन्त्रों  पर  पर्याप्त  सावधानी  बरतने  के  कारण  दुघंटना  हुई  है  ।
 दुघंटना  की  स्थितियों  का  तालमेल  स्वाभाविक  तथा  सहज  था  । ्
 अब  इस  बात  का  प्रत्येक  व्यक्ति  को  पता  वहां  के  कर्मचारियों  ने  देश  के  सभी  व्यक्तियों  को

 बता  दिया  है  ।  उन्होंने  पोस्टर  लगा  दिये  कि  यह  संयंत्र  लोगों  को  मार  देगा  ।  अनेक  रिपोर्ट  तैयार  की
 मयीं  ।  उन  पर  धूल  जम  गयी  । al

 तत्पश्चात्‌  जब  यह  दुर्घटना  घटित  हो  गयी  तो  आपने  क्‍या  किया  ?  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं
 जाऊंगा  कि  सरकार  ने  क्या  किया  तथा  राहत  कायें  पर  कितने  करोड़  रुपये  खचे  किए  गए  ।  उसके
 सम्बन्ध  में  वहां  के  पीड़ित  लोग  आपने  अमरीका  के  न्यायालयों  में  चक्कर  काटने  में  इतना

 ँ्रधिक  समय  क्‍यों  बर्बाद  किया  ?  किसने  समय  बर्बाद  किया  तथा  किसने  हमारी  न्यायपालिका  का  अपमान
 किया  ?  अमरीका  के  न्यायालयों

 के
 पीछे  कौन  दौड़ा  ।  न्यायाधीश  केनन  के  न्यायालय  के  समक्ष

 सरकार  ने  कहा  था  कि  संघीय  न्यायपालिका  प्रणाली  सभी  दावों  के  तीब्  और  संकल्प  का  उपयुक्त
 मंच  है  ।  इसका  अर्थ  है  कि  हमारी  सरकार  ने  स्वयं  ही  हमारी  न्यायपालिका  प्रणाली  का  अपमान  क्यि  |॥
 और  कहा  कि  के  पीड़ितों  को  राहत  देने  क ेलिए  अमेरिका  की  प्रणाली  अधिक  बेहतर  है  |ਂ
 अंघ  यह  सच  है  कि  अमेरिका  में  अधिक  मुआवजा  दिया  जाता  हैं  कानून  भी  सरल  है  ।  उत्पाद
 सम्बन्धी  दायित्व  की  परिभाषा

 भी
 हमारे  कानून  से  अधिक  विस्तार  से  की  गयी  यदि  किसी  व्यवित

 को  किसी  कम्पनी  के  विशेष  उत्पाद  के  प्रयोग  अथवा  प्रभाव  के  कारण  कोई  हानि  होती  है  तो  वह  व्यक्ति
 उस  कम्पनी  से  मुआवजा  ले  सकता  है  ।  मैं  सभी  मामलों  के  सम्बन्ध  में  नहीं  बताना  चाहता  ।  1980
 वियतनाम  के  एक  उस  भूतपूर्व  अमेरिकी  सैनिक  को  200  मिलियन  डालर  का  मुआवजा  निर्माता  द्वारा
 दिया  गया था  जिसको  प्रभावशाली  कारक  के  प्रभाव  से  क्षति  हुई  थी  क्योंकि  न्यायाधीश  ने  निर्णय  दिया  था

 कम्पनी  दायित्वਂ  के  कारण  हुई  क्षति  का  मुआवजा  देगी  ।
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 परन्तु  अपने  देश  में  हमें  यह  प्रमाणित  करना  पड़  ता  है  कि  कम्पनी  द्वारा  लापरवाही  की  गई  है  ।

 परन्तु  फिर  हमें  अपनी  न्यायपालिका प्रणाली
 में  विश्वास  ।  था  उसने  नवीनता  दिखायी है  ।  श्रीराम फूड

 एण्ड  फर्टीलाइजर  प्लांट के  मामले  में  न्यायाधीश  भगंवती  ने  नवीनता  दिखायी  दिसम्बर  1986  में

 उन्होंने  निर्णय में  कहा  :

 मत  यह  है  कि  खतरनाक  या  स्वाभाविक  रूप  से  खतरनाक  उद्योगों  वाले  उद्यम
 जो  कारखाने  में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  और  उस  कारखाने  के  आस-पास  रहने  वाले  लोगों
 के  लिए  स्वास्थ्य  और  सुरक्षा  के  लिए  खतरा  पंँदा  करते  हैं  उनका  यह  पूर्ण  और
 अहस्तांतरणीय  कत्तंव्य  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  कोई  हानि  नहीं
 पहुंचे  ।

 उद्योग  को  ऐसी  हानि  के  लिए  मुआवजा  देने  के  लिए  पूर्णतः  उत्तरदायी  ठहराया  जाना

 यह  हमारे
 देश  का  महत्वपूर्ण  निर्णय  उच्चतम  न्यायालय  ने  14  करबरी  के  अपने  निर्णय  से  इस

 उपलब्धि  को  कम  कर  दिया  है  ।  आपने  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  स्वतन्त्रता  दे  दी  श्रीराम  फूड
 एण्ड  फर्टीलाइजर  तथा  कारबाइड  के  साथ  अलग-अलग  व्यवहार  क्‍यों  किया  गया  है  ?  इसका  कारण  है
 कि  वह.अमेरिकी  है  और  वह  श्रेष्ठ  है  ।  वह  जीवन  की  कीमत  है  जबकि  यहां  जीवन  सस्ता  जंसाकि

 कार्बाईड  ने  अमरीका  की  अदालत  में  निवेदन  है  आप  भारत  और  अमरीका  में  जीवन  के  मुल्यांकन
 के  लिए  समान  स्तर  नहीं  अपना  सकते  ।  यहां  जीवन  सस्ता  परन्तु  कार्बाइड  की  पहुंच

 ब  ऊंची

 जब  भोपाल  जिला  न्यायालय  के  न्यायपरूर्ति  देव  ने  अन्तरिम  राहृता  मुआबजा  आदेश  दिया  था  तो

 उन्होंने  काफी  शोरगुल  मचाया  था  ।  वे  चाहते  थे  कि  मामले  को  न्यायमूर्ति  देव  की  अदालत  से  हस्तांतरित
 करा  लिया  जाए  ।  इस  पर  हमारी  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  ।  आपको  यह  जानकर  होगी  कि  न्यायमूर्ति
 श्री  देव  क्रा  स्‍्थानान्तरण  कर  दिया  गया  ।

 श्री  सोमनाथ  खटजों  :  पदोन्नति  द्वारा  स्थानांतरण  किया  गया  ।

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  हम  अपने  देश  के  न्यायालयों  भौर  न्यायिक  प्रणाली  का

 सम्मान  करते  हैं  ।

 जब  वे  यह  प्रयास  कर  रहे  थे  कि  मामले  को  अमरीकी  अदालतों  को  सौंप  दिया  जाए  तो

 न्यायमूर्ति  केनन  ने  यह  कहा  था  :

 मुकदमे  को  अमरीकी  न्यायालय  में  रखना  उचित  नहीं  होगा  ।  इससे  साम्राज्यवाद
 पनपेगा  ।  भारत  विश्व  में  एक  बड़ी  शक्ति  है  तथा  इसके  न्यायालयों  में  लोगों  को उचित  और

 सही  न्याय  प्रदान  किया  जाता  है  ऐसा  सभी  मानते  हैं  ।”

 न्यायसूर्ति  केनन  की  यह  राय  थी  ।  मुकदमे  को  भारत  भेजते  समय  न्यायमूर्ति  केनन  ने  कार्बाइड
 के  सामने  तीम  शर्ते  रखी  श्री  बेंगल  ये  तीनों  शत  बहुत  महत्वपूर

 |
 हैं  ॥  आप  इन  पर  ध्यान

 छः

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  जातते  हैं
 कि  आप  किस  प्रश्न  को  उठाने  जा  रहे  हैं  ।  अत  वे  पहले  ही

 इस  पर  ध्यान  दे  चुके  आप  चिन्ता  मत  कीजिए  |

 क्री  सेफुदोन  चोधरी  :  वे  कहते  हैं  कि  यदि  कार्बाइंड  इसे  मानने  से  इंकार  कर  देती  है  तो  इस
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 मुकदमे  को  पुनः  अमरीकी  न्यायालय  में  उठाया  जाएगा  !  वे  शर्तें  क्या थी  ?  ये  शर्तें  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।

 यूनियन  कार्बाइड  भारतीय  न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार  को  स्वीकार  करेगी  और  परिसीमन  सम्बन्धी

 निहित  बचाव  के  अपने  अधिकार  को  छोड़  देगी  20,  50  अथवा  350  वर्ष  पीछे  जाने  की

 बात  मिथ्या  है  ।

 यूनियन  कार्बाइड  भारत  में  किसी  भी  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  उस  निर्णय  से  सहमत
 अगर  वह  किसी  अपीलीय  न्यायालय  द्वारा  उस  देश  में  दिया  गया  हो  जहां  वह  निर्णय  उचित  न्यूनतम
 प्रक्रिया  के  अनुसार  दिया  गया  और  तीसरा  यह  कि  वादी  द्वारा  उचित  मांग  के  पश्चात्‌  यूनियन
 कार्बाइड  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  संघीय  नियमों  और  सिविल  प्रक्रियाओं  के  अध्यधीन  हौगी  ।

 इन  शर्तों  का  वर्णन  न्यायमूर्ति  श्री  केनन  ने  किया  था  और  तीसरी  शर्तं  के  बारे  में  कार्बाइड
 ने  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  लिया  था|  फिर  भी  इन  शर्तों  पर  मुकदमे  को  भारत  में  हस्तान्तरित  कर
 दिया  ।

 इस  संदर्भ  में  न्यायमूर्ति  श्री  केनन  ने  एक  और  प्रमुख  निर्णय  जहां  इसे  यू०  सी०  आई०

 एल०  बना  रहे  हैं  जबकि  न्यायमूर्ति  श्री  केनन  ने  इसे  यूनियन  कार्बाइड*कारपोरेशन  वना  दिया  ।

 तः  सभी  फायदे  हमारे  पक्ष  में  इस  बारे  में  विलम्ब  क्‍यों  किया  जाना  चाहिए  ?  ये  हमारे
 न्यायालय  हैं  |  हमारे  न्यायालय  मानवीय  भावना  से  प्रेरित  न्यायालय  वहां  लाखों  लोग  कष्ट  उठा
 रहे  हैं  ।  उन्हें  विकलांग  और  अपंग  बना  दिया  हम  असंवेदी  नहीं  बन  सकते  |  हम  विधि  प्रक्रिया
 में  विलम्ब  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  |  परन्तु  यह  20,  50  अथवा  350  वर्षों  की  बात  क्‍यों

 की  जा  रही
 है  ?  क्या  आपको  इसकी  बिल्कुल  चिन्ता  नहीं  है  ।

 एक  और  भी  रुचिकर  पहलू  मैं  समझता  हूं  कि उस  पहलू  को  भी  लोगों  के  ध्यान  में  लाना
 जब  हमने  अपने  मामले  को  भोपाल  जिला  न्यायालय  में  दर्ज  किया  तो  कारपोरेशन  के  उपसभापति

 और  जोन  ए०  कलेरिकों  ने  एक  विशेष  शपथ-पत्र  दायर  किया  जिसमें  कहा  गया  कि  का  बाइड
 किसी  सम्भावित  डिगरी  को  पूरा  करने  के  लिए  आरक्षित  राधि  के  रूप  में  3  बिलियन  डालर  धरोहर  के
 रूप  में  रखने  के  लिए  तैयार  थी  ।  विपत्ति  के  उत्तरदायित्व  को  स्वीकार  किये  बिना  ही  उन्होंने  एक
 स्वतन्त्र  मूल्यांकनकर्ता  द्वारा  इन  परिसम्पत्तियों  के  अस्तित्व  को  सत्यापित  करने  के  लिए  एक  तिमांही
 प्रमाण  पत्र  उपलब्ध  करने  की  पेशकश  की  ।  वे  3  बिलियन  डालर  देने  के  लिए  तैयार  थे  परन्तु  वे  अपना
 दायित्व  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  थे  ।  उनके  लिए  भुद्दा  दायित्व  का  था|  उन्होंने  यह  उल्लेख
 किया  है  कि  वे  3  बिलियन  डालर  की  परिसम्पत्ति  आरक्षित  रूप  में  देख  रहे  थे  ।  उन्हों  यह  सोचा  कि
 हमारी  सरकार  स्थिति  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  आकलन  करेगी  ।  उन्होंने  यह  सोचा  याकि
 प्तामने  यह  मांग  रखी  गई  है  कि  न्यायालय  द्वारा  3  बिलियन  डालर  को  बंढ़ाकर  5  वितियन  डालर  कर

 दिया  जायेगा  ।  उन्हें  इसी  बात  का  डर  परन्तु  इस  बारे  में  एक  न्यायिक  अड़चन  उत्पन्न  हो  गई  ।
 समझौता  कंसे  किया  गया

 ?  हमारी  ने  इसे  स्वीकार  क्‍यों  किया  ?  अब  आप  लोगों  के  कष्टों  के  बारे
 में  बात  कर  रहे  आप  सूखा  शुल्क  के  समान  ही  यहां  की  जनता  पर  शुल्क  लगा  सकते  थे  ।  इसे
 भोपाल  गैस  त्रासदी  विपत्ति  राहत  के  लिए  शुल्क  कहा  जा  सकता  इस  कार्य  के  लए  धन  देने  में
 हमें  प्रसन्‍नता  होती  ।  हमारे  देश  के  सभी  लोगों  को  खुशी  होती  ।  परन्तु  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो
 इसके  लिए  इससे  सम्बन्धित  लोगों  में  स्वाभिमान  की  आवश्यकता  उदाह  रणतया  यदि
 पूवं  के  एक  राज्य  के  6  करोड़  ल  ग  एक  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने

 के
 लिए  करोड़ों  रुपये  जुटा-सकते हैं
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 क्योंकि  सरकार  ने  वह  राशि  देने  से  इन्कार  कर  दिया  है  तो  80  करोड़  लोग  इन  पीडित  ब्यविषयों  के

 लिए  हजारों  करोड़  रुपये  क्‍यों  नहीं  जुटा  सकते  ?  इन  पीड़ित  व्यक्तियों  को  राहत  देने  के  लिए  हम

 यूनियन  कार्बाइड  द्वारा  धन  दिए  जाने  का  इन्तजार  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  सम्पुर्ण  राशि  की  जांच  नहीं  कर
 वे  धनराशि  देने  के  लिए  तैयार  थे  ।  उन्हें  यह  डर  था  कि  उन्हें  3  बिलियन  डालर  देने  पड़ेंगे  ।

 उसमें  गड़बड़  क्यों  की  ?  हमने  यह  समझौता  क्‍यों  किया  ?  आपको  इसका  उत्त  र  देना  चाहिए  ।  अब

 चुनाव  का  समंय  नजदीक  आने  पर  आप  यह  समझते  हैं  कि  आपको  इस  मुह  को  निपटाना

 आपने  ये  सभी  काये  क्‍यों  किए  थे  ?

 समझौते  के  अनुसार  श्री  पाठक  को  हेग  जाना  चाहिए  ।  क्‍यों  ?
 वे  क्‍यों  जा  रहे  हम  उन्हें

 अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  क्यों  भेज  रहे  हैं  ?

 श्री  दिग्विजय  सिह  :  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहा  वे  मुख्य
 न्यायाधीश

 पर  लांछन  नहीं  लगा  सकते  )  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहा  हूं  ।  उन्होंने
 यह  आरोप  लगाया  है  कि  मुख्य  न्यायाधीश  श्री  पाठक  अपना  निर्णय  देने  के  बाद  हेग  जा  रहे  हैं  ।  यह

 एक  आक्षेप  है  और  इसे  सदन  की  कार्यवाही  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिए

 श्री  संफुद्दीन  चोधरी  :  उन्हें  कौन  भेज  रहा  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  रिकार्ड  की  जांच  करूंगा

 व्यवधान  )

 प्रो०  मधु  दण्डबते  : यह  एक  गलतफहमी  है
 ।

 उन्होंने  नहीं  कहा  उन्होंने  कहा
 था  ।  $

 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनके  नाम  को  लाना  आवश्यक  नहीं  ।  आप  उनके  नाम  को  क्यों  लाना

 चाहते  हैं  ?

 श्री  सेफुद्दीन  चोधरी  :  मैंने  मुख्य  न्यायाधीश  पाठक
 के

 बारे  में  कुछ  नहीं  कहा

 क्री  सोमनाथ  सरकार  उनके  नाम  को  प्रस्तावित  कर  रही  है  ।  उन्होंने  कोई  लांछन  नहीं
 लगाया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  उस  बात्त  को  इससे  कंसे  जोड़  सकते  हैं  ?  आप  निर्णय  की

 चना  कर  सकते  मुझे  इस  वारे  में  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  हम  उनके  आचरण  पर  चर्चा  नहीं

 कर  सकते  ।

 )

 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  मैंने  मुख्य  न्यायाधीश  श्री  पाठक  की  आलोचना  नहीं  की  है  ।  परन्तु  मुझे

 एक  प्रश्न  पूछने  का  अधिकार  है  ।
 अन्तरिम  राहत  की  अदायगी  के  प्रश्न  पर  यूनियन  कार्बाइड  इस  मामले

 को  उच्चतम  न्यायालय  में  ले  गई  ।  वे  कहां  फैसला  सुन  रूकते  थे  ।  वे  उनके  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  क्यों

 गए  ?  उच्चतम  न्यायालय  ने  यूनियन  कार्बाइड  को  अपराध
 के  दायित्व से  मुक्त  क्‍यों  कर  दिया  ?  कित्तनी

 धनराशि  से  इस  त्रासदी  का  मुआवजा  दिया  जा  सकता  है  ?  आपको  इस  बारे  में  जानकारी  देनी  होगी  ।
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 इस  बारे  में  चुप  नहीं  रह  सकते  यदि  आप  यह  कहते  हैं  कि  न्यायपालिका ने  ऐसा  किया  है  तो  फिर  मुझे
 कहना  चाहिए  कि  क  न्यायिक  प्रहार  श्री  केतन  से  हमारी  सरकार  ने  क्‍या  निवेदन  किया  .

 कहते  हैं  हम  उसे  स्वीकार है  ?*''  हमने  न्यायालय  से  यह  निवेदन  किया  था  कि  वे  जो  कुछ

 नहीं  कर  सकते  |  हमने  कहा  है  :

 किसी  भी  बहुराष्ट्रीय  निगम  का  मुख्य  तथा  अनिवार्ण  रूप  से  यह  कत्तंव्य  है  कि  जिस  देश
 में  उसने  व्यक्तियों  उस  द्वारा  किया  जाने  वाला  कार्य  किसी  भी  रूप  में  अत्यधिक
 जोखिमपूर्ण  हो  अथवा  जिसमें  खतरे  की  सम्भावना  हो  कार्बाइड  सुरक्षा  के  उच्चतम
 स्तर  भोपाल  संयंत्र  में  उपलब्ध  नहीं  कर  सकी  तथा  उसमें  निहित  खतरों  से  भारतीय  संघ  और
 उसकी  जनता  को  अवगत  नहीं  करा  सकी  ।  ऐसा  न  करने  का  अभिप्राय  है  कि  इस  गैस  द्वारा  हुए
 समस्त  नुकसान  के  लिए  वह  मुख्यतः  और  पूर्णतः  उत्त  रदायी  है'**ਂ

 हमारी  सरकार  का  यह  मत  है  ।  इस  वारे  में  क्या  हुआ  ?  समूचा  विश्व  हमारी  तरफ  देख  रहा
 है  कि  हम  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  हमारे  न्यायालय  द्वारा  इस  बारे  में  किस  प्रकार  का
 निर्णय  दिया  जाएगा  क्‍योंकि  हर  जगह  के  लोग  इन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  से  दुश्मनों  जैसा  व्यवहार  करते
 हैं  ।  वे  पर्यावरण  को  हानि  पहुंचाते  हैं  और  लोगों  के  जीवन  की  परवाह  नहीं  करते  ।  संयुपत  राष्ट्र  संघ  में
 भी  बहु  र  ष्ट्रीय  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  नियुक्त  एक  समिति  इस  बारे  में  ठिप्पणी  कर  रही  है  ।  और
 हमने  समर्पण  कर  दिया  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  इसमें  से  कितनी  राशि  भोपाल  गैस  त्रासदी  के  पीड़ित
 व्यक्तियों  तक  पहुंचेगी  ।  हम  इस  बात  की  प्रशंसा  करते  हैं  कि  हजारों  महिलायें  बोट  कलब  पर  आईं  और

 उन्होंने  यह  कहा  कि  कष्ट  उठा  रही  हैं  परन्त  वे  अपमानित  होना  नहीं  चाहती  ।”  उनमें
 सम्मान  है  |  वह  चाहती  हैं  कि  हम  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करें  अब  मैं  यह  मांग  करता  हूं  कि
 सरकार को  इसे  फैसले  को  बदलने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  पुनविचार  याचिका  दायर  करनी

 चाहिए  ।

 5.59  म०  प०

 काय  मंत्रणा  समिति

 प्रतिबेदन  -

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रधान  मन्त्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री
 शीला  :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  क  गं  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करती  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  कल  प्रातः  11  बजे  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित
 होती है

 ।

 6.00  भ०  प०
 :

 तत्पश्चात  लोक  सभा  गुरूवार  23  1984/4  ।  फे

 ग्यारह  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुद्रक  :  दी  स्टील  स्लेट  मै०  कं०  अजमेरी
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